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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 इण्डियन  स्कूल  आफ  धनबाद  में  हड़ताल

 *005.  श्री
 रामावतार  शास्त्रो  :  शिक्षा  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  स्कूल  आफ  धनबाद  के  पेट्रोलियम  टेक्नॉलॉजी ~~

 सैक्शन के  90  छात्र  29  1984  से  हड़ताल  पर

 यदि  तो  इस  हड़ताल  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  दिला  :

 से  भारतीय  खान  धनबाद  के  द्वितीय  और  पैरवी-अन्तिम  वर्ष के  ato

 टैक  पेट्रोलियम  इंजीनियरी  के  कुल  79  छात्र  29  1984  से  हड़ताल  पर  हड़ताल  का

 कारण  उनके  मन  में  यह  डर  था  कि  ato  एन०  जी०  सी०
 को

 भर्ती
 नीति  में  हाल  में  किए  गए

 परिवर्तन  से  उक्त  संगठन  में  उनके  शत-प्रतिशत  समावेश  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  इसका

 समाधान  खोजने  के  सम्बन्ध  में  सभी  सम्बन्धितों  के  साथ  इस  मामले  पर  बिचार-विमर्श  किया  जा

 रहा है  |  छात्रों  द्वारा  हड़ताज  29  1984  से  समाप्त  कर  दी  सई  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  इण्डियन  स्कूल  आफ  धनबाद  खानों  तथा  तेल

 की  ड्रिलिंग  के  सम्बन्ध  में  शिक्षाਂ  देने  वाली  हिन्दुस्तान  की  एक  बहुत  संस्था  है  जो

 1957  से  हमारे  देश  की  लगातार  सेवा  करती  रही है  ।  इसमें  29  मोच
 से  29  1984

 तक  जो  एक  महीने  की  हड़ताल  वैसी  ही  हड़ताल  1972  में  भी  हुई  थी  ।  उन  दिनों  इस  विषय

 पर  ध्यानाक्षेण  प्रस्ताव  के  जरिए  राज्य  सभा  में  काफी  विस्तार  के  साथ  विचार-विमर्श  हुआ  था

 तथा  कुछ  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए  थे  परन्तु  अब  जैन  सिद्धान्तों  को  तोड़ा  रहा  है  ।  '
 इसलिए

 ैं  कुछ  उद्धरण
 सुनाते  हुए  आपसे  कुछ  सवाल  पूछना  चाहता  हुं



 मौखिक  उत्तर  3  1984

 मैं  थोड़ा  सा  उद्धरण  सुना करके  फिर  अपना  सवाल  वाद  में  पूछूंगा :

 इंजीनियरी  स्नातकों  की  भर्ती  में  अनिश्चितता  के  गृह  पेट्रोलियम  तथा

 और  शिक्षाਂ  मंत्रालयों  तथा  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग के  अध्यक्ष  और  argo  एस०

 एम०  के  प्रतिनिधियों  की  एक  अन्त:मन्त्रालय  बठक  8-2-71  को  हुई  जिसमें  यह  निर्णय  किया

 गया  था  कि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सभी  पेट्रोलियम  इंजीनियरी  स्नातकों  को  भरती  करेगा  ।'

 1972  तत्कालीन  पेट्रोलियम  मन्त्री  महोदय  श्री  एच०  ato  गोस्वामी  ने  संसद  के  दोनों

 सदनों  में  फिर  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  इंडियन  सकून  आफ  माइन्स  के  सभी  पेट्रोलियम  इंजीनियरी

 स्नातकों  को  स्नातक  शिक्षा  qu  कर  लेने  पर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  भरती  कर  लिया

 जाएगा  ।  इस  अन्त:मन्त्रालय  बैठक  में  किए  गए  निर्णय  को  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  की

 गई  थी  दि

 अब-यह  स्थिति  1983  तक  रहीਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  पढ़ा  है  उससे  तो  ऐसा  लगता  हैं  कि  ae  प्रशन  पेट्रोलियम

 मिनिस्ट्री  को  जाना  चाहिए  था  ।

 थी
 रामावतार  शास्त्री

 :
 अब  भी  उनके  ऊपर  ट्रांसफर

 कर
 दीजिए

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  असल  में  पेट्रोलियम  मिनिस्ट्री  को  करना
 चाहिए

 ।

 aft  मनीराम  बागड़ी  :  कायदे  से  यह  पेट्रोलियम  मिनिस्ट्री  को  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यही  मैं  भी
 सोचता  हूं

 ।  हम  इसे  स्थगित  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  इसे  मंगलवार  के  लिए  स्थगित  कर  दीजिए  ।

 श्रीमती  शीला  कौल  :  धन्यवाद  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  शास्त्री  आप  रहेंगे क्या  मंगल  को  ?

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  8  तारीख  को  मैं  नहीं  रहूंगा  इसलिए  9  तारीख  को

 कर  दीजिए  ।  नहीं  तो  7  तारीख  को  कर  दीजिए  ।  8  तारीख  को  मुझे  बड़ा  जरूरी  पारिवारिक

 काम  अन्यथा  मैं  नहीं  जाता

 श्री  तोशा  :  पटना  में  ऐसा  हो  जाता  है  ।  अध्यक्ष  प्रश्न  सार्वजनिक है  इस

 पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  कर  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एडमिट  कर  सकता  हूं  लेकिन  मैं  आपको  विश्वास  नहीं  दिला  सकता  ॥

 चुनाव  करने  के  मामले  में  आपकी  सहायता  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 :  आज  के

 अलावा  कोई  दिन  कर  लीजिए  |
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 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  8  तारीख  के  अलावा  उनका  क्वेश्चन  डे  नहीं  है  तो  कैसे  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  थोड़ा  बहुत  देख  लेते  बाकी  फिर  देख  लेंगे  ।  जितना  आपकों  ठीक  लगे

 उतना  बता  दीजिए  मन्त्री  बाकी  उनसे  पूछ  लेंगे  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  जो  जैसे  उद्धरण  पढ़कर  सुनाया  उसके  मुताबिक  जितने

 पेट्रोलियम  इंजीनियरिंग  gave  होते  थे  उनको  स्विस  जरूर  मिल  जाती  थी  ।  1983  तक  यही  स्थिति

 रही  |  लेकिन  अब  ato  एन०  जी०  सी०  को  इस  नियम  में  परिवर्तन  करने  की  क्या  आवश्यकता

 पड़  गई  जिसकी  वजह  से  इतने  स्नातकों  को  बेकार  का  जीवन  व्यतीत  करने  के  लिए  मजबूर  होना

 पड़ेगा  ?

 श्रीमती  शीला  कोल  :
 खुद ही  कह  रहे  हैं  कि

 ओ
 ०  एन०  जी०  सीਂ  को  क्या

 जरूरत  पड़  गई  ?  तो  मैं  क्या  जबाव  दूं  इसका

 कशी  रामावतार  शास्त्रो  :  जवाब  में  इनके  खुद  है  कि  हड़ताल  का  कारण  उनके  मन  में  यह

 डर  था  कि  ato  एन०  जी०  सी०  की  भर्ती  नीति  में  हाल  में  किए  गए  परिवहन  से  उक्त  संगठन  में  उनके

 शत-प्रतिशत  समावेश  पर  श्रीफल  प्रभाव  पढ़  सकता  है  ।  यह  आपने  खुद  जबाव  दिया  ।  इसीलिए

 मैंने  पूछा  |  अगर  यह  जबाव  नहीं  देते  तो  शायद मैं  यह  नहीं  पूछता  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री :  ag  बात  सच  है  कि  केवल  30  पेट्रोलियम  इंजीनिर्यारग

 स्नातकों  को  ही  नौकरी  देने  का  सवाल  अभी  दरपेश  जबकि  Ato  एन०  जी०  ato  में  रिक्तियों

 की  संख्या  100  से  अधिक  है  ?  यदि  यह  बात  सत्य  है  तो  सभी  स्नातकों  को  समाहित  करने  में  ओ०

 एन०  जी०  सी०  में  क्या  कठिनाई  है  ?

 श्रीमती  शीला  कौल  :  ओ०  एन०  जी०  सी०  की  नौकरी  हमारी  एजूकेशन  डिपार्टमैंट  में

 नहीं  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  इसका  कोई  रास्ता  निकालना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  कोई  और  निराकरण  बाद  में  करेंगे  निराकरण  तो

 हो  गया  था  लेकिन  आप  8  तारीख  को  यहां  हैं  नहीं  ।  इसके  लिए  और  कोई  तरकीब  तलाश

 करेंगे  ।

 श्री समर  मुखर्जी  :  क्या  आप  पेट्रोलियम  मन्त्रालय  से  बात  करेंगे  और  यह  देखेंगे  कि  उन

 सभी  को  नियमित  सेवा  में  रख  लिया  जाए  क्योंकि  अपने  पहले  निर्णय  को  मानने  के  लिए  वे  बाध्य

 श्री  जगदी दा  टाइटलर  :  चूंकि  वह  एक  तकनीकी  कालेज का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ब्या  मैं

 एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हुं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  टैक्नीकल  में  रखेंगे  ।  बाद  में  देखेंगे
 |
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 देवा  में  दाराब  को  खपत  में  वृद्धि

 *909.  थ्री  के  सालाना  :

 श्री  ए०  कृ०  राय

 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 उन
 राज्यों

 के  नाम क्या  हैं  जहां  पर  अभी  भी  नशाबन्दी  लागू

 क्या  देश  भर  में  शराब  की  खपत  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 दिक्षा
 और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  पी०  के०  थ गन) चपका

 गुजरात

 और  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  12  राज्यों में  प्रति  व्यक्ति  शराब  की  खपत

 में  बुद्धि  होने  का  पता  चलता  है  और  तीन  राज्यों  में  इस  खपत  के  घटने  का  पता  चलता  है  ।  शेप

 सात  राज्यों  में  शराब  की  खपत  में  कोई  विशेष  घट-बढ़  नहीं  हुई  इन  तीनों  वर्ग  के  राज्यों  की

 सुची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 भा
 eer}

 प्रति  व्यक्ति  दाराब  को  में  बदलता  हुई  प्रवृत्ति

 कमी  अपरिवर्तित

 आध्र  प्रदेश  1.  केरल  1.  असम

 2.  मेघालय  2.  गुजरात

 3.  कर्नाटक  3.  हिमाचल  प्रदेश

 a.
 जम्मू एवं

 कश्मीर  4.  नागपाल

 मध्य  प्रदेश  5.  उड़ीसा

 6.  पंजाब
 महा  राष्ट्र

 मणिपुर  सिक्किम

 10

 11  उत्तर  प्रदेश

 12  पश्चिम  बंगाल
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 श्री ए०  क्क्०  राय  :  गांधी जी  ने  आदेश  स्वराज  की  जो  कल्पना  की  उसमें  नशाबंदी  को

 उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  थी  मैं  नहीं  समझ  पाता  कि  उन  कार्यालयों  में  जहां  गांधी  जी  का  चित्र

 टंगा  हुआ  होता  है  वहां  शराब  की  नीलामी  कैसे  होती  बिहार  में  कुछ  युवकों
 ने  गांधी  जी  का

 चित्र  रखने  वाली  शराब  की  दुकानों  को  लाइसेंस  दिये  जाने  पर  आपत्ति  की  थी  और  उसका  परिणाम

 यह  हुआ  कि  आखिरकार  उनके  दबाव  से  गांधी  जी  के  चित्रों  को  हटा  देना  पड़ा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शराब  नहीं  हटाई  गई  ।

 किए  कठ  राय  :  यह  बड़े  दुःख  की
 बात  है

 कि  गांधी  जी  की  कसमें  खाने  वाली  सरकार

 एक  ऐसी  छवि  प्रस्तुत  करती  है  जहां  12  राज्यों  में  शराब  की  खपत  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  तीन
 —tr  प

 राज्यों  में  इसमें  कमी  हो  रही  है  ।  मुझे  मालूम है  कि  समिति  निर्देशक  सिद्धांतों  hl  काय  नून के  जरिये

 नहीं  लागे  किया  जा  सकता  ।  नीति  निर्देशक  सिद्धांत  47  इस  प्रकार  है

 राज्य  अपने  लोगों  के  अहार  पुष्टि-तल  भर  जिबिन-स्तर  को  ऊंचा  करने  तथा  सार्वजनिक

 स्वास्थ्य  के  सूधार  को  अपने  प्राथमिक  कार्यो  में  से  मानेगा  तथा  विशेषतया  मादक  पेयों  और

 स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  औषधियों  के  औषधीय प्रयोजनों  से  अति  रिक्त  उपभोग  का  प्रतिषेध  करने

 का्रयास  करेगा  |

 बया  इससे  हमें  यह  निष्कर्ष  निकाल  लेना  चाहिए  कि  अधिकांश  राज्य  और  भारत  सरकार

 संविधान  के  प्रतिकूल  चल  रहे  है ंहैं
 ?

 नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  को  न्यायालय  द्वारा  अथवा स संसद  ढारा

 प्रत्यक्ष  रूप  से  लागु  नहीं  कराया  जा  सकता  परन्तु  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  ना  तो

 संसद  द्वारा  रोका  ही  जाना  चाहिए  ।  भारत  तथा  सभी  राज्यों  को  हम  किस  तरह  से  उस  रास्ते

 पर  ला  सकते  हैं  जिस  ओर  नीति  निदेशक  सिद्धान्त  राष्ट्र  को  ले  जाना  चाहते  हैं

 श्री  पी०  :  भारतीय  सदस्य  द्वारा  शराब  के  विरुद्ध  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  से  मैं

 री  तरह  सहमत  हूं  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  ही  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  के  बारे  में  बताया

 मैं  यह  भी  बताना  चाहता-हूं  वि  अनुसूची  सात  की  मद  संख्या  8  के  अधीन  ag  विषय

 राजयों का  है  और  जहां  तक  केन्द्र  सरकार  का  सम्बन्ध  मद्य  निषेध  नीति
 में

 कोई  ढील  नहीं  दी  गई  है

 भारतीय  सदस्य  हमसे  पुछ  सकते  हैं  कि  हम  क्या  कदम  उठा
 रहे  हैं  |  उन  कदमों के  बारे

 ज
 बताना  चाहुंगा  ।  हमारे  यहां  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  केन्द्रीय  मद्यनिषंध  समिति  जिसमें  राज

 तथा  राज्य  क्षेत्र  के  मद्य निषेध  के  प्रभारी  मंत्रीगण  भी  सदस्य  हैं  और  उस  समिति  में  जो  भी

 सुझाव  या  सिफारिशें  की  जाती  हैं  उन्हें  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों  को  भेज  दिया  जाता

 केन्द्र  ने  राज्यों  को  उस  हानि  की  50  प्रतिशत  क्षतिपूर्ति  देन  की  भी  पेशकश  की  है  जो

 मद्य निषेध  नीति  के  लागू  करने  के  कारण  उनके  राजस्व  में  होगी  ।

 इसके  साथ-साथ  जिस  बात  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  शराब  पीने  ay

 केवल  कानन  बना  कर  ही  नहीं  रोको
 छू  गाह  Sip  ना ना  रास्ता क  गिरे  बल्कि  लोगों  के  दिल  और

 दिमाग  में  शराब  पीने

 3
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 म

 को  बुराइयों  के  प्रति  चेतना  भी  जाग्रत  करनी  होगी  और  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हमने

 अर्थात  समाज  कल्याण  मंलालय  ने  कुछ  योजनाएं  बनाई  हैं  जिनमें  टेलीवीजन  कौर  रेडियो  के  माध्यम

 से  हर  सम्भव  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।  हमने  भी  बुराइयों  के  विषय  में  निबंध  प्रतियोगिताएं  चाल

 करने  की  भी  एक  योजना  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  के  लिए  शराब  पीनी  बनाई  है  ।  इस  प्रकार  से

 हम  शराब  पीने  को  बुराइयों  के  लिए  प्रति  लोगों  में  जाग्रति  पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और

 हमारा  इस  दिशा  में  एक  ato
 ०

 बी०  नाटक  प्रतियोगिता  शुरू  करने  का  भी  एक  प्रस्ताव  है

 भरी  ए०  क्‌०  राय
 :

 अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  संविधान  की  संरक्षक  है  और  यदि

 कोई  राज्य  सरकार
 संविधान

 का  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  का  उत् लंघ  करती  है  तो  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  को  इस
 क

 को  रोकने  की  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  आज  के

 समाचार  पत्र  हमने  पढ़ा  ह ैकि  लगभग  ]  लाख  बोतलें  प्रतिदिन  शराब  की  खपत

 होती हैं  |  मैं  यह  पूछना  चाहता हूं fi  सरकार  इस  बारे  में  क्या  करने  जा  रही  है  ।  निबंध

 frat  तथा
 दूरदर्शन

 के  माध्यम  से  दिये  गये  उसके  निर्देशों  का  परिणाम  रहा  है  ।  यह  समय

 स्टाक  अधिग्रहण  का  है  ।  इससे  संविधान  के  अनुच्छेद  46  का  भी  उल्लंघन  होता  है  जिसमें
 आदिवासी लोगों  को  एवं  शैक्षणिक  प्रगति के  बारे  में  बताया  गया  है  ।  क्या  आपने  आदिवासी  क्षेत्रों में

 रहने  वाले  खानों  में  काम  करने  वालों  तथा  सभी  किस्म  के  कामगारों  के  बारे  में  पर्याप्त

 सावधानी  बरती  है  ।  क्या  उनके  था राब  पीने  की  आदत  को  रोकने  के  उपाय  किये  गये  हैं
 ?  क्या

 आपने  क्रिया  मनीष  समिति  के  निदेशों  के  अधीन  कोई  निगरानी  संस्था  बनाई  हुई  है
 ?  क्या

 आपको  इसके  बारे  में  कोई  अन्दाजा  है  कि  आदिवासी  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित

 जनजातियों  .  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  विशेष  संघटक  क्षेत्रों  में  तथा

 खान  क्षेत्रों  आदि  में  शराब  की  कितनी  खपत  होती  है
 ?  क्या  आप  किये  गये  उपायों  उनसे

 प्राप्त  परिणामों  के  बारे  में  कुछ  बता  सकते  हैं
 ?

 श्री  पी०  न  थूथन  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  पूरक  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध

 मैं  बता  चुक  कि  केन्द्र  मद्य निषेध  लाग  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  क्या-क्या  सलाह  दे

 रही  मैं  इसे  दोहराना  नहीं  चाहता  तो  केवल  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हम

 विधान  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  नहीं  कर  रहे  ।  हमारा  यह  प्रयास  रहा  है  कि  संविधान  में  दिये

 गये  उपबन्धों  का  पालन  हो  ।

 प्रो०  HY  दण्डचते  लोग  संविधान  के  स्वास्थ्य  अथवा  इसकी  रक्षा  के  लिए  मंदिरापान

 करते हैं

 श्री  पी०  के०  माननीय  सदस्य  ने  दिल्‍ली  के  बारे  में  पूछा है  ।  जहां  तक  हमारी

 नीति  एवं  प्रयासों का  सम्बन्ध  जैसा  कि  मैं  बता  ही  चुका  मार्गदर्शी  सिद्धान्त भर  निदेश

 राज्य  सरकारों को  भेजे  जाते  वही  दिल्‍ली  प्रशासन  को  पैसे  जाते  हैं
 ।

 6
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 धी  जगदीश  टाइटलर  :  वे  दिल्‍ली  को  आदेश  दे  सकते  हैं  क्योंकि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र

 श्री  पी०  Fo  थान  आप  इसे  आदेश  मान  सकते  हैं  ।

 श्री Yo  के०  राय  :  क्या  दिल्‍ली  में  मदिरापान बढ़  रहा है  घट  रहा है  ?

 श्री  पी०  हि  थुंगन  :  इससे  कुछ  बढ़ोतरी ही  है  ।  मैं  इस  बारे  में  स्पष्ट  बात  कहना  पसन्द

 करता हूं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  के  वारे  में  पूछा है  कि  हम  वहां  क्या  नीतियां  लागू कर

 रहे  मैं  यहां  केन्द्रीय  मद्य निषेध  समिति  की  सिफारिशें  पढ़ता हूं  जो  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों

 को  भेजी  जा  चकी  हैं  ।  ये  इस  प्रकार  हैं  :

 आदिवासी  क्षेत्रों  शराब  बेचने  की  ठेका-प्रणाली  समाप्त  की  जानी

 उन  आदिवासी  क्षेत्रों  में  जहां  मद्यनिषध  लागु  नहीं  आदिवासी  लोगों  को  अपने

 व्यक्तिगत  तथा  सामाजिक  प्रयोजनों  के  लिए  अपनी  शराब  तैयार  करने  की  इजाजत  दी  जाये  परन्तु

 वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  लिए  शराब  न  बनाई  जाये

 आदिवासियों  में  शराग  पीने  की  बुराइयों  के  विरुद्ध  शेक्षणिक  रूप  में  प्रचार  करके

 लगाया और  इस  बुराई  से  आदिवासी  लोगों  को  दूर  रखने  के  लिए  ae  पाण  गतिविधियों  को  प्रोत्साहित

 करके  नीति  का  तेजी  से  पालन  किया  जाए

 उन  आदिवासी  क्षेत्रों में  जहां जहां  मद्य निषेध  लागु  वहां  अति शीघ्रता  करने  की

 कता  नहीं

 a
 (  आदिवासी  क्षेत्रों  में  मद्यनिषंध  के  कार्य में  लगे  हुए  गेर-सरकारी  अभिकरणों  और

 कर्त्ताओं  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  और  उनकी  सहायता  की  जानी  चाहिए  |

 श्री  पी०  नाम स्याल  :  जेसा  कि  सदन  को  मालूम  है  जनता  शासन  के  देश  के  सभी

 राज्यों  में  मद्य निषेध  को  सख्ती  से  लागू  किया  गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  शराब  का  गैर  कानूनी

 वितरण  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  हो  गया  था  और  भारी  संख्या  में  मौतें  थीं  ।  इसको  देखते  हुए  सभी

 राज्यों  में  मद्य निषेध  सख्ती  से  लागू  करने  के  बारे  में  सरकार  की  वर्तमान  नीति  क्या  है  वर्तमान

 प्रतिबंध  ही  जारी  रखे  जाने  चाहिए
 ?

 श्री  पी०  के ०  थुंगन  :  जसा  कि  मैंने  बताया
 हैं है  कि  मद्य निषेध  नीति  में  अभी  तक  कोई  ढील

 ar  fe  ard
 हा  fp  नस  a  a  दिल्ली  में  पिछले दी  नहीं  गई  परन्तु  माननीय  सदस्य  यह  जानकर  प्रसन्न

 दो  वर्षों  में  शराब  से  कोई  मौत  नहीं  हुई  है  |  | |

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  से  जो  प्रश्न  पूछा  गया  था
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 उसका
 जबाव  तो  उन्होंने  दिया  नहीं

 आप  क्वेश्चन
 वहू  एक  प्रकार से  था  :  क्या  देश

 भर  में  शराब  की  खपत  में  वृद्धि  हुई  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मस्री

 जी
 ने  जो  जबाव  दिया  वह  प्रकार  से  है

 —_— a > st qi 1)
 सुतार  राज्यों  में  प्रति  enfaa  शराब ay  खपत  में  वृद्धि होने  का

 पती  चलता है  अं  न  राज्य
 च्

 घटने  का  पता  चलता  शेष  सात  राज्यों में

 शराब  की  खपत  में  नहीं  हुई  है  iy |
 है

 मैं यह  जानना  देश  से  बाहर  है
 ?

 r  3

 _*  क ae.  a
 i

 ली
 रामजी

 बना  चाहत

 नहीं किया  है  ।

 दूसरी  स्पेनिश  क्या  यह  सहो  है  कि  यहां  रह  सुत्र

 गाइडलाइन्स  का  व  एक  अप्रैल  1979  ह  ग

 कर्परी ठा ठा  Gil  ाबाजा शत  J  ज्ञ  कर  द  ब  कांग्रस-आई  सरका

 तो  उ
 18 |  कानन  को  तोडा  बल्कि  ए

 नए  aaa  हब  नें
 हा  है  कि  ऐसी  सरका

 कानून

 अम् ऊ

 ee
 बलि

 का  उल्लंघन  करत  अक  क
 4  ot  अयस्त

 सक  कान  क  गम  ae
 क  Oo  क

 न्
 ं  या

 इ  बारे में

 ats कोई  पत्र  टि
 प्याज ie

 a
 Oo
 ee  Oo

 at
 के  ०  लक प्पा :  अब्र  तो कर्नाटक में  आपकी  सरकार  आपने  कितने  लाइसेंस  जारी

 किए हैं  ?

 श्री
 =  पयाल

 अ
 कर्नाटक  के  मन्त्री  ने  लिस्ट  दी  है

 कि
 घट  रहा  है  ।  आप  कर्नाटक

 को  चुनौती  मत  वहां  यह  घट
 हा

 अध्यक्ष क  द

 कश

 सदन  में  कोई  सीधी  बहस  नहीं  होगी  ।

 श्री  पी०  Ro  बढ  x I
 के  बारे  में  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  शामिल  नहीं  किया  गया 2  कन  ग  लल ननि  |

 मैं  वता  ही
 का  हं  और मैंन ेसं ्  Som |  ि पर  क्षेत्रों  के  बारे  में में  बता  दिया  है  ।

 मेरा  ख़्याल  है  कि
 माननीय  सदस्  को  इससे  चाहिए

 इस  आरोप  बार में  कि  नन
 कर

 रहे  se  ैं  यह  बताना
 बाद  द  ही  प  नक  जा  be  ma  i  ain  da  कि  बिहार में

 किसी  दूसरे  राज्य के  वारे में
 माननीय  सदस्य

 ने  बताया है  तो  हम  समय-समय  पर  निदेश  देकर

 स्थिति  को  सुधारने  का  प्रयत्न  कर  रहे  यही  कुछ  हम  कर  सकते हैं  व्यवधान
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 राम  विलास  पासवान  :  क्या  आपने  बिहार  सरकार  को  लिखा  है
 ?

 थी  पी०  के०  थे  गन  :  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  भली-भांति  जानते हैं  कि  जब  किसी

 विधान  सभा  द्वारा  एक  बार  कोई  निर्णय  कर  लिया  जाता  है  तो  हम  उसके  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं

 उठा  सकत  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इस  प्रश्न  पर  बीस  मिनट  लगा  दिये  अब  श्री  अमर  सिह

 राठवा ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  कम से  कम  इतना तो  कह-दीजिए कि  जहां पर  सकल हैं

 धम स्थल  नहीं  पर  शराब  की  दुकान  नहीं  खुलेगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  महसूस  करने  और  समझने  को  बात  है  ।

 आदिवासी  विकास  योजना  कक्ष  की  स्थापना

 *910.  श्री  अमर  fag  राठवा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  उनके  मन्त्रालय  में  किसी  आदिवासी  विकास  योजना  कक्ष  की  स्थापना

 की  है

 यदि  तो  उक्त  कक्ष  को  ब्यौरा  क्या

 देश  में  आदिवासी  जनता  के  कल्याण  के  लिए  यह  कितना  सहायक  और

 क्यां  इसने  काम  करना  शुरू  कर  दिया  है  भर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद बेन  एस०

 से  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आदिवासी  उप-योजना  और  विशेष  घटक
 योजना के  आयोजन  कार्य  को  समन्वित  करने  के  लिए  प्लान  योजना  के  अन्तर्गत  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  चरणबद्ध  रूप से  एक  आदिवासी  विकास  योजना  सैल  खोला  जा

 रहा  है
 ।

 यह  सल  एक  संयुक्त  सचिव  की  देख-रेख  में  31  1981  से  कार्य  कर  रहा है  और

 इस  सैल  में  एक  अनुसंधान  एक  एक  सांख्यिकी
 एक  आशुलिपिक  और

 एक  अवर  श्रेणी  लिपिक  कायें  करते  हैं  ।

 थी
 अमर

 fag
 राठवा

 :  अध्यक्ष  सबसे  पहले
 मैं  आपके  द्वारा  मन्त्री  महोदय को

 धन्यवाद  देना  चाहत  Te  कि
 te

 &  dey  डिपार्टमैंट  में  आदिवासियों  के  विकास के  लिए  ध्यान  दिया  जा

 9
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 ्  a

 रहा  है
 ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आदिवासी  जो  पिछड़ा  इलाका

 उनके
 जितनी

 भान  बनाई  उतनी  कम  हैं  ।  आपने  आदिवासी  विकास  योजनाओं छे के  लिए

 सेल  बनाया  इससे  आदिवासी  विकास में  जरूर  oa  लेकिन  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  जो
 आदिवासी  विकास  सैल  बनाया  गया  है  उसके  कार्यक्रम  राजकीय  ब्लाक  तक  क्या-क्या

 बनाए गए  हैं  ?

 कुमारी  कु मद बेन  एम०  हमारी  मिनिस्टर  में  जो  टाइटल  डिवेलपमेंट  सेल

 बनया  गया  है  उसका  काम  कार्यक  एक्टिविटीज  को  स्टेट  गवर्नमेंट  और  सेन्ट्रल

 लेवल  पर  होम  मिनिस्ट्री  के  साथ  मिल  कर  कोआर्डिनेटर  करना  है  ।  कोऑर्डिनेशन  का  यह  काम

 अच्छी  तरह से  चल  रहा  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  आदरणीय  सदस्य  को  यह  भी  बतलाना  चाहती

 हूं--पहले  जो  80  से  100  हजार  को  आबादी  पर  प्राइमरी  हैल्थ  सेन्टर  बनाया  जाता  था  उसको

 दिल्‍ली
 और  शेडयुल्ड  green  एरियाज  में  कम  करके  20  हजार  कर  दिया  इसी  तरह  से  जो

 10  हजार  की  आबादी  पर  सब  सेन्टर  बनाते  उसको  शेडयुल्ड  alia  और  दिल्‍ली  एरियाज  में

 3  हजार  कर  दिया  है  ।

 1984-85  की  जो  स्कीम  बनाई गई गई  है  उसमें  शेडयुत्ड  ट्राइबल  के  बच्चो ंके  लिए  जो

 मेडिकल  में  पढ़ते  अनु०  जातियों/अनु०  जनजातियों  के  स्नातक  पुर्व  एम०  बी०  बी०  एस०  के

 छात्रों  को  मेस के  खर्चे  में  राज  सहायता के  लिए  15  लाख  रुपए का  बजट  रखा  अनु०

 जातियों  और  जनजातियों  के  लिए  कोचिंग  स्कोर  हेतु  5  लाख  का  रखा  है  ।  इसके  अलावा  जो

 हमारी  नेशनल  कोरस  होती  है  उसमें  बहुत  अच्छे  रेजोल्यूशन  पास  करके  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को

 गाइड-लाइन्ज़  दी  जाती  हैं  ।  जट्ठा  तक  खर्चे  की  बात है  1983-84  शडयुल्ड  .  काइट्स  आर

 शेडयुल्ड  ट्राइब्स  के  डवलपमेंट  के  लिए  1160.93  लाख  का  बजट  प्रावीजन  रखा  है  ।

 श्री  अमर  fag  राठवा  :  मन्त्री  महोदय  ने  बतलाया  है  कि  30  हजार  की  आबादी  पर

 प्राइमरी  हैल्थ  सेन्टर  और  2  से  3  हजार  को  आबादी  पर  सब-सेन्टर  खोले  जाएंगे  |  मुझे  ag  निवेदन

 करना  है  कि  आदिवासी  क्षेत्र  पहाड़ी  क्षत्र  होता  है  ।  उनमें  आबादी  बहुत  कम  होती  इसलिए  वहां

 आबादी  कम  होते  हुए  भी  ये  केन्द्र  शुरू  किये  जाने  चाहि  क्योंकि  पहाड़ी  क्षेत्र  होने  से  वहां  कोई

 जाना  नहीं  जिससे  उनको  यह  सुविधा  बहुत  कम  मिलती  इसलिए  ऐसे  क्षेत्रों  में  भी

 केन्द्र  खोलने  की  कोई  योजना  बनाई  जाए--क्या  ऐसा  कोई  विचार  है  ?

 कुमारी  कुमुद बन  एस०  जोशी  :  माननीय  सदस्य  गुजरात  से  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम

 से  उनको  बतलाना  चाहती  हूं--गुजरात  के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंआज  तक  की  जो  फानन  मेरे  पास

 है  उसके  अनुसार  64  प्राइमरी  हैल्थ  साहस  आदिवासी  एरियाज  में  इस्टेन्लिश  किये  गये  हैं  और

 469  सब-सेन्टी  आदिवासी  क्षेत्रों  में  खोले  गये  हैं  ।

 श्री  अजय  विश्वास  >  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  विकास  योजना  कक्ष
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 ली  हैं  और  गे  de
 स्थापना  की  गई  थी  ।  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  ज  जातियां  ही  रहती क  द  द  दि  ह  जार न  द क्षेत्र  पिछड़े  हुए  हैं  ।

 उपक्षेत्र  में  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  योजनाओं  और  क्ायक्रमों  का  अभाव  है  और  यहां  तक  कि

 जो  थोड़ी  बहुत  स्कीमे ंहैं  उनका  लाभ  अन्य  वग  के  लोगों ने  ही  उठाया है  ।  क्या  उस  क्षेत्र कें  विकास

 की
 भोर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है

 ?

 कुमारी  कमदबेन  एम०  जोशी  :  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  को  जनजातियों  केमिकल्स  के  बारे  में  हम

 भी  समान  रूप  से  चिंतित  हमें  जो  जानकारी  मिली  उसके  अनुसार  मणिपुर में  21

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  हैं  बौर  104  उपकेन्द्र  हैं  ।  सिक्किम  में  2  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  हैं  और

 11  उपकेन्द्र  हैं  ।  त्रिपुरा  में  12  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  हैं  और  57  उप-केन्द्र  दुर्भाग्यवश

 अरु  णाचल  प्रदेश के  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  fay  हमें  जो  जानकारी  मिली  है  उसके  अनु

 सार  जहां  तक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप-केन्द्रों  का  सम्बन्ध  है  स्थिति  यही  है  ।  और  माननीय

 सदस्य  इस  बात  कों  भली-भांति  जानते  हैं  कि  अखिल  अक  भारतीय  आयुर्विज्ञान  के  अनुरूप  ही  उस

 क्षेत्र  में  हम  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  स्थापित  करने  वाले हैं  |  इससे  स्पष्ट  है  कि  हमारी  सरकार  उस  aa

 में  भी  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  काफी  रुचि  लेती  थी  ।

 श्री  उत्तम  राठौड़
 :

 मैं  माननीय  मन्त्री  को  इस  बात  से  पुरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि

 सरकार  बड़ी  निष्ठा  से  जनजातियों  की  सहायता  कर  रही  है  ।  कितु  मैं  यहਂ  जानना  चाहता  हूं  कि  बया

 यह  सही  है  कि  जनजातीय  क्षेत्रों  में  जहां  कहीं  डिस्टेंस  रियो  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  जाते

 हैं  वहां  बहुत  कम  कर्मचारी  होते  हैं  और
 चिकित्सा  अधिकारी  तो  अक्सर  होता  ही

 नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दवाइयां  भी  तों  नहीं  होतीं  (sree)

 कुमारी  एम०  जोशी  :  हम  स्वयं  भी  इस  समस्या  के  प्रति  चिंतित है
 ।  हमने

 सभी  राज्य  सरकारों  को  लिख  भेजा  है  और  इस  बात  पर  हमने  विशेष  तौर  से  बल  दिया है  कि  बे

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करें  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप केंद्रों  में  जो  कि  खासतौर  से

 जातीय  क्षेत्रों  में  पूरे  कमेंचारियों  की  नियुक्ति  की  जाए  |

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  अध्यक्ष  वेसे  तो  उत्तम  राठौर  जी  ने  मेरा  प्रशन  पूछ  लिया

 है  लेकिन  बुनियादी  तौर  पर  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  आदिवांसी  इलाकों  में

 जितने  भी  अस्पताल  या  डिस्पेन्सरी  खोल  रही  उनमें  जिन  डाक्टरों  का  एपाइटमेंट  होता  वे

 उन  अस्पतालों  में  जाने  में  रिलकटेन्ट  हैं  ।  इसलिए  क्या  सरकार  स्टेट  गवनेमेंट्स  से  कोई  इन्सेन्टिव

 उनको  देने के  लिए  जिससे उन  अस्पतालों  में  डाक्टर  जाएं  ओर  स्टेट  गवर्नेमेंन्ट्स  अपने

 संसाधनों  से  डाक्टरों  को  वहां  जाने  के  लिए  इन्सेंटिव  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  तो  क्या  dew

 गवर्नमेंट  इस  प्रश्न पर  विचार  करेगी  कि  ऐसी  जगहों  पर  डाक्टरों  को  जाने  के  लिए  कोई

 इन्सेन्टिव दे  ।

 कुमारी  कुंमुदंबन  एम
 ०  जोशो  एक  ज्वाइन्ट  कान्फ्रेंस  जो  सेन्ट्रल  कौंसिल  आफ  हैल्थ  को
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 हुई  उसमें  इस  बात  पर  चर्चा  हुई  थी  और  सभी
 स्टेट  गवर्नमेंट

 को  हमने  लिखा  है
 कि

 जहां  पर

 डाक्टर  जाने  के  लिए  तैयार  नहीं  वहां  पर  स्टेट  गवर्नर  पेंट्स  को  इन्सेंटिव  देता  चाहिए  और  डाक्टरों

 को  वहां  आने  के  लिए  आकर्षित  करना  चाहिए

 छोटी  दुरी  को  पसे नजर  रेलगाड़ियों  की  संख्या  तथा  उनकी
 बारम्बारता  को  बढ़ाना

 0172. श्री  मोहन  लाल  पटेल
 :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  जनता  के  लाभ  के  लिए  सभी  जोनों  में  मुख्य  लाइनों

 की  सभी  सम्पर्क  लाइनों  पर  छोटी  दूरी  की  पैसेंजर  गाड़ियों  की  संख्या  तथा  उनकी  बारम्बारता  को

 बढ़ाने  का  और

 at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकर  द्वारा  छठी  योजना  के  दौरान  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कदम
 उठाये  गये  एवं  सातवीं  योजना  के  लिए  क्य  प्रावधान  किया  जा  रहा  है  ?

 रेल  मन्त्रों  ए०  बो०  एण्  गनी  खान  :  और  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया है  ।

 विवरण

 इन  मार्गों  पर  विभिनन  वर्गों  की  ग्रामीण  जनता  के  लिए  रेल  यात्रा  की  सुविधाओं  की

 लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  बेहतर  रेल  सेवाएं  सुनिश्चित  की  जा  सकें  और  इसके  साथ-साथ

 मालਂ  यातायात  की  आवश्यकता  को  परा  किया  जा  सके  ।  जहां  कहीं  अनिवार्य  वस्तुओं  का  यातायात

 प्रभावित  नहीं  होगा  वहां  यदि  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाने  की  आवश्यकता  पड़ेगी  तो  रेलवे  वहां  कुछ

 गाड़ियां  चलाने  का  प्रयास  बशर्तें
 कि

 घन  उपलब्ध  हुआ  |

 उपरोक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  रेलों  ने  बड़े  शहरों  के  इ-गिर्द  उपनगरीय

 गाड़ियां  चलाने  के  ग्रामीण  यात्रियों  को  विशेष  रूप  से  लाभ  पहुंचाने  ag  तथा  अन्य  लोगों  के

 लिए  पिछले  एक  वर्ष  में  86  यात्रीਂ  गाड़ियां  चलाई  हैं  ।

 सातवीं  योजना  में  भी  इसी  तरह  ख्याल  रखा  जायेगा  ।

 oft  मोहन  लाल  पटेल
 :

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य में  यह  बताया है  कि  गत

 वर्ष  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए
 86  यात्री

 गाडियां  चलाई  गई  थीं
 ।  यह  अच्छी

 बात  किन्तु मैं
 मानतीय  मन्त्री  का  ध्यान  दूसरी  भोर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  कुछ  तथ्य  पेश  करना  चाहता

 हैं  ।  गुजरात  के  भावनगर  में  एक  रेल-मंडल है  ।  पुरे  देश  में  यातायात  बढ़ता ही  जा  रहा  है  किन्तु
 खास  तौर  से

 इस  प्रमाण
 में  यह  घट  रहा  है

 ।  इस  संसद  में  16.4.1981  को  जो  मैंने  प्रशन

 किया
 था

 उसके
 बारे  में

 माननीय  मन्त्री ने  यह  उत्तर  दिया  कि  इस  मंडल  में  1971  में  217

 लाख  यात्री थे  किन्तु
 1981

 में  ये
 घटकर  177  लाख  हो  गए ।  इसका  अर्थ यह  है  कि  10  सालों

 12



 मौखिक  उत्तर 13  1906

 में  40  लाख  यात्री  कम  हो  गए  और  यही  sata  बनी  हुई  है  ।  इस  मण्डल  में  कम  होने  के

 और  भी  अनेक  कारण  हैं  ।  इस  समय  केवल  इसी  मण्डल  में  रेलगाड़ियी  की  सूचना  औसत  गति  25

 से  30  किमी
 ०

 प्रति  घंटा
 अतः  यह  मुख्य  कारण  है  जिसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों  की  आवाजाही

 कम  हो  रही है  ।  इसके  कारण  पिछले  6  वर्षों  में  स्थायी  आधार  पर  22  रेलगाड़ियां  रद  कर  दी

 TH  ।  एक  माह  पहले  पोरबंदर  कौर  अहमदाबाद  के  बीच  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ी  रद्द  कर  दी  गयी  ।

 हमने  अभ्यावेदन  पेश  किया  ।  माननीय  मन्त्री  ने  मामले  पर  विचार  किया  ।  अब  वह  रेलगाड़ी  इस

 माह  की  दस  तारीख  से  शुरू  हो  जाएगी  ।  माननीय  मन्त्री  खासतौर  से  भावनगर  मण्डल  की

 ग्रामीण  आबादी  की  सेवा के  लिए  निधारित  ब्रांच  लाइनों  परਂ  और  अधिक  ध्यान  देने  का  आश्वासन

 दे  सकते  हैं  ?  भावनगर  मण्डल  की  उपेक्षा  को  गई  है  ।  अतः  क्या  मन्त्री  महोदय  स्थायी  समाधान  केਂ

 लिए  विशेष  दल  भेजकर  ठोस  उपाय  करेंगे  ।

 af at  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  कृपया  मुख्य  प्रश्न  HEC

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  जनता  के  लिए  सभी  जोनों  मुख्य  लाइनों  की

 सम्पकं  लाइनों  पर  छोटी  दूरी  की  पैसेंजर  गाड़ियों की  संख्या  तथा  उनकी  बारम्बारता  को  बढ़ाने  का

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और  सरकार  द्वारा  छठी  योजना  के

 दौरान  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  एवं  सातवीं  योजना  के  लिए  क्या  प्रावधान  किया  जा

 रहा

 माननीय  सदस्य  अब  एक  विशेष  मण्डल  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  i  इसके  अनेक  मण्डल  है ं।
 अनेक  लोग  हैं  फिर  उनमें  से  मैं  एक  विशेष  जोन  के  बारे  में  कसे  बता  सकता  यदि  उसके  बारे  में

 प्रशन  ही  नहीं  पूछा  गया है  ?  यदि  वे  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  सामान्य  जानकारी  दे  सकता  हूं  ।  उन्होंने

 खुद  ही  मंजूर  किया  है  कि  अनेक  रेलगाड़ियाँ  वहां  चल  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  चलता-फिरता  विश्वकोष  तो  हैं  नहीं  ।  श्री  पटेल  उनका  हवाला

 दे  सकते  हैं  और  आप  उनके  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी
 :

 मैं  उसके  बारे में  जानकारी  प्राप्त  कर  सकता  हूं  ।  मैं

 उन्हें  लिखित  रूप  में  भेज  सकता  हुं  ।  मेरे  लिए  किसी  एक  मण्डल  के  बारे  में  यह  उत्तर  देना  सम्भव

 नहीं  है  कि  कितनी  रेलगाड़ियां  वहां  चल  रही  हैं  और  कितनी  नहीं  चल  रही  हैं  ।

 श्री  मोहन  लाल  पटेल
 मैंने  सभा  के  समक्ष  कुछ  तथ्य  पेश  किए  हैं  और  मैं  आपसे

 अनुरोध  करता हूं  कि  आप  इस  पर  बिचार  करें  और  उचित  समझें  तो  एक॑  विशेष  दल  भेजें

 इसका  कोई  स्थायी  समाधान  नहीं  है  ।  इस  मण्डल  में  यात्रियों  की  संख्या  दिन  प्रतिदिन  कम  होती

 गो जा  रही  है  ।  ऐसा  समय  आएगा  जब  वहां  एक  भी  रेलगाड़ी  नहीं  चले  केवल  पटरी  ही  बची

 रहेगी  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  मामले  की  जांच  करें  ।
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 a  थ  लहाना

 भावनगर  मण्डल  में  इन्टर  लॉकिंग  प्रणाली  नहीं है  ।  इस  प्रणाली  में  ars  से  गुजरते  हुए  15

 किलोमीटर  तक  ट्रेन  को  अपनी  गति  कम  कर  देनी  होती
 है  ।  अनेक  स्टेशन  ऐसे  होते  हैं  जहां  इंटर

 लॉकिंग  प्रणाली  नहीं  हैਂ  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  माननीय  मन्त्री  को  विचार  करना  ही

 चाहिए  क्योंकि
 यदि  रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ाई  नहीं  जाएगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  आपका  सुझाव  लिख  लेंगे  ।

 et  ए०  बी०  Go  गनी  खान  चौधरी  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 श्री  रतन  सिंह  राजद  :  देश  की  पूरी  जनता  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  कर  रही  है  कि  वे

 ag  रेलगाड़ियां  चलवाएं  या  उत्तरी  आवाजाही  बढ़ाने  के  लिए  उनकी  संख्या  बढ़ाएं  आदि  ।  किसी

 नीति  के  आधार  पर  यह  fara  गया  है  कि  अनेक  रेलगाड़ियां  चलाई  जाएं  ate  उनकी

 आवाजाही  की  फ्रीक्वेंसी  बढ़ाने  के  विभिन्‍न  जोगों  में  उनकी  संख्या  बढ़ाई  जाए  ।  उदाहरणार्थ  कच्छ

 की
 जनता  ने  यह  अभ्यावेदन  पेश  किया  है  कि  बम्बई  से  गांधीधाम  जाने  वाली  रेलगाड़ी  को  सुपर

 फास्ट  बनाया  जाए  तथा  उसे  कच्छ  मेल  कहां  जाए  क्या  माननीय  मन्त्री  बनाई  और  कच्छ  की

 की  यह  मांग  पुरी  करेंगे  ?

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  मैंने  उन्हें  विल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है

 और  चेयरमेन  से  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कहा  है  कि  हम  इसे  जल्दी  से  कर  सकते  हैं  या

 नहीं
 ।

 मैं  आश्वासन  दे  चुका  हूं  ।  मेरा  खयाल  है  आश्वासन  दुहराना  उचित  नहीं  होगा

 tad  के  सरकारों  उपायों  में
 कमेंट्री

 *0  14.  श्री  आर०  आर०  भोले  :  क्या  रेल  मस्ती  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  6  महीनों  में  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  शिकायत  की  गई  है

 कि  उनके  मन्त्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  उपक्रमों  जैसे  आर०  आई०  alo  ई०

 आर०  सी०  site  एन ०  और  सी ०  ओ  ०  एफ०  एम०  Alo  डब्ल्यु०  में
 जातियों  तथा

 सुचित  जनजातियों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  अभ्यावेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कौर  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  करमचारियों  जो  पात्रता  की  शर्तें  पुरी  करते  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 देने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 रेल  मन्त्री  go  ato  go  गनी  खान  :  और  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |
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 यति

 जी  हां 11  लेकिन  कामों  के  लिए  नहीं  जो  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  नहीं  है  ।

 राइट्स  तथा  इरकान  उपक्रम  केवल  कुछ  ही  वर्ष  पहले  रेल  मन्त्रालय  के  नियन्त्रण  में

 स्थापित  किए  गए  हैं  ।  दोनों  उपक्रमों  की  कर्मचारियों  तथा  afaanrfat  से  सम्बन्धित  अधिकांश

 तत्काल  आवश्यकताएं  क्षेत्रीय  रेलों  से  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  पुरी  की  गई  कर्मचारियों  को

 नियुक्ति पर  भेजते  समय  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लिए  कोई

 ओऔपचा  रिक

 आरक्षण  नहीं  है  क्योंकि  क्षेत्रीय  रेलों  पर  कर्मचारियों  की  भर्ती  के  समय  आरक्षणों  का  पहले  ही

 अनुपालन  किया  गया  है  ।  इन  उपक्रमों  में  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  अन्य  कर्मचारियों  के

 साथ  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित  जनजातियों  के  पात्र  कर्मचारियों  के  बारे  में  भी  विचार  किया

 जाता है
 ।  जब  कभी  इन  उपक्रमों  द्वारा  कुछ  रिक्तियां  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाती  हैं  तो  मौजूदा

 आदेशों  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  आरक्षण  संबंधी  नियमों  को  ध्यान  में

 रखा  जाता है  ।  उठाये  गये  सभी  की  प्री-पूरी  जांच  करने  के  बाद  प्रस्तुत  अभ्यावेदनों  का  उत्तर

 दिया  जायेगा  ।

 थी  आर०  wo  भोले :  मैं  भाग्यशाली  हुं  किं  मुझे  प्रश्न  करने  का  मौका  मिला  ।

 ऐसा  इसीलिए  हो  पाया  क्योंकि  अनेक  माननीय  सदस्य  अनुपस्थित हैं  |  मेरा  प्रश्न  केवल  114 ही  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कयों  महोदय
 !  आप  ऐसा  होने  की  प्रार्थना  कर  रहे  थे  ।

 श्री  आर०  आर०  भो  ले  :  मैं  सबसे  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं

 प्रोजेक्ट क्या  रेल  मंत्रालय  ने  रेल  इंडिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकनॉमिक  ats

 डिवीजन  के  इकनॉमिक  विंग  में  1100-1600  के  ग्रेड  में  पदों  के  लिए  1983  में  मंत्रालय

 के  कर्मचारियों  से  आवेदन-पत्र  भेजने  के  लिए  कहा  था  ?  और  यदि  तो  पात्र
 कर्मचारियों

 और

 अपात्र  क्मेंचारियों  से  कितने-कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ?

 सही  है  कि  1983  के  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  वाले  परिपत्र  में

 निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार  अपात्र  कर्मचारियों  के  आवेदन-पत्र  चयन  के  रेल  इंडिया  टेक्नीकल

 एड  इकनॉमिक  सर्विसेज  लि ०  को  भेजे  गए  थे  ।

 श्री  एक  बी०  ए  गनी  खान  चौधरी  :  अध्यक्ष  जहां  तक  मुझे  मालम  है  आर०  भाई०

 टी०  ई०  एस०  भर
 argo

 atte  सी०  alo  एन०  में  अधिकांश  कर्मचारी  रेलवे  से

 नहं
 ae  3 = युक्ति पर ए  तैनात  किए  गए  हैं  ।  यहां  बड़े  पैमाने  पर  भरती  इन  दोनों  उपक्रमों  के

 =  | बारे  में  जहां तक  मैं  जानता हूं  यही  सच्चाई

 किन्तु  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न पूछे  हैं  वे  मुख्य  प्रश्न  से  सम्बद्ध
 नहीं  हैं  ।  वह
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 weteq pelea. hb  ष्ष्  att इस  प्रकार  है
 ।

 मैं  एक  विशेष  प्रश्न  का  ही
 उत्तर

 दे  रहा  हुं
 |  अध्यक्ष  बिल्कुल  स्पष्ट

 है

 क्या  गत  छः  महीनों  में  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  शिकायत  की  गई

 है  कि  उनके  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  उपक्रमों  जैसे  आर०  argo  टी०  Fo  अ  छ

 आर०  सी०  alo  एन०  और  eto  ओ०  Tho  एम०  slo  डब्ल्यु०  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  को  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  अभ्यावेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  कर्मचारियों  जो  पात्रता  की  शर्ते  पुरी  करते  पर्याप्त

 त्व  देने  के  बारे  में  सरकार  की
 क्या

 नीति  है  ?

 ये  arereya  प्रश्न हैं  ।  और  मैं  इस  आधारभूत  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए

 तैयार  किन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  अनुपूरक  प्रश्न  यहां  कसे  भा  गया  ।  जैसा  कि  मैंने
 कहा  है

 आर०  आई०  Ao  Fo  एस०  तथा  आई०  आर०  lo  ato  एन०  की  आधारभूत  नीति  रेल  मंत्रालय

 से  अधिकारियों  को  बुलाना है  जो  वहां  प्रतिनियुक्ति  पर  आते  हैं  ।

 श्री  और०  आर०  भोले  :  मेरा  प्रशन  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  नए
 सिरे

 से  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं
 ?

 शी  रामगोपाल  रेड्डी  :  वे  वरिष्ठ  एडवोकेट  हैं  ।  वे  मंत्री  महोदय  से  गलत  प्रश्न

 कसे पुछ  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  उसकी  अनुमति  नहीं  देंगे  ।

 श्री  आर०  आर०  भोले  :  मैं  एक  बात  जानना  चाहता  हुं  ।  जब  मंत्री महोदय  ने  रेलवे

 के  जो  कर्मचारी  और  अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  पर  इन  दोनों  उपक्रमों  में  तैनात  किए  हैं  क्या  उनमें  से

 कुछ  अयोग्य  हैं  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  अनु०  जाति  और  अनु०  जनजाति  के  ऐसे

 कर्मचारी  जो  पात्र  होने  पर  भी  वहां  प्रतिनियुक्त  नहीं  किए  गए  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  आरक्षण  की  दृष्टि  से  विचार

 नहीं  किया  जाता  ।  सामान्यतः  प्रतिनियुक्ति  पर  केवल  सक्षम  व्यक्ति  ही  भेजे  जाते  आरक्षण  का

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |  खुली  भरती  के  समय  ही  आरक्षण  का  प्रश्न  उठता  है  ।

 जहां  तक  सी०  ओ०  एफ०  एम०  alo  डब्ल्यु०  का  सम्बन्ध  यह  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम

 नहीं  है  ।  यह  रेलवे  का  कार्यालय  है  और  अस्थायी  परियोजना  का  कार्यालय  है  ।  यह  आरक्षण  कोटा
 for7:  ग्  पोपा

 लागू है  ।  ag  तोਂ  ि  ध  ह  |  गाय  bi  हो  हैं
 ||

 16



 13  1906  मौखिक  उत्तर

 ee

 जहां  TH  आई०  आर०  सी ०  ओ ०  एन०  का  सम्बन्ध  सीधी  भरती  की  दृष्टि  से  आरक्षण

 में  कमी  नहीं  आई  है  ।  अनु०  जातियों  तथा  अनु०  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  हमने  पूरा  किया  है  |

 जहां  तक  आई०  zo  Fo  एस०  का  सम्बन्ध  कुछ  श्रेणियों  मं  10  से  22  प्रतिशत

 तक  की  कमी है  उन्हें  उसे  पुरा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ताक़ि  अनु०  जातियों  और

 जनजातियों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  हो  ।

 खाड़ी  युद्ध  में  भारतीय  पोत  को  हुआ  नुकसान

 *016.  श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  भूति  :  व्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शत-अल-अरहर  जलमार्ग  में  खड़े  भारतीय  पोत  को  खाड़ी  युद्ध  में  आंग  लग

 यदि  तो  पोत को  कितना  नुकसान

 क्या  सम्बन्धित  सरकार  के  पास  कोई  विरोध  भेजा  गया

 यदि  तो  ईरान  और  इराक  से  भारतीय  पोतों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  कोई  संरक्षण

 मांगा  गया  और

 क्या  कई  भारतीय  पोत  उनके  कब्जे  में  हैं  ?

 wares  ?zzr)-
 नौवहन  और  .  परिवहन  मंत्री  के०  विजय  युद्ध  शुरू  होनें  पर

 ठाकुर  नौवहन  कम्पनी  के  यानਂ  नामक  जहाज  इसकी  .  में
 आ  गया

 ।  प्राप्त सूचना  के
 आधार  पर  इसे  शत-अल-अरब  जलमार्ग  में  ठहराया  NAT  था  ।  ईरानी  गोलाबारी  के  कारण  इसमें

 3.4.84  को  आग  लग  गयी  ।

 आग  लगने  के  कारण  अन्य  प्रकार
 की  क्षति  के  इसके  इंजिन  रूम  में  चार

 फीट  >(
 दो  फीट  गोल  सुराख  गया  है  ।

 और  नहीं  ae  केवल  युद्ध  का  परिणाम  होता है  इसमें  अन्य

 विशेषकर  भारत  के  जलयानों  को  जानबूझकर  क्षति  पहुंचाने  का  उद्देश्य  किसी
 देश  का  नहीं

 जव  पहली  बार  युद्ध  शुरू  हुआ  था  तब  हमने  सम्बन्धित  प्राधिकरणों
 से

 अपने  लोगों  की  सुरक्षा  और
 नी यथासम्भव  कमान  adda  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुरोध  कर  दिया  था  ।

 द  ॥  थ  ee  ह ~ द्  जलयान
 (=)  कोई  भी  _  hall  aD  11.0  as ईरान-इराक  अधिकारियों  के  कब्जे  में  नहीं

 परन्तु  युद्ध
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 ५  ण

 के  शुरू  होते  के  बाद  निम्नलिखित  चार  जलयानों  को  पत्तन  में  रोक
 -
 लिया  गया  था  faa

 नौवहन  लाइन्स  का  एम०  वी०  नौवहन  कम्पनी  का  170.0  ate

 रेशमवाला  एंड  कम्पनी  का  एम०  वी०  ठाकुर  नौवहन  कम्पनी  के  एम०

 बी०  गरवारे  नौजवान  कम्पनी  के  एम०  वी०  विश्वमित्रਂ  और  wo  पी०  Fo

 लाइन्स  के  ए०  पी०  जे०  नामक  जलयानों  के  बारे  में  यह  सुचना  मिली  है  कि  ये  जहाज

 प्रक्षेपास्त्रों  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  गये  और  इस  समय  ये  उत्तरी  खाड़ी  में  बुरी  में  भू ग्रस्त  हैं  ।

 att  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  भर्ती  जहां  तक  मेरी  जानकारी  अधिकतर  पोतों

 का  युद्ध  जोखिम  बीमे  के  अधीन  बीमा  होता  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय

 मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  जलयानों  का  युद्ध  जोखिम  बीमे  के  अन्तर्गत  बीमा

 शद किया  गया  था  और  यदि  होता  क्या  वे  क्षतिपूर्ति  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?

 थ्री  के०  विजय  भास्कर  रेड्डी
 :  जी  वे  सब  बीमाशुदा  थे  और  राशि  का

 टारा  भी  हो  गया  है  ।  यदि  माननीय  सदस्थ.वह  राशि  जानना  चाहते  हैं  जो  विभिन्न  कम्पतियों  को

 अदा  की  गई  है  तो  वह  भी  मैं  बता  सकता  हुं  ।  इन  निपटारा  हो  गया  st

 श्री  एम०  ato  waar  मति  इन  जलयानों  के  अतिरिकत  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  शिपिंग
 कम्पनी

 के  दो  जिन्हें  ईरानी  सरकार  ने  किराए  पर ्

 लिया  खाड़ी  के  युद्ध  में  नष्ट  हो  गए  हैं  क्या  यह  बात  ईरानी  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है

 और  क्या  कोई  क्षतिपूर्ति  कम्पनी  द्वारा  की  गई  है  और  कया  यह  भी  सच  है  कि  एक  सेकण्ड

 एक  कैडेट  और  दो  जो  इन  जलयानों  में  कार्य  कर  रहे  खाड़ी

 युद्ध  में
 मारे  गए  यदि  तो  क्या  कम्पनी  ने  शोक संतप्त  परिवार  को  किसी  मुआवजे  का

 तान  किया  है  ?

 श्री कै०
 विजय  भास्कर  रेड्डी  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न का

 सम्बन्ध  है  मेरे  पास

 ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  मेरे  पास  जो  सुचना  थी
 वह  मैंने  पहले  ही  दे  दी  है  ।'  यदि  इस  प्रश्न

 से
 सम्बन्धित  जानकारी  मुझे  लिखित  रूप  में  दे  दी  जाए  तो  मैं  सुचना  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 जहां  तक  मेरी  जानकारी  वरुण-यान  पर  जीवन  और  कर्मचारियों  को  कोई  क्षति  नहीं

 पहुंची  |  चालक  दल  तथा  जहाजरानी  कम्पनी  के  मालिकों  ने  द्विपक्षीय  समझौता  कर  लिया  है  तथा

 विवादों  का  निपटारा  हो  गया  है  ।

 यदि  कोई  व्यक्तिगत  मामला  तो  आप  मुझे  लिख  सकते  हैं  और  मैं  उस  पर  गौर

 करूंगा ।
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 [3  dura,  1906 (ara  मौखिक  उत्तर

 ग्रीष्मकालीन  विशेष  गाड़ियां

 *0  17.  श्री  अर्जुन  सेठी  :

 श्री  जो०  वाई०  कृष्णन

 कया  रेल  मन्त्रों  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  गर्मी  के  मौसम में  यात्रियों  की  संख्या
 वृद्धि

 को  ध्यान

 में  रखते  हुए  हाल  ही  में  कई  विशेष  गाड़ियां  चलानें  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  क्षमता  सहित  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  और  एक  विवरण

 पटल पर  रख  दिया गया  है  ।

 विवरण

 हां  |  यह  एक  वा धिक आवर्ती  प्रक्रिया  है  ।

 चालू  ग्रीष्मकाल  के  निम्नलिखित  मार्गों  पर  नीचे  दिए  गए  ब्यौरे  के  अनुसार

 ग्रीष्मकालीन  विशेष
 गाड़ियां

 चलाये  जाने
 की

 योजना
 लगाएँ

 गई  है  and
 कि

 यातायात

 उपलब्ध  sth

 नन  ि

 mo  स०  हमाम  फेरे
 योजना  के अनुसार  सवारी  डिब्बों

 गाड़ियों  की  संख्या  की  संख्या

 ह

 1  2  3  4

 सप्ताह  में  दो  बार  22  प्रत्येक ओर  15

 सप्ताह में  दो  बार  23  प्रत्येक  ओर  15

 3  ,  बम्बई-अहमदाबाद  प्रतिदिन  117.0  प्रत्येक ओर  16

 4  .
 बम्बई-गांधी  ara  सप्ताह  में  तीन  बार  33  प्रत्येक  ओर  16

 5  .  बम्बई-हाया  सप्ताह  में  चार  बार  44
 प्रत्येक  ओर

 14

 6.  अजमेर-मऊ  साप्ताहिक  10
 प्रत्येक  और

 13

 7  .  हैदराबाद-वास्ते  साप्ताहिक  7  प्रत्येक ओर  16
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 1  2

 8.  बम्बई-मिरज-वास्को  साप्ताहिक  8  प्रत्येक ओर  12

 9,  बम्बई  वी  ०  टी  लखनऊ  सप्ताह में  दो  बार
 16  प्रत्येक  ओर  16

 10.  बम्बई  वी  टी-वाराणसी  सप्ताह  में  तीन  वार  27  प्रत्येक  ओर  16

 11.  araé-fatta 1  म  साप्ताहिक  0  प्रत्येक  ओर  16

 12.  बम्बई  वी  टी-पुणे  प्रतिदिन  58  प्रत्येक  भर  12

 13.  मद्रांस/वेंगलूर-न्रिवेन्द्रम  सप्ताह  में  दो  बार  0  प्रत्येक  ओर  12

 14,  मद्रास-हैदराबाद  सप्ताह  में  दो  बार  14  प्रत्येक ओर  16

 15.  हबड़ा-दिल्ली  सप्ताह  में  दो  बार  17  प्रत्येक  ओर  18

 18  प्रत्येक  ओर  12 16.  हावड़ा-देहरादून  सप्ताह  में  दो  बार

 साप्ताहिक  9  प्रत्येक  ओर  15 17.  हावड़ा-स्यू  जलपाईगुड़ी

 18.  हवा-गोरखपुर  साप्ताहिक  8  प्रत्येक  ओर  14

 19.  धनबाद-मुग़ीस  सप्ताह में  दो  बार  17  प्रत्येक  ओर  12

 वाराणसी

 20.  निजामुद्रीन-कोच्चिन  11  प्रत्येक भर  16

 बेंगलुरु

 21.  हावड़ा-पुरी  साप्ताहिक  6  प्रत्येक ओर
 13

 22.  दुर्ग-वाराणसी  सप्ताह  में  दो  बार  10  प्र  त्येक  ओ  12

 ———

 श्री  अर्जुन  :  दी  गई  विवरणी  के  अनुसार  गर्मी  के  मौसम  में  यात्रियों  को  अधिक  संख्या में

 परिवहन  सुविधा  उपलब्ध  करने  के  लिए  22  मार्गों  पर  गाड़ियां  चलाई  जायेंगी  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि
 क्यां  सरकार  ने  इन  गाड़ियों  को  चलाने  के  अतिरिक्त  इस  ओर  भी  ध्यान  दिया  है  कि  विद्यमान

 सुविधाओं  के  अतिरिक्त  आरक्षण  सुविधायें  हैं  ताकि  इन  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  वाले

 यात्रियों  को  कोई  परेशानी  न  हो  ।

 थ्रो ए०  ato  ए०  गनी  खान
 चौधरी  :  हमने  इस  तरफ  हर  सम्भव  सावधानी बरती  है  ।
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 ए  pe  वि

 श्री  अर्जन  सेठी  :  दिए  गए  विवरण  हावड़ा  से  अथवा  असम  से  त्रिवेन्द्रम  तक  उस  खण्ड  में

 कोई  गाड़ी  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  माननीय  मन्त्री  इस  मांग  पर  विचार  करेंगे  कि

 इस  मार्ग  पर  और  गाड़ियां  चाहिए  ताकि  असम  से
 बरास्ता  हावड़ा  ओर  त्रिवेन्द्रम  तक

 इन  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  जरूपतें  पुरी  हो  सकें  ।

 श्री  go  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  मैं  इस  सुझाव  पर  विचार  करूंगा  |  मैं  यातायात

 अधिकारियों  को  इस  पर  गौर  करने  के  लिए  कहुंगा  ।

 दिल्लीः  में  व्यावसायिक  और  तकनीकी  शिक्षण  संस्थान

 *0109,  श्री  बृजमोहन  महती  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया
 दिल्‍ली  में  कई

 अनधिकृत  व्यावसाधिक  और  तकनीकी  संस्थान  चल  रहे

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  ये  संस्थान  रोजगार  के  बेहतर  अवसरों के  नाम  पर

 युवाओं  का  शोषण  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  शोषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 अथवा
 उठाने

 का
 विचार  है  ?

 दिक्षा  ओर  संस्कृति
 तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला

 (=)  से  दिल्‍ली  प्रशासन  से  यह  पता  चला है  कि  यद्यपि  दिल्‍ली  में  अनधिकृत  व्यावसायिक

 और  तकनीकी  संस्थानों  का  पता  लगाने  और  उनकी  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन

 द्वारा  अभी  तक  कोई  सर्वेक्षण
 नहीं  किया  गया  किन्तु  उन्होंने  कार्यकारी  पार्षद  की

 अध्यक्षता  में  हाल  ही  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  है  जो  दिल्‍ली  में  तकनीकी

 शैक्षिक  प्रतिष्ठानों  की  अनाप-शनाप  वृद्धि  तथा  तकनीकी  शिक्षा  के  नाम  पर  अनैतिक  व्यक्तियों/फर्मों

 द्वारा  किए  जा  रहे  शोषण  की  समस्या  के  विस्तार  का
 अध्ययन/मूल्यांकन  करेगी  और  उपचारी

 उपायों के  संबंध  में  सुझाव  देगी  ।

 श्री  बृजमोहन  महत्ता  :  समिति  समस्या  का  समाधान  नहीं  है  ।  ये  संस्थान  दो  नम्बर के  खातों

 पर  चल  रहे  हैं  और  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  लिए  यह

 अत्यधिक  आवश्यक  है  कि  इन  संस्थानों  को  बन्द  कर  दिया  जाह  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  लोगों  का  शोषण  रोकने  और  उनके  संरक्षण  के  लिए  तत्काल  उपाय  किए  जायेंगे  ।

 श्रीमती  कॉल  :  इन  संस्थानों  को  बन्द  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  वे  एक  प्रकार  से

 अपने  ढंग  से  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  में  मदद  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  यदि  वे  भ्रष्ट

 नहीं  हैं  बौर  यदि  वे  शैक्षिक  प्रक्रिया  में  पो वात्गद्गा  का  3  or
 IHS! STA  TY प्रयास  करते  हैं  तो  यक  है  बशर्तें उनका
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 स्तर  अच्छा  अपने  का  थ  ह  ५ oN
 क्ष  हों  और  कार्य  करने  का  उनका  सही  ढंग  हो  और  यदि  छात्र

 वहां  जाकर  चाहते  हैं  तो  आपके  द्वारा  उनके  ant  में
 बाधा  पहुंचाने  के  बावजूद  वे  वहां

 जायेंगे  और  सीखेंगे  ।

 द्वारा  बाल
 vere  aro  ।  और  बालिकाओं  को  शोषण  से  बचाने श्री  बृजमोहन  neat  ः

 इन
 संस्थानों

 के  लिए  सरकार  का  कपा  कदम  उठाने  का  प्र  x प्ताव  है  ?

 श्रीमती  वशीला  कौल  :  मैंने  अभी-अभी  सुचित  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  होता  है  |

 weal  के  लिखित  उत्तर

 चीन  और  अमेरिका  के  बीच  सैनिक  महत्व  को  गुप्त  वार्ता

 *906.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :

 att  पालेकर  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10  1984  के  टाइम्सਂ  में

 शित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  अमेरिका  और  चीन  के  बीच  सैनिक  महत्व

 की  गुप्त  वार्ता  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं

 क्या  सरकार  को  उक्त  बातचीत  के  परिणाम  जानकरी  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 बिदेश  मंत्री  पी०  ato  नरसिंह  :  (6)  और  सरकार  का
 ध्यान  कुछ  अखबारी

 खबरों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  जिनमें  ag  समाचार  भी  शामिल  जिसका
 उल्लेख  प्रश्न

 में  किया  गया  है  ।  इन  अधवारी  खबरों  के  हमारे  पास  कोई  अन्य  ठोस  जानकारी  नहीं  है  ।

 (7)  सरंकार  को  इन  कथित  गुप्त  सैनिक  वार्ताओं  के  निष्कर्ष  की  प्रामाणिक  जानकारी

 नहीं है
 ।

 सरकार  ऐसे
 सभी

 मामलों  में  सतर्क  रहती  जिनका  राष्ट्र  के  सुरक्षा-पर्यावरण  पर

 प्रभाव  हो  सकता  है  ।

 22



 लिखित  उत्तर 13  1906

 भाजन  प्रदेश  में  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 *907.  श्री  जी०  रेल  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  बाला  विवरण  सभा

 पर  रखने की  कृपा  करेंगे  कि

 आंध्र  प्रदेश  में  सभी रेल  लाइनों  की  लम्बाई  कित नने  fi किलोमीटर  है  और  उसमें  से  बड़ी

 लाइनों  और  छोटी  लाइनों  की  लम्बाई  कितनी

 चालू  वर्ष  के  दौरान  उसमें  से  कितने  किलोमीटर  '  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  का  प्रस्ताव है  और  इन लाइनों  को  बदलने  पर  कितनी  श  खच  होने  का  अनुमान है

 क्या  कुछ  पुरानी  रेल  लाइनों  को  बदलने  का  प्रस्ताव  भी  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  इन  रेल  लाइनों के  नाम  क्या  है ंहैं
 और  उन  पर  कितना  खर्चे  होने  की

 संभावना है  ?

 रेल  मंत्री
 ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  आंध्र  प्रदेश में  रेलवे  लाइनों  की

 कुल  लम्बाई  4,921  कि०  मी०  है  जिसमें से  3,274  fo  मी०  बड़ी  1,610  कि०  सी०
 a भीटर  लाइन  और  37  fHo  मी०  छोटी Oicl  प् लाइन  Q  |

 s=77s  ग चालू  वर्ष  में  आंध्र  प्रदेश  में  किसी  मीटर  लाइन  की  बड़ी  ल  1.0  बदलाव  पूरा  होने

 को  आशा  नहीं  हैं  |

 और  1984-85  में  दक्षिण-मध्य  रेलवे  जिसके  भगत  आंध्र  प्रदेश  का

 अधिकांश  भाग  लगभग  600  feo  मी०  में  रेलपथ  और  स्लीपरों  क्या  नवीकरण  करने  का

 कार्यक्रम  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  चालू  वित्त  ad  में  35  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की

 गई  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  रेलपथ  नवीकरण  के  लगभग  123  कार्य  स्वीकृत है ंहैं  और  इनका

 quart  ब्यौरा  रेलों  के  1984-85  के  मशीन  और  चल-स्टाक  कार्यक्रम  भाग

 में  दिया  गया  है  जिसे  हाल  ही  में  रेलवे
 बजट

 के  अंग  के  रूप  सें  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत

 किया  गया है  |

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  ata  में  चोरी  और  उठाईगीरी

 *0908.  श्री  वसुदेव  आयें
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चितरंजन  लोकोमोटिव  में  चोरी  .  और  उठाईगिरी  से  पिछले  दो  वर्षों  में  रेलवे

 की
 सम्पत्ति  का  कितना  नुकसान  हुअ  है  भर  उसके  क्या  कारण  और
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 nen)
 चोरी के  इन  मामलों  से  सा सम्बद्ध  रेल  बमों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  सहित

 सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं
 ?*

 — रेल  मंत्री  (AA  ए०  बी०  To  गनी  खान  :  चित्तरंजन  रेल  a9  कारखाने  में

 रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  और  उठाईगिरी  के  कारण  1983  में  21,626  रुपये  तथा  1984  में

 10,090  रुपये  का  नुक़सान  हुआ  है  |

 चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  से  रेल
 सम्पत्ति  की

 चोरी  और र

 उठाईगीरी
 का  मुख्य  कारण

 त च्  आर  द  | ay  कता  जाण  [  तथा  अपराध  की है  चित्तरंजन  रेल  कारख़ाने  के  आस-पास  के  क्षेत्रों  कानून

 विकास  स्थिति  ।

 (a)  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  और  उठाईगीरा  की

 थाम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए
 हैं  :--

 कारखाने के  भेद्य  स्थलों  त  था  अ
 थ  भूभागों  में

 Jaa ANI  Mt
 समक्ष  1  बल  के  तैनात  किए

 गए  हैं  ।

 चाहरदीवारी  के
 बाहर

 रेलवे  सुरक्षा  बल  द्वारा  गश्त  लगाई  जाती  है  |

 अपरा  faa  और  उनसे  गांठ  करने  वाले  रेल  कर्मचारियों  '  की  गतिविधियों  के  संबंध

 में  आसुचना  इकट्ठी  करने  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कम चोरियों  को  भी  सादे  कपड़ों

 में  तैनात  किया  गया है  ।

 चराई  गयी  रेल  सम्पत्ति  को  प्राप्त  करने  वालों  के  ठिकानों  पर  छापे  मारे  जाते  हैं  ।

 यांत्रिक  विभाग  के
 पर्यवेक्षकों  द्वारा  कर्मचारियों  का  पर्यवेक्षण  गहन  कर  दिया  गया  है  ।

 के  प्राधिकारियों  और  स्थानीय  पुलिस  के के  साथ  निकट  संपर्क  बनाये  रखा  जाता  है  ।

 रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  और  उठाईगीरी  में  अगस्त  होने  के  कारण  1983  में  25  रेल

 कर्मचारियों  तथा  1984  में  एक  रेल  कमंचारी  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  |

 मध्य  रेलवे  उपनगरीय  सेवाओं  में  जोड़े  गए  नए  ०  एम०  रेकों  को  संख्या

 #011.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मध्य  रेलवे  उपनगरीय  सेवाओं  में  नए
 ई०  एम०  स०  रेक  जोड़े

 गए  हैं

 यदि
 तो  2  aTT  1982  से  पहले  कितने  रेक  जोड़े  गये  थे
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 a  a

 2  1982  से  लेकर  आज  तक  कुल  feat  रेक  जोड़े गए

 कुछ  वर्षों  में  कुल  कितने  रोक  जोड़े  जाने  और

 उनकी  डिलीवरी  संबंधी  तालिका  एवं  अन्य  ब्योरे  बया  हैं  ?

 रेख  मंत्रो  ए  eto  ए०  गलो  छान
 :  जी  हां  ।

 2-3-1982  से  पहले  मध्य  रेलवे  को  कोई  नया  डी०  सी०  बिजली  गाड़ी रेक  नहीं  दिया

 गया  था  |

 2-3-1982  के  बाद  आज  तक  मध्य  रेलवे  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  नये  tat  की  कुल

 संख्या  11  जिनमें  से  7  रेकों  का  इस्तेमाल कुछ  गतायु  आयातित  रेकों  के  बदलाव  और ऐसे

 पुराने  tal  के  बदले  किया  गया  है  जिनकी  भारी
 मरम्मत

 और
 सीकंस्बरिंग  की

 जा  रही  इस

 प्रकार  अतिरिक्त  सेवाओं  के  लिए  चार  नये  रेकों  का  इस्तेमाल  किया  गया

 वेतनमान  निर्माण  आदेशों  में  से  मध्य  रेलवे
 को  आगामी

 कुछ  बों  में  20  रोक  और

 दिये  जाएंगे  |  बहरहाल  निर्धारित/गैर-निर्धारित  मरम्मतों  के  लिए  व्यवस्था  करने  के  बाद  अतिरिक्त

 सेवाओं  के  लिए  रेकों  की  संख्या  16  होगी  ।

 (
 = चव्य  )  आगामी  कुछ  वर्षों  में  जुटाये  जाने  वाले  20  रेकों  में  से  मध्य  रेलवे को  1984-85 में

 नी  रेक  किये  जाने
 की  आशा

 है  ।  बिजली  गाड़ी  निर्माण के  संबंध में  धनराशि  के  निश्चित

 आबंटन  का  पता  लगने  के  बाद  ही  सातवीं  योजना  अवधि  के  सुपु्दंगी  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जायेगा ॥

 नेपाल  एल्यूमिनियम  उड़ौसा  में  रेल  परियोजना

 0 |  3.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  मन्त्रालय  ने  नेशनल  एल्युमिनियम  उड़ीसा  में  कौन-कौन से  परियोजना

 निर्माण-कायम  शुरू  किए

 उन  परियोजनाओं  को  लागत  क्या है
 तथा  निर्माण-कराये  के  पस  होने  की  निर्धारित

 तारीख क्या  और

 इन  परियोजनाओं  के  निमार्ण-कार्य  के  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्री  ए  बी०  ए०  गनों  खात  :  से  कोरापुट-रायगडा

 (174  fro  ato)  नयी  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  प्रथम  चरण  अर्थात  कोरापुट और  मछली  गुड़ा  के

 बीच  की  (19.65 fro  Ho )  लाइन  द्वारा  दामनजोड़ी  स्थित  नेल्को  परियोजना  को  केवा
 dsr  a4  लागत

 किये  जाने  की  आशा  हू  Tet  be  DS |  वीं  ह  दै  दि  18.24  करोड़  रुपये
 है

 और  आशा  यह
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 1985  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  पुलों  का  मिट्टी  संबंधी  कार्य  और  इमारतों  का  कायें

 निर्धारित  कार्यक्षम  के  अनुसार  चल  रहा है  ।  मछलीगुडा  से  लक्ष्मीपुर  तक  (48  कि०  का

 इस  परियोजना  का  दूसरा  चरण  अभी-अभी  शुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 रेल  आयोग  द्वारा  परीक्षाएं  आयोजित  करने  को  प्रक्रिया  का  सरल  बनाया  जाना

 af  मोतीभाई  arco  चौधरी  :

 श्री  मनोहर लाल  सेनी  :

 क्या रेल  मंत्री  ne  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेल  सेवाਂ  आयोग  से  आग्रह  किया है  कि  वह  विभिन्‍न  परीक्षाएं

 आयोजित  करने  से  लेकर  उनके  परिणामों  को  अन्तिम  रूप  देने  तक  की  प्रक्रिया को  सरल

 यदि  तो  रेल  सेवा  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया गया  है
 ।

 विवरण

 रेल  सेवा  आयोग  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  पद्धति  को  सरल  बनाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है

 जो  कुशलता  ब्यूरो  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  और  रेल  सेवा  आयोगों के  अध्यक्षों की  बैठकों  में  हुए

 ferare
 निम

 पर  आधारित  है  ।  कार्यान्वयन  हेतु  कुछ  विचार  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  सुचना  में  निर्धारित  किये  जाने  वाले  आवेदनों  के  प्ररूप  के  साथ  बुलावा  पत्र

 के  लिए  अलग  हो  सकने  वाला  भाग  ।

 विभिन्न  मुल्यों  के  डाक  टिकट  चिपकाने  बजाय  डाक  टिकट  मूल्यों  के  मुद्रण  के  लिए

 fat  मशीनों  का  उपयोग ।

 3.  लोकप्रिय  कोटि  की  परीक्षा  के ना  मामले  में  आवेदनों  की  प्रारंभिक  संवीक्षा  समाप्त

 करना |

 4.  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  प्रमाण  के  अलावा  विभिन्‍न  प्रमाण-पत्र  केवल  साक्षात्कार

 के  समय  ही  प्रस्तुत  किये  जायें  ।

 5.  केवल
 चुने  गये  उम्मीदवारों  को

 ही
 परिणाम  की

 सूचना  देना  ।
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 6.  स्वचालित  रोल  नम्बर  स्टम्पिंग  मशीन  का  उपयोग  करना  |

 7.  परीक्षा  केन्द्रों  की  संख्या  यथासंभव  न्यूनतम  रखी  जाये  और  ये  संबद्ध  रेल  सेवा  आयोगों

 के  अधिकार-क्षेत्र  में  ही  रखे  जायें  ।

 8.  उत्तर  पुस्तिका नों  की  सरलीकृत  मेनुअल  विधि  से  जांच  ।

 9.  नियत  तिथि  और  बाद  में  प्राप्त  सभी  अवेदनों  पर  रेल  सेवा  आयोग  कार्यालय में  मोहर

 लगाई  जाये  और  देरी  से  प्राप्त  आवेदनों  को  से  प्राप्तਂ  पृष्ठांकित  करके  अलग  रखा  जाय े।

 10.  रेल  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  में  परीक्षा  के  बाद  प्राप्त  उत्तर
 पुस्तिकाएं

 बंडलों  के  खोले

 बगैर  ही  मूल्यांकन  के  लिए  भेजी  जाएं  ।

 11.  मुल्यांकन  के  बाद  रेल  सेवा  आयोगों  में  प्राप्त  उत्तर  पुस्तिकाओं  को  मौखिक  परीक्षा

 होने  तक  न  मौखिक  परीक्षा  के  लिए  बुलावा-पत्र  मूल्यांकनकर्ताओं  से  प्राप्त  अंक-तालिकाओं

 के  आधार  पर  ही  जारी  किये  जायें  ।

 12.  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाए  जाने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  रिक्तियों  की  संख्या  से

 ढाई  गुणा  तक  सीमित  सिवाय  परि चाल निक  कोटियों  के  जहां  पर  संख्या  मनोवैज्ञानिक  परीक्षा

 में  असफल  होने  पर  पूति  के  लिए  पदों  के  पाँच  गुणा  तक  सीमित  हो  ।

 भर्ती  प्रक्रियाओं  से  संबंधित  अधिक  कार्यों  के  लिए  यथासंभव  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  बढ़ाया

 जाना ।

 आदिवासी  at
 त्रों  में  व्यावसायिक  शिक्षण  संस्थान

 918.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  बया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  आदिवासी  देशों  में  व्यावसायिक  शिक्षण  संस्थान  खोलने  के  लिए  कोई

 कार्यक्रम  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  at  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  बिहार  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  खोले  गए

 व्यावसायिक  शिक्षण  संस्थानों  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला  :

 देश  के  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कई  व्यावसायिक  संस्थान  चल  रहे  यद्यपि  जनजातीय

 क्षेत्रों  में  व्यावसायिक  संस्थान  खोलने  का  अलग  से  कोई  कार्यकम  नहीं  है  ।

 बिहार  राज्य  में  कार्य  कर  रहे  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  और  पालिटेक्निक ों  की

 सुची  एक  विवरण  के  रूप  में  सभा  पटल  पर  ta  दी  ग  xt
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 विवरण

 बिह्दार राज्य में कार्य कर राज्य  में  कार्य  कर  रहे  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  और  पालिटेक्निक ों
 की  सुच

 संख्या
 नाम

 1  2

 1.  औ०  प्०  स०  भागलपुर

 2.  alto  प्र॒०  स०  बोकारो

 ato  To  do  बेगुसराय

 औ०  To  Fo

 5.  to  To  Fo  बीरपुर

 6.  ato  To  स०  बेटिया

 भी०  To  Fo

 ato  प्र ०  स०  पटनी

 9.  ato  प्र०  स०  दर भगा

 10.  ato  प्र०  Fo  सहा बाद

 11.
 नौ  To  स०

 12.  ato  उठ  स०  दुमका

 दत्ता  गंज 13.  ate  स०

 14.  औ०  प्र०  स०  फोरबेसगंज

 15.  ato  STo  स०  गया

 16.  भो०  प्र०  सं०  घी गर दी

 17.  ate  प्र०  Fo  दे जारी  बाग

 18.  ato  प्र०  do  ey
 ह

 19.  ato  प्र०  सं०  करियर

 20.  alo  प्र०  स  मुजफ्फरपुर
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 1  2

 21  नौ  प्र०  स०  मंगेर =

 22  ato  प्०  स०  मधोरा

 23  नौ  भर  स०  नवादा

 24.  ato  To  स०  मोतीहारी

 25.  ato  To  स०  रांची

 26  ato  सें०  रांची

 27.  ato  To  ao  सुपोल

 28  ato  प्र०  स०  सीतामढ़ी

 29.  और  To  सं०  साहिबगंज

 30  महिलाओं के  लिए  भो ०  प्र०  रांची

 31  महिलाओं  के  लिए  To  पटना

 32  तकनीकी  प्रशिक्षण  फूडी

 33  लोयोला  औद्योगिक  कुर्सी  पटना

 34.  राजकीय  गुलजार  बाग

 35.  राजकीय

 36  राजकीय  मुजफ्फरपुर

 1

 37  राजकीय  12003  बरारी

 38  राजकीय  दरभंगा

 39.  राजकीय  पुर्णिया

 10.0  राजकीय  संथल  पी०  जी०  एन ०

 41  नया  राजकीय  पाटलिपुत्र  कालोनी

 42.  राजकीय  बरौनी

 43  राजकीय  धनबाद

 44  राजकीय  गया
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 2

 45  राजकीय  सहरसा

 46  राजकीय  महिला  रांची

 47  खनन  धनवाद

 48  खनन  कोडरमा  हजारीबाग

 49.  खनन  इहागा

 50  राजकीय  पी०  ato

 जिला

 :  बिहार

 श्रीलंका  पर  आक्रमण  को  स्थिति  में  ब्रिटिश  सरकार  से  सहायता

 *920.  श्री  dto  वी०  देसाई  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  द्वारा  दिए  गए  इस  वक्तव्य  की

 की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  यदि  उनके  देश  पर  कोई  तीसरा  देश  आक्रमण  है  तो  ब्रिटिश

 सरकार  श्रीलंका  की  सहायता

 यदि  तो  क्या  यह  भारत  के  लिए  धमकी  और  चेतावनी  और

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  ato  नरसिंह  :  जी  हां  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  के  7  अप्रैल
 ,

 1984  के  एक  भाषण  का  हवाला  देते  हुए  उनके  इस  कथन  की  उद्धृत  किया  गया  है  कि  ने

 श्रीलंका  के  साथ  इस  आशय  के  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  कि  श्रीलंका  की  स्वाधीनता  भर

 संप्रभुत्ता  पर  खतरे  की  स्थिति  में  ag  श्रीलंका  की  मदद  करेगा  ।  यह  करार  रद्द  कर  नहीं  हुआ  है

 और  उम्मीद  है  कि  अगर  जरूरत  पड़ी  तो  ब्रिटेन  हमारी  सहायता  करेगा  ।”

 श्रीलंका  राष्ट्रपति  युनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  और  सीलोन  सरकार  के  बीच  1948  के

 रक्षा  करार
 का

 जिक्र  कर  रहे  थे  ।

 और  ey  किसी  भी  क्षेत्र में  बिदेशी  सैन्य  उपस्थिति के  प्रति  भारत  का  विरोध

 सुविदित  है  ।  दक्षिण  एशिया  क्षेत्र  पर  भी  यही  बात  लागू  होगी  ।

 गुजरात  और  उड़ीसा  में
 पीलिया  तथा  मलेरिया  महामारी  का  प्रकोप

 021.  श्री  नवल  किशोर  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री यहाँ  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  और  उड़ीसा  में  पीलिया  तथा

 मलेरिया  बीमारियों  ने  महामारी  का  रूप  धारण  कर  लिया

 पिछले  महीनों  में  गुजरात  और  उड़ीसा  में  मलेरिया  तथा  पीलिया  से  कुल  कितने

 व्यक्ति  ग्रस्त

 पिछले  छः  महीने  के  दौरान  इन  दो  राज्यों  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  की  इन  बीमारियों  से

 मृत्यु  और

 सरकार  द्वारा  बीमारी  को  फलने  से  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाये
 गए  हैं

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ato  :  से  सरकार

 को  गुजरात  के  कुछ  जिलों  में  विषाणुज  पीलिया  और  गुजरात  तथा  उड़ीसा  में  मलेरिया  के

 फैलने  की  जानकारी  है  ।  गुजरात  राज्य  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  29  1994  तक  जूनागढ़

 अहमदाबाद  ओर  बड़ौदा  जिलों  में  लगभग  2591  व्यतीत  विषाणुज  पीलिया  से

 ग्रस्त  हुए  और  314  व्यक्तियों  की  मृत्यु  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  ने  इस  प्रकोप  की  जांच

 और  आवश्यक  उपचारी/रोगरोधी  सुझाए  ।  फलस्वरूप  राज्य  सरकार  ने  उपचारी  उपाय  तेज

 कर  दिए  हैं  ।  विषाणुज  पीलिया  की  घटनाओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  अस्पतालों  में  अलग  ars  खोल

 दिए  गए  हैं  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  सम्बन्धी  उपायों  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  स्थानीय  निकायों  को

 सार्वजनिक  जल  प्रदाय  पद्धति  को  प्रदूषण  से  बचाने  और  पेय  जल  की  गुणवता  की  मानीटरिंग  करने

 की  सलाह  दी  गई  है  ।  विषाणुज  पीलिया  के  बारे  में  उड़ीसा  से  अभी  तक  कोई  सूचना  नहीं

 मिली है  ।

 पपलब्य  सूचना  के  अनुसार  गुजरात  में  179588  व्यक्ति  मलेरिया  से  ग्रस्त  हुए  लेकिन

 किसी  की  मृत्यु  नहीं  हुई  तथा  उड़ीसा  में  99783  व्यक्तियों  को  मलेरिया  हुआ  भर  9  व्यक्तियों  की

 मलेरिया  से  मृत्यु  हुई  ।  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चल  रही  संशोधित  art

 योजना  के  अधीन  समुचित  उपचारी  उपाय  किए  गये/किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रतिभा  पलायन  की  रोकथाम  के  लिए  प्रोत्साहन

 #922.  श्री  राम  लाल  रही  क्या
 और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  को  एक  योजना  के  अन्तर्गत  विदेशों  में

 वाले  अस्सी  प्रतिभाशाली  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  भारत  लौटते  की  अपनी  इच्छा  प्रकट  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारत  लौटने  पर  उन्हें  अच्छे  पदों
 पर  as

 करने का
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 वि  ee,  a, नन

 यदि  तो  कब  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है ं?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  जी  हां  ।

 इन  वैज्ञानिकों  को  उनकी  agora  और  अनुभव  के  अनुसार  भारतीय  आयुर्विज्ञान

 अनुसंधान  परिषद  के  अनुसंधान  काडर  की  उपयुक्त  नौकरियों में  नियुक्त  करने  के  लिए  विचार

 किया  जाएगा  |

 और  इन  अधिकारियों के
 बायोडेटा  की

 जांच  at  जा  रही  है  और  मह  कार्य एक

 matt  के  अन्दर  पूरा  हो  जाने  की  आशा
 है

 ।

 अपनेपन  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  योजनाएं

 #923.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मन्त्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  अन्धेपन  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  at

 योजनाएं  प्रारम्भ  की  गई

 or  आर ob क्या  ये  योजनाएं  उड़ीसा  राज्य  में  भी  प्रारम्भ  की  गई

 यदि  तो  अब  तक  उपरोक्त  मामले  में  उड़ीसा  के
 लोगों  को  क्या  लाभ

 प्रदान  किया
 गया है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  4
 एक  विवरण

 लोक

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विचरण

 राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  सारे  देश  में  शुरू  किया  गया  है  और  इस  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  उड़ीसा  राज्य  में  निम्नलिखित  सेवाएं  विकसित  की  गई हैं  :

 1.  चलने-फिरते  एकक  :

 नेत्र  परिचर्या  की  शल्य  चिकित्सा सहित  व्यापक  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  बुर्ला

 और  बहरामपुर  चिकित्सा  कालेजों  में  तीन  चलते-फिरते  एंकर  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 2.  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  :

 60  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  नेत्र  विज्ञान  सम्बन्धी  उपकरण  सप्लाई दिए  गए  हैँ  ।  40

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  कर्दा  ने  नन  MRI  तैनात  किए  गए  हैं  ।

 32



 1906  नियत

 3.  जिला  अस्पताल

 13  जिला  अस्पतालों  का  विकास  किया  गया  है  ।

 मेडिकल  कालेज

 2  मेडिकल  कालेजों  एक  बहरामपुर  में  और  दूसरा कट्टर  दर्जा  गया  है

 नेत्र  चिकित्सा  सहायकों  के  लिए  टैनिंग  सकल

 बलरामपुर  और  कटक  के  मेडिकल  कालेजों  से  सम्बद्ध हो  केन्द्रों  में  59  छात्र  पहले ही

 प्रशिक्षित हो  चके  हैं  तथा  66  छात्र  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 6.  मोतियाबिंद  आप रेडान

 1982-83  में  उडीसा  के  लिए  जो  20,000  मोतिया  ऑपरेशनों का  लक्ष्य

 निर्धारित किया  गया  था  &-  15,009  गए  ।  1983-84  में  30,000

 मोतियाबिंद  आपरेशन  करने  लक्ष्य  रखा  गया  जिसमें से  198  3  के  दिसम्बर के  अंत  तक

 8518  आपरेशन  किए  जाने  की  सुचना  दी  गई  है  ।

 वित्तीय  सहायता

 इन  arian के  अंतगर्त  विभिन्‍न  सेवाओं  के  विकास  हेतु  उड़ीसा  सरकार  को  वर्ष

 1983-84  में  21.15.  लाख  रु०  की  प्रदान  की  गई  |

 भाषायी  अल्पसंख्यकों को  -  सुविधाएं

 *924.  श्री  एम०  डेमिस  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  भाषाई  अल्पसंख्यकों  अप्रत्यक्ष  में  शिक्षा  1

 करने  के  लिए  सुविधाएं  देने  हेतु  कोई  कदम  उठाये
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  शोला

 और  संविधान के  अनुच्छेद  में  यह
 व्यवस्था

 है  कि
 प्रत्येक  राज्य  भाषायी

 अल्पसंख्यक  वर्गों  से  सम्बन्धित  बच्चों  के  लिये  स्तर  पर  मातृ  भाषा  में  प्रदान  करने

 की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रयास  करेगा  |  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भाषायी  अल्पसंख्यकों

 लिये  तैयार  किए  गए  अन्य  रक्षोपायों  यदि  सारे  स्कूलों  उत  भाषा  के  बोलने  वाले  कम से  कम

 40  छात्र  हैं  अथवा  किसी  कक्षा  में  ऐसे  10  छात्र हैं  तो  एक  अध्यापक  नियुक्त  करके  प्राथमिक  स्तर

 पर  मातु  भाषा  के  माध्यम  से  अध्यापन  की  और  यदि  अन्तिम  कक्षाओं  में  कम  से  कम

 60  छात्र  हैं  और  प्रत्येक  कक्षा  में  15  छात्र हैं  तो
 माध्यमिक  स्तर  पर  मातु  भाषा  में  भिक्षा  देने की

 व्यवस्था  शामिल  है  |
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 et

 असम  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  wt  स्थापना

 025.  थी  चित्त  बसु  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  असम  के  कछार  जिले  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  के

 सम्बन्ध  में  निर्णय  ले  लिया  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 अमूल  द्वारा  हाइड्रोजन  पेरोक्साइडਂ  का  उपयोग

 9596.  श्री  होश  कुमार  गंगवार

 श्री  ए०  नीलालोहितदसन  नाडार  :

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  eeu  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  अमूल  सहकारी  समिति  दुध  में  पेरोक्साइडਂ

 का  उपयोग  करती  रही  है  2  1984),  जिसमें  अन्तर्विष्ट  होता  है

 और  जिसके  कारण  असंतुलन  और  गलगंड  हो  जाता  है  कौर  यदि  तो  उसके  लिये

 कया  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है/किये  जाने  का  विचार  और

 क्या  सरकार  का  अमूल  सहकारी  समिति  में  ट्राइबल  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  डेयरी

 विकास  ats  की  सहायता  से  हाइड्रोजन  पेरोक्साइडਂ  का  जो  कि  गर  कानूनी  तुरंत  बन्द

 करने  और
 ‘fafa  के  अंतगर्त  उचित  कानूनी  दण्डात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  महीना  :

 और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  और  उसके  aaa  बने  नियमों  में  हाइड्रोजन

 आक्साइड  दूध  के  परिरक्षक  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  सरकार  को  इस  बात

 की  जानकारी  नहीं  है  कि  अमूल  वाले  हाइड्रोजन  पर-आक्साइड  का  गैर-कानूनी  तौर  पर  इस्तेमाल

 करते  हैं  ।  खाद्य  और  भाषा  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  उक्त  परिरक्षक  के  इस्तेमाल

 का  कोई  मामला  उनके  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।  गुजरात  राज्य  की  सरकार  को  सलाह  दी

 है  कि  जहां  wet  ज़रूरी  हो  वे  आवश्यक  कार्यवाही  करें  ।
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 जनजाति  क्षेत्रों  A  स्कूल  और  कालेज  खो  लना  तथा  चला

 9597.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  नया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  हैदराबाद  से  प्रकाशित  होने  वाले  दिनांक  16  1984  के

 दैनिक  में  कल्चर  नाट  प्रोटेक्टेड  संरक्षण  नहीं

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गगरा

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  देश
 के

 जनजाति  क्षेत्र  में  स्कूल  तथा
 कालेज

 खोलने  व  उन्हें  चलाने  के  सम्बन्ध  में  उचित  प्रयास  नहीं  कर गट  ts  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या

 तो  जनजातियों  को  शिक्षा न  ध  प्रदान  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  al यदि  नहीं

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिक्षा अ ंगौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शोला

 at

 नही ं।

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता ॥

 जनजातीय  क्षेत्रों  में  सभी  स्तरों  पर  शैक्षिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  सरकार  सभी  सम्भव  उपाय  कर  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  किए  गए

 उपायों में  शामिल है  :  जनजातीय  उपयोजन  dart  शिक्षा  की  वैकल्पिक  समर्थक  प्रणाली

 के  रूप  में  अनौपचारिक  शिक्षा  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता

 देने  को  योजना  आरम्भ  जनजातीय  भाषाओं  में  प्राइमर  और  फोनेटिक

 रीडर  तेयार  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कालेज  खोलने  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  बनाने  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  20

 सूत्री  कार्यक्रम  का  क्षेत्रीय  बैठकों  के  माध्यम  से  निरीक्षण  भर  राज्य  सरकारों  की  तिमाही  रिपोर्टों

 का  विश्लेषण  करना/इसके  अलावा  शिक्षा  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश  जारी  किए  हैं
 कि  वे  आश्रम  जैसे  स्कूल  और  आवश्यकता  पर  आधारित  कालेज  खोलने  को  प्रोत्साहित  स्कूल

 भवनों  और  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  बकाया  पड़े  कार्य  को  प्राथमिक  और  मिडिल

 स्कूलों  के  सहायक  स्कूलों  के  रूप  में  शिशु  सदन/पूवं  प्राथमिक  स्कूल  की  व्यवस्था  करें  और  सकल  में

 अध्यापिकाएं  नियुक्त  करें  तथा  प्रारम्भिक  स्तर  पर  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  की  निश्चलता

 को  समाप्त  करने  के  लिए  as  रहित  प्रणाली  को  लागु  करे  ।

 ।  35



 लिखित  उत्तर  3  WE,  1984

 फेडरेशन  आफ  रेलवे  आफिसर्स  cafes  की  ओर  अभ्यावेदन

 9598.  श्री ०  ए०  राजन  :

 श्री  नारायण चोबे  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आफ  रेलवे  आफिससे  एसोसिएशनਂ  की  से  महा प्रबन्धकों और

 रेलवे  बोर्ड  के  सदस्यों
 के

 पदों  पर  पदोन्नति  संबंधी  मागं दर्शी  नीति  जारी  करने  के  बारे  में  हाल  में

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त हुआ  जैसा  कि  दिनांक  21  1984 के  असल

 फार  टाप  पोस्ट्स  इन  रेल  ब ह  शीर्षक  से  समाचार  प्रकाशित  हुआ '

 ,  तों  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यां  और यदि  हां

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?

 रेल
 wit

 aq} — Tr
 ए०  ate  ए०

 नौ  खान  :  से
 फेडेरेशन  ओफ फ रैलेंवे

 आफीससं  एशोसिएशन  से  9-8-83  का  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  फेडरेशन  आफ  रेलवे ब्य
 आफीसर्स  फिशोसिंएशन  ने  विभिन्न  संगठित  रेल  सेवाओं  के  अधिकारियों  मं हा प्र  समरूपी

 पदों  और
 उससे  ऊंचे  पदों  पर  पदोन्नति  के  समान  अवसर  प्रदान  किए  जाने  के  कुछ  सुझांव  दियें  थे  ।

 इन  सुझावों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 अल्पसंख्यक  वीके  बच्चों  में  प्राथमिक
 दिक्षा  को

 बढ़ावा  देना

 9599.  sit  निर्मल  सिन्हा  :  कया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 ()  राज्यों  द्वारा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  बच्चों
 '

 में

 शिक्षां  को  बढ़ावा  देने  संबंधी  नीति  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया

 प्राथमिक
 शिक्षा  पाठ्यक्रम  पूरा  करने  वाले  6  वर्ष  से  11  वर्ष

 तक  की  arg  के
 संख्यक  बर्ग  से  संबंधित  बच्चों  की  संख्या  क्या  भोर

 इस  संख्या  का  तथा  इसी  वायु  के  उन  बच्चों  की  संख्या  का  अनुपात  क्या  जिन्होंने

 शिक्षा  पाठ्यक्रम  पुरा  नहीं  किया  है  ?

 fret  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  (sita  ती  शीला  :

 से  (7)  प्राथमिक  शिक्षा  संहित  स्कूल  शिक्षा  मूल  रूप  में  राज्यों  का  उत्तरदायित्व  है  और

 इसका  प्रबन्ध  उनके  द्वारा  ही  किया  जाता  है  ।  प्रारम्भिक  शिक्षा  (1-४111)  को

 सर्वसुलभ  बनाने  का  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अल्पसंख्यकों के  बच्चों  सहित  सभी  बच्चों  को  प्राथमिक

 शिक्षा  दी  जाती  है  ।  यह  कार्यक्रम  लक्ष्यबद्ध  ग्रूप  के  लिए  है  ।  अनु०  जा  ०/अतु०  जन ०  भूमिहीन
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 afr  शहरी  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  के  बच्चों  आदि  सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 के  बच्चों
 को

 दाखिल  करने  में  विशेष  ध्यान  दिया  जा
 रहा  है  ।  समुदायवार  अलग-अलग  एकत्र  नहीं

 किए  जाते  ।

 इंडि यन  इंस्टीट्यूट  आफ  टेकनोलाजी  में  पुनर्नियुक्ति  सेवा  की

 अवधि  बढ़ाया  जाना

 9600.  प्रो ०  अजित  कुमार  मेहता  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  इंडियन  इन् टीट्यूट  आफ  टेकनोलाजी  जेसे  राष्ट्रीय  महत्व  के  संस्थानों  ने  वर्ष  1983  के

 दौरान  कितने  लोगों  को  पुनर्नियुक्ति  दी  ।  कितने  लोगों  की  सेवा  अवधि  बढ़ाई  और  पुनर्नियुक्ति  दिये

 जाने  सेवा  अवधि  बढ़ाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  भर  संस्कृतिਂ  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शोला  :

 वर्ष  1983  के  पांच  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  ने  नियमों  के  अनुसार  कुल  14  व्यक्तियों

 को  रोजगार  दिया  है  ।  ये  सभी  व्यक्ति  शैक्षिक  स्टाफ  के  सदस्य  थे  तथा  उनकों  रोजगार

 दिया  जाना  छात्रों  के  हित  में  तथा  शिक्षण  और  अनुसंधान  सम्बन्धित  मार्गदर्शन  के  प्रयोजन  के  लिए

 |

 तब  आघार
 पर  काम  कर  रहे  उत्तर

 रेलवे  के  पूछताछ  और  आरक्षण  कलक

 9601.  श्री  भोला  भाई  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  कया  यह  सच  है  कि  वर्ष  1979  महिला  आरक्षण  कलक  की  भर्ती  से  पहले  तथा

 आधार  पर  काम  कर  रहे  उत्तर  रेलवे  के  पूछताछ  और  आरक्षण  पलकों  को  केवल  महिलाओं  को

 भर्ती
 करने

 सम्बन्धी  परिवर्तन  के  कारण  अत्यधिक  विलम्ब  से  स्थायी  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  महिलाओं  की  भर्ती  से  जबकि  रेलवे  बोड़े ने  नीति  में

 परिवर्तन  किया  काम  कर  रहें  कर्मचारियों  को  वरिष्ठ  मानने  का

 क्या  यह  सच  भी  है  कि  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  भी  अपना  यह  निर्णय  दिया  था
 कि

 पहले  से  काम  कर  रहे  कर्मचारी  वरिष्ठ  और

 उन  कर्मचारियों  के  मानसिक  उत्पीड़न  को  qt  करने  के  लिए  कदम  उठायेंगी  जो

 महिलाओं  की  भर्ती से  दो  से  दस  ag  तक  की  अवधि  से  पहले  से  काम  कर  रहे

 रेल  मन्त्री  ए०  do  ए०  गनी  खान  :  जी  नहं  ।  इन्हें  अभी  तक  स्थायी

 नहीं  किया  गया  है  ।

 संदर्भाधीन  कामना  रियों  की  वरिष्ठता
 नियमों

 के
 अनुसार  निर्धारित  की  गई  है  ।
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 जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  का  पुरुष  तथा  महिला  कर्मचारियों  को  एव

 ही  कार्यालय  में  साथ-साथ  काम  करते  रहने  के  समय  तक  समान  माने  जाने  के  संबंध  में  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श |  है व बम्बई  के  पत्तन  स्वास्थ्य  अधिकारी  द्वारा  गिरी  कें  खप

 जारी
 किया  जाना

 9602.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या
 स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह
 बताने  की

 कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  के  पत्तन  स्वास्थ्य  अधिकारी  भारी  मात्रा में

 नारियलगिरी  की  एक  खेप  जो  कि  बहुत  ही  सड़ी-गली  अवस्था  में  थी  और  फंगस  ग्रस्त  व

 जनिक  खपत  के  लिए  जारी  किया  गया  था  ।

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  जांघ  ब्युरो  ने  इस  मामलें  की  जांच  की  और

 इस
 मामले  में  यदि  कोई  अधिकारी  दोषी  पाए  गए  तो  सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध

 कया  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 से  सरकार  को  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  से  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  जिसमें  बम्बई  बंदरगाह  पर  कोपरा

 की  आयातित  खेप  को  छुड़ाने  में  पत्तन  स्वास्थ्य  बम्बई  और  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय

 के  दो  अधिकारियों  के  शामिल  होने  के  बारे  में  कहा  गया  था  ।  यह  माल  मिलावटी  था  और  मानव

 उपयोग  के  योग्य  नहीं  था

 सम्बन्धित  पत्तन  स्वास्थ्य  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  की  गई  है  ।  स्वास्थ्य

 सेवा  महानिदेशालय  से
 सम्बन्धित  दो  अधिकारियों  को  चेतावनी  दी  गई  थी  जिसे

 उनके  रिकार्ड
 में

 रखा  गया  है  ।

 समाजवादी  देशों  के  चिकित्सा  स्नातकों  को  वर्तिका  प्रदान  करना

 9603.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  सभी  राज्य  सर  तथा  स्वास्थ्य  विभाग  के

 सभी  सम्बन्धित  अधिकारियों को  उन  सभी
 चिकित्सा  स्नातकों

 के  लिए  वृत्तिक
 प्रदान  करने  के  निर्देश

 38



 13  1906  लिखित  उत्तर

 दिए  हैं  जिन्होंने  भारत  में  के  रूप  में  एक  वर्ष  के  प्रशिक्षण  के  दौरान  विदेशों  से  डिग्री  प्राप्त

 की

 यदि  तो  कौन-कौन से  राज्य  उन  छात्रों  को  अब  तक
 मृत्तिका  प्रदान  नहीं  कर  रहे

 जिन्होंने  समाजवादी  देशों  से  चिकित्सा  डिग्री  प्राप्त  कर  रखी है  तथा  इस  असंगति  को

 समाप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 क्या  पटना  के  तथा  बिहार  के  अन्य  चिकित्सा  अस्पतालों  में  व्यावहारिक

 प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  ऐसे  चिकित्सा-स्नातकों  को  कृतिका  प्रदान  नहीं  की  गई  और

 यदि  हां  तो  उसके  कारण  हैं  और  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक उपाय  किए

 गए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ( (ait  बी०  :  हां  ।

 भारत  सरकार  के  पास  इस  समय  यहं  सुचना  उपलब्ध  नहीं
 है  ।

 और  बिहार  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करते
 हुए  भारतीय  आयुर्विज्ञान

 परिषद्‌  से  कुछ  जानकारी  मांगी  है  जिससे  कि  वे  इस  योजना
 को  लागू  कर  सकें  ।

 हिन्दुस्तान  कंस टू दान  ana  यूनियन  मेट्रो  रेलवे  aes  कलकत्ता  से  प्राप्त  ज्ञापन

 9604.  श्री
 ais

 मन्ना  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  हिन्दुस्तान  कंसटरबशन  वैसे  युनियन  मैट्रो
 रेल  ae  कलकत्ता

 से  31  1983  का  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उक्त  ज्ञापन  में  क्या  मानें  रखी  गई  और

 उक्त  ज्ञापन  में  अस्त विष्ट  मांगों  को  तय  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई
 की  गई  है  या  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  एं  Mo  ए०  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 ज्ञापन  में  रखी  गयी  मानें  इस  प्रकार  हैं

 1,  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  का  कार्यान्वयन

 2.  संरक्षा  उपकरणों  की  व्यवस्था

 3.  अन्य  सांविधिक  लाभों  की  व्यवस्था

 4.  भावास
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 न्यूनतम  मजदूरी  और  स्वास्थ्य  सेवा  के  संबंध
 में

 धारा  में  सुरंग  सम्बन्धी

 कार्य  में  आने  वाली  विशेष  समस्याएं

 6  चिकित्सा  लाभ  भारी

 7.  मेट्रो  रेलवे  में  कामगारों  का  समापन

 जांच  से  पता  चला  है  कि  संबंधित  उप  नियम  और  विनियम  जहां  लागू  होते

 भाग  में  उल्लिखित  मद  (1)  से  (6)  के  संबंध  में  मैसेज  एच०  सी  ०.  मिली  द्वारा  सभी

 का  अनुपालन  fear  गया है  ।  जहाँ  तक  मद  (7)  का  सम्बन्ध  आवेदनकर्ता  एच  ०

 सी०  जो  मेट्रो  खेलने  के  एक  ठेकेदार  के  लिए  कायें  कर  रहे  हैं  ।  ठेकेदारों  द्वारा  नियोजित

 किये  गये  कामगारों  को  समाहित  करने  के  लिए  मेट्रो  रेलवे  का  कोई  नहीं

 खड़गपुर  वकंशाप  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  उम्मीदवारों को  भक्तों

 9605.
 श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खड़गपुर  वकंशाप  में  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित

 जातियों  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  के  लिए  1984  में  नोटिस  नारी  किए  गए  थे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  नोटिस  अचानक  रह  कर  दिए  गए  हूँ  और  नियुक्ति  के

 लिए  जा  रहे  साक्षात्कार  रोक  दिए  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  रोजगार

 लगाए  गए  प्रतिबन्ध  के  कारण  किया  गया

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  Yo  गनों  खान  :  जी  हां

 और  उम्मीदवारों  जो  19  1984  को
 आरम्भ  हुआ

 20  जनवरी  से  रोक  दिया  गया  था  क्योंकि  इस  भर्ती  में  हुई  कथित  अनियमितताओं  की

 शिकायतों  की  जांच  की  जानी  थी  ।

 कोठारी  जनरल  फूड  मद्रास  द्वारा
 उत्पादित

 जे०  स०  सी०  नामक

 9606.  श्री  चिंतामणि  जेना  :

 श्री  धर्मवीर  fag  :

 क्या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  कोठारी  जनरल  फूड  मद्रास  द्वारा  उत्पादित  और  वोल्टास  द्वारा

 वितरित  जे०  Yo  सी०  नाम  के  एक  उत्पाद  का  पता
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 क्या  इस  उत्पाद  में  कोई  जूस  है

 कया  यह  जे०  सी०  नाम  का  उत्पाद  खाद्य  मिलावट  निरोधी  अधिनियम  के  नियम

 37  के  उपबन्धों  उल्लंघन  कर  रहा  है  और  जनता  को  इसमें  जूस  होने  का  भ्रम  पैदा  कर  रहा  है

 जबकि  वास्तव  में  इस  उत्पाद  में  कोई  जूस  नहीं  और

 बारे  में  क्या  कार्रवाही  करने  का  विचार  है  ?
 बदी  at,  तो

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  उप  मंत्रो  बु भद पथ  बेन  एम०  :
 से  aaa  कोठारी  जनरल  मद्रास  के  वोल्टाज  रा  वितरित  उत्पाद  जे०  यू०-सी का

 लेबल  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  नियम  के  pata  अनुमोदन  के

 लिये  इस  मंत्रालय को  मिला  था  ।  विशेषज्ञों  की  सिफारिशों के  आधार  पर  उस  फर्म से  इस  लेबल

 पर  यह  छापने  के  लिए  कि  इसमें  कोई  रस  या  गदा  नहीं  है  तथा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 नियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कुछेक  अन्य  संशोधनों  के  साथ  इस  उत्पाद  का  नाम  बदलने  के  लिए

 कहाः  गया  है  ।  इस  फर्म  ने  अभी  तक  संशोधित  लेबल  अनुमोदन  के  लिये  नहीं  भेजा  है  ।

 समुद्री  धोखाधड़ी  और  सकती  के  कारण  होने  वाली  विधिक  वित्त ों प्रे  हानि

 9607.  श्री  सवाल  भट्टाचार्य  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 समुद्री  परिवहन  के  दौरान  होने  वाली  धोखाधड़ी  और  डकैतियों  के  परिणामस्वरूप

 जिससे  कि  समुद्री  परिवहन  की  विश्वसनीयता  में  कमी  आई  है  और  समुद्री  परिवहन  भी  महंगा  हो

 गया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीयों  को  कितनी  तहत  वार्षिक  वित्तीय  हानि  हुई  और

 क्या  सरकार  का  विचार  अध्ययन  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  की  गई

 feat  को  स्वीकार  करने  का  है  जिसमें  ये  सुझाव  दिए  गएँ  कि  बेकिंग  नियमों में  सुधार
 किया

 पोत  स्वामियों  और  संचालकों  की  अधिक  जवाबदेही
 के
 के  लिए  बेहतर  प्रावधान  किए  जाएं  तथा

 समुद्री  यात्रा  में  धोखाधड़ी  करने  वाले  और  डालने  वालों  पर

 काब

 पाने  के  लिए  सरकारी

 अधिकारियों  को  न्यायिक  और  प्रत्यर्पण  के  अधिक  अधिकार  दिए  जाएं ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  जियाउरंहुमान  सुचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अंकटाड  के  तदर्थ  कार्यदल  ने  अभी  तक  अपना  काम  पूरा  किया  हैं  ।  जिसमें  17
 हि

 1984  की  अपनी  बैठक  में  समुद्री  व्यापार  में  धोखाधड़ी  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार

 में  होने |  है
 और  अरी आर  अपना  far किया  था  +  इस  दल  को  अगली  बैठक  के  1985  gr  सिफारिशें  प्रस्तुत  करने  की

 संभावना  है  ।  भारत  सरकार  इन  सिफारिशों  के  मिलने  पर  विचार  करेगी  ।

 व्
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 जल  विकास  योजनाओं  के  विस्तार  के  कारण  रोगों  में  वद्ध

 9608.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  ;  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  छुपा  करेंग ेकि

 () Py
 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  1953  के  में  प्रकाशित  उस  समाचार

 की  ओर दिलाया  गया  है  जिसमें  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  एक  मासिक  हवाले  हैल्थ  फॉर्म  के  एक

 लेख  का  हवाला  दिया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  भारत छा  सरि धाव हुए  त  विकासशील  देशों  में  जल

 विकास  योजनाओं  के  विस्तार  के  कारण  डेंगू  मस्तिष्क  हैजा  और  पेचिस  के

 मामलों में  विधि  हई  है

 यदि  at,  तो  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  निष्कर्षों  और  उक्त  लेख  के  बारे  में  सरकार

 को  प्रतिक्रिया  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार इन  निष्कर्षों
 की  ओर  धयान  देगी  a और  देश  में  इसका

 सर्वेक्षण  करेगी  और पेय  जल  सप्लाई  योजनाओं  के  निष्पादन  में  पर्याप्त  सुरक्षा  re  या  आवश्यक

 संशोधन  सुनिश्चित  करेगी  ताकि  इन  रोगों  में  वृद्धि  न  होने  पाये  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना
 :

 लेकिन  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  पत्रिका  में  प्रकाशित  लेख  में  भारत  का  कोई  विशेष

 उल्लेख नहीं  है  ।

 atz (7)  सरकार  की  जल  विकास  योजनाओं  के  विस्तार  के  कारण  पारिस्थितिक

 प्रक्रिया  में  अव्यवस्था  पैदा  हो  जाने  से  स्वास्थ्य  पर  पड़  सकने  वाले  प्रतिकूल  प्रभावों की  पूरी-पूरी

 जानकारी है
 ।  जहां-कहदें  जरूरी  समझा  जाता  रोकथाम के  आवश्यक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 देवा  में  थिएटर  कम्पनियां

 9609. थ थ्री  मोहम्मद  असरार  अहमद :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  में  काम  कर  रही  थिएटर  कम्पनियों  के  बारे में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 क्या  उन्हें  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  और

 उसका  राज्य-वार  ब्यौरा कया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा
 समाज  कत्याण  मंत्रालयों

 की  राज्य  मंत्रो  शीला  :

 नहीं ।.
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 fos  क थियटर और  संस्कृति  fi  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करती

 लेकिन  थियेटर  कला  सहित  प्रदर्शन  कला  स्वरूपों  की  प्रोन्नति  और  परिरक्षण  के  लिए  स्थापित  केवल

 स्वैच्छिक  सांस्कृतिक  संगठनों  को  देती  है  ।

 रामकृष्ण पुरम  के  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  औषधालयों  में  तमंचा  रियों

 की  दवाइयों  को  कमो  और  कर्मचारियों  के  व्यवहार

 के  बारे  में  शिकायत

 9610.  थ्री  रशीद  मसुद  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा

 योजना  के  औषधालयों  में  कोंचा  रियों  की  अपर्याप्त  दवाईयों  को  कमी  और  कमेंचा  रियों  के

 अभद्र  व्यवहार  की  लगातार  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही  हैं  जिन्हें  विभिन्न  कल्याण

 एसोसिएशनों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  ध्यान  में  लाया  गया  और

 यदि  तो  रामकृष्ण पुरम  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  औषधालयों  के

 कार्यकरण  में  कर्मचारियों  की  पर्याप्त  संख्या  की  कसी  और  दवाईयों  की  कमी  को  दूर  करते

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  और  कदाचार  में  लिप्त  पाए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  ब्रेन  एस०  :

 भोर  आर०  Fo  पुरम  में  ओषधालयों  के  काम-काज  के  बारे  में  कुछेक  शिकायतें  मिली

 इन  शिकायतों  की  जांच  करके  आवंश्यक  सुधा  रात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 परेल  स्थित
 लोको  वकंशाप  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित

 जन-जातियों  के  कर्मचारी

 9611.  को  राम  विलास  पासवान  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  के  अंतगर्त  परेल  स्थित  लोको  वर्कशाप  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित

 जन-जातियों  के  कितने  कर्मचारी  कार्य  कर  रहें

 क्या  सरकार  को  वहां  कार्य  कर  रहे  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जन-जातियों  के  हितों

 के  संबंध  में  रेलवे  बोड़े  के  निदेशों  का  कार्यान्वयन
 न

 होने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  मिली  और

 उत  पर  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही
 की

 है
 ?
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 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  अनु०  जाति  :  1061

 अनु०  जनजाति  :  307

 और  लोको  परेल  में  कार्यरत  अनु०जाति/अनु०  जनजाति के

 चोरियों  से  इस  आशय  की  54  fared  प्राप्त  हुई  थीं  कि  रेलवे  बोर्ड  के  निर्देशों  को  क्रियान्वित  नहीं

 किया  गया  ।  53  शिक — 4c  की  जांच  और  निपटारा  कर  दिया  गया  है  ।  शेष  एक  शिकायत की  जांच

 की  जा  रही

 ato  सो ०  जी०  वेक्सीन  लेबोरेटरी  मद्रास  में  कनिष्ठ  तकनीकों

 अधिकारियों  सम्बन्धी  रोस्टर

 9612.  श्री  कठ  बी०  एस०  मणि  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  बी०  सी०  जी०  वैक्सीन  मद्रास  में  कनिष्ठ  तकनीकी

 अधिकारियों  राजपत्रित  और  सहायक  तकनीकी  अधिकारी  ग्रुप  बीਂ  के

 सम्बन्ध में  कोई
 स्तर  नहीं  रखा  गया  और  उससे  अनुसूचित  अनुसूचित  जन-जातियों  के

 अधिकारियों  पदोन्नति  से  दंचित  कर  दिया  गया  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ये  पद  कब  बनाये  गए  थे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जिस  समय  ये  पद  बनाए  गए  थे  उस  समय  अनुसूचित

 अनुसूचित  जन-जातियों  के पात्र  उम्मीदवार  उपलब्ध  थे  और  किन  परिस्थितियों
 दें

 उनको  उचित

 पदोन्नतियों  नहीं  दी  और

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन-जातियों  के  पात्र  उम्मीदवार  को  उपरोक्त  पदों  पर

 कब  पदोन्नतियों  दी  जाएंगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  wea  मोहसिना  :

 नहीं  |
 बी०  सी०  जी०  वेक्सीन  मद्रास  में  समूह  क् श्प्घ  और  अराजपत्रित

 पदों  के  लिए  आरक्षण  रोस्टर  नियुक्तियां  करने  वाले  प्राधिकरण  द्वारा  रखा  जाता  है  ।

 कनिष्ठ  तकनीकी  अधिकारियों  के  स्वीकृत  पदों  वर्तमान  संख्या  तीन  से

 एक
 पद  1957  दूसरा  1970  में  और  तीसरा  1978  में

 बनाया  गया  था ।  जहां  तक  सहायक

 तकली की  अधिकारियों  के  पदों  का  सम्बन्ध  उनकी  स्वीकृत  संख्ता  तीन
 जिनमें

 से  दो  पद

 1968  में  और  एक  पंद  1970  में  बनाया  गया  था  |

 :  इन  पदों  पर  भर्ती  पूर्णतया  इन  पदों  के  भर्ती  नियमों में  को  गई  व्यवस्था
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 eS se  ee

 तथा  रोस्टर  स्थिति  के  at  गई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  उनमें  कुछ  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 भविष्य  में  इन  पदों  पर  नियुक्ति  करते  समय  भी  इसी  विधि का  पालन  किया  जाएगा  |

 अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के

 रेलवे  कमंचारी  संघ  से  ज्ञापन

 9613.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  मध्य  रेलवे  नागपुर  डिवीजन  के  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  atfaat/

 अनुसूचित  जन-जातियों
 के  रेलते  कर्मचारियों  के  संघ  से  दिनांक  30  मान  1984  को  एक  पत्र

 सहित  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 ones
 यदि  तो  उक्त  ज्ञापन  में  है क  समस्याओं  की

 उल्लेख
 किया  गया

 सरूद Ss  के  बारे  Ta I  वी  रकार (7)  उक्त
 ज्ञापन  में  दी  गई  प्रत्येक  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्नी  To  बी०  ए०  गनी  खान  :  श्री  समर  संसद  सदस्य  से

 दिनांक  30-3-84  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ।  उन्होंने  इस  पत्र  में  अनुरोध  क्या  है  कि  अखिल

 भारतीय  अनुसूचित  अनुसूचित
 जन-जाति  रेल  कर्मचारी  मध्य

 नागपुर  के

 30-3-84  को  मुझे  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  में  उठाये  गये  मुद्दों  पर  शीघ्र  कार्रवाई  की  जाए  लेकिन

 यह  ज्ञापन  अभी  तक  प्राप्त  नहीं
 ga

 है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इटवाड़ी  ग्रूप  में  स्टेशन  मास्टरों  द्वारा  ठेके  कार्यों  में  कथित  अनियमितताएं

 9614.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटवाड़ी  ao  में  स्टेशन  मास्टरों  को  सौंपे  गए  ठेके  के  कार्यों  में  लेखा  परीक्षकों

 द्वारा  गंभीर  अनियमितताएं  हुई  बताई  गई  यदि  तो  अतिरिक्त  अधिक  भुगतान  रोकने  के  लिए
 क्या  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  गए

 इटवाड़ी  ग्रूप  स्टेशनों
 के  लिए  गोंडिया  ग्रुप  स्टेशनों  की  तरह  खुली  निविदाएं  आमंत्रित

 न  करने  के  क्या  कारण  «  कौर  क्या
 इटवाड़ी

 टस  शिपमेंट
 tea  में  पिछले  लगभग  30  वर्षों  से  ठेका

 प्रणाली  चल  रही

 कया  इटबाड़ी  ट्रांस शिपमेंट  शेड  के  स्टेशन  मास्टर  ने  क्षेत्रीय  ay  आयुक्त

 नागपुर  से  ठेका  श्रम  और  1970  ठेका  और  इसके  अन्तर्गत
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 बनाए  गए  नियमों  के  अंतगर्त  ठेका  मजदूरों  की  भर्ती  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लिया  यदि

 तो  कया  श्रम  विभाग  द्वारा  मुकदमा  चलाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 गोंदिया  ग्रुप के  लिए  1983  में  प्राप्त  निविदाओं  सम्बन्धी  बातचीत  के

 परिणामस्वरूप  कितनी  बचत  हुई
 ?

 रेलमंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 स्टेशन  अधीक्षक  इतवारी  द्वारा  प्रबंधित  सप्लाई  कायें  के  संबंध  ॥  अपनायी  जाने

 वाली  प्रक्रिया  के  बारे  में  लेखा  परीक्षा  ने  कतिपय  टिप्पणियां  की  हैं  ।  लेकिन  लेखा  परीक्षाਂ  द्वारा

 अधिक  खर्च  अथवा  अधिक  भुगतान  के  किसी  मामले  की  रिपोर्ट  नहीं  की  गयी  है  ।

 नया  सप्लाई  ठेका  आबंटित  करने  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  की  गयी  थीं  कयोंकि

 इतवारी  में  मैक्स  इलाहाबाद  लेबर  सप्लाई  एजेंसी  की  ठेके  की  अवधि  30-11-79  को  समाप्त

 होनी  थी  ।  इस  फर्म  के  सामान्य  निष्पादन  को  देखते  हुए  इसके  ठेके  की  अवधि  नहीं  बढ़ायी  गयी  थी द
 ~

 और  स्टेशन  अधीक्षक  इतवारी  को  1-12-79  से  सप्लाई  ठेकेदार  क  रूप  में  नियुक्त  किया  गया

 था  |  निविदा  समिति  ने  निविदादाताओं  बातचीत  की  थी  और  19-8-80  तथा  20-9-80  को  हुई

 बैठकों  में  खर्च  में  किफायत  करने  के  आधार  पर  स्टेशन  अधीक्षक  द्वारा  संम्हुलाई  कार्य  करते,रहने  की

 सिफारिश  की  थी  जिसे  मंडल  रेल  नागपुर  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  |  उपलब्ध  रिकार्डों  के

 अनुसार  1-12-79  से  पहले  यानान्तरण  शेड
 सहित  इतवारी  ग्रुप  स्टेशनों  पर  सम्हलाई  कार्य  1957

 से  ठेकेदारों  द्वारा  किया  जा  रहा  था  |

 स्थिति  की  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गोंदिया  गरुप  सप्लाई  ठेके  के  मामले  में  खुली  निविदाएं  आमंत्रित  करने  के  लिए  प्रेस

 अधिसूचना  के  प्रत्युत्तर  में  केवल  एक  निविदा  प्राप्त  हुई  निश्चित  का  विधिक  मूल्यांकन

 10,52,031,25  रुपये  था  जिसे  बातचीत  के  बाद  कम  करके  8,9  0,180  रुपये  कर  दिया  गया  था  |

 साल  यातायात  सम्बन्धों  परिचालन  जानकारी  आपरेटर्स  इन्फोरमेशन  प्रणाली

 9615.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  कपा  रेल  मंत्री  Ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  माल  यातायात  संबंधी  परिच/लन  जानकारी

 प्रणाली  के  लिए  इंग्लैंड  की  एक  फर्म  को  परामर्शदाता  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  हां  तो  उसकी  शर्तें  क्या  हैं  इस  पर  खर्च  ब्रिटिश  सरकार  से  मिलने

 बाले  संभावित  अनुदान  में  से  वहन  किए  जाने  की  संभावना  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या
 कुछ  अन्य  बिदेशी  परामर्शदाता  जैसे  कनाडा  की  फ्  ने  अपनी  सेवाएं  पेश

 की  थी  और  यदि  तो  उनकी  शर्तें  क्या  और

 रेलवे  बोर्ड  ने  किंन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  फर्मों  की  अपेक्षा  ब्रिटिश  फर्म

 को  यह  कार्य  सौंपने  का  निर्णय  किया  ?

 रेलमन्त्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  :  इस  प्रकार  कोई  निणंय  नहीं

 लिया गया  है

 प्रश्न  नहीं  उठता

 रेलों  को  माल  भाड़ा  परिचालन  और  नियंत्रण  प्रणाली  |  केन्द्रीय  खंड  के  विकास  के

 लिए  केनाक  और  ट्रान्स मा कं  को  कनेडियन  राष्ट्रीय  रेलवे  और  ब्रिटिश  रेलवे  के  सलाहकार

 स्कंध  से  बोली  आमंत्रित  की  थी  ।  इन  दोनों  फर्मो ंसे  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  और

 सलाहकारों  की  पसंद  पर  निर्णय  संवीक्षा  की  समाप्ति  के  बाद  ही  लिया  जा  सकता  है  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता
 ।

 खाद्य  निरीक्षकों  grat  बन्दरगाह  पर  खाद्य-नमने  एकत्र  किया  जाना

 9616.  को  सज्जन  कुमार  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 स्वास्थ्य  मन्त्रालय  ने  1980  से  लेकर  अब  तक  कितने  खाद्य  निरीक्षक  नियुक्त  किए

 हैं  तथा  उन्हें  दिल्ली से  विभिन्न  जैसे  मद्रास  और  कलकत्ता  को

 स्थानांतरित  किया  है

 दिल्‍ली  से  इतने  बड़े  पैमाने  पर  उनके  स्थानांतरण  के  क्या  कारण

 केन्द्रीय  सरकार ने  बन्दरगाहों  पर  इन  निरीक्षकों  को  खाद्य  अपमिश्रण  निरोधक

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  क्या  काम  सौंपा  गया  और

 क्या  उन्हें  उक्त  अधिनियम  के  अंतगर्त  खाद्य  नमूने लेने  की  अनुमति  है  और  यदि

 तो  इन  निरीक्षकों  द्वारा  1980  से  लेकर  अब  तक  वर्ष-वार  कितने  खाद्य  नमूने  लिए  गए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०

 इस  मन्त्रालय  द्वारा  नियुक्त  किय  गये  8  खाद्य  निरीक्षकों  में  से  5  खाद्य  निरीक्षकों  का  1980

 से  दिल्‍ली  से  विभिनन  पोस्त-पत्तनों  को  तबादला  किया  गया  ।

 आयातित  खाद्य  पदार्थों  की
 कबा लि टी

 पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  5  खाद्य  निरीक्षकों

 का  विभिन्‍न  पत्तनों  को  स्थानांतरण  किया गया  ।
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 पोत-पत्तनों  पर  खाद्य  निरीक्षकों  को  सौंपी  गई  ड्यूटियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  पत्तनो ंके  अधिकार-क्षेत्र  में  स्थित  और  ऐसे  ही  अन्य  स्थानों  का

 निरीक्षण  करना
 ॥

 2.  आयातित  खाद्य  पदार्थों  का  निर्धारित  मानकों  के  अनुरूप  होना  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 उनके  नमुने भरना

 3
 bs

 सीमा  शुल्क  विभाग के  कब्जे  में  (
 अश्वानीक

 खाद्य  पदाथों  का  निरीक्षण  करना  |

 4  जब्त  किये  गये  खाद्य  पदार्थों  का  निरीक्षण  और  उनकी  क्वालिटी  की  जांच  करना  |

 5  खाद्य-पदार्थों  ढोने  वाले  जहाजों  का  निरीक्षण  करना
 ॥

 जहाजों  के  चालक-दलों  को  दिये  जाने  वाले  खाद्य  पदार्थों  का  निरीक्षण  करना  |

 जहाज  में  दिये  जाने  वाले  भोजन  के  बारे  में  चालक-दल  की  शिकायतों  की  जांच

 करना ॥

 पानी  पीने  योग्य  है  या  नहीं  इसका  पत्ता  लगाने  के  लिये  पानी  के  नमूने  लेना  ।

 खाद्य  पदार्थों  की
 क्वालिटी

 और  उनकै  निरीक्षण  के  बारे  में  कोई  भी  अन्य  कायें  ।

 खाद  निरीक्षकों  द्वा  लिये  गये  नमूनों  की  संख्या  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1980  1981  1982  1983

 बम्बई  शुन्य  86  534  350

 काइली  141  126  45  79

 कलकत्ता  160  145  119  40

 444  399  329  425

 पारादीप  पत्तन  के  प्रयोग  के  लिए  sat  खरीदने  हेतु  धनराशि  का  अनुरोध

 ज्ञ स्टोरीज  वृ 9617.  श्री
 a

 जसा हुन  wert  :  या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  पारादीप  जों  मोबाइल  सैक्शन  ड्रेसर  जो  1980  में  ब्र  क
 वाटर  में

 धंस  गया  निकालने  का  विचार  छोड़  दिया
 गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 पा एएए

 क्यां  पारादीप  पतन  न्यास  ने  पारादीप  पत्तन  के  प्रयोग  कें  लिए  ws  ड़े  जर  खरीदने

 हेतु  8  करोड़  रुपए  मंजूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 से  अनुरोध  किये

 पश्चि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 (=)  क्या  पारादीप  पत्तन  द्वारा  पत्तन  के  लक्षण  के  लिए  किराये  के  रूप  में  प्रति  वर्ष

 लगभग  5  रीड  रुपए  खर्चे  fara  जी  रहे  हैं  ?

 लोबान  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ett  जियाउरंहमान  :

 et

 reget  जाँच  कें  बाद  पत्तन  न्यास  इंस  निर्णय  पर  पहुंची है  किं  भारी  व्यय  के  बाद

 भी  मगर  fore  को  बचा  भी  लिया  जाय  तो  भी  दुबारा  इसे  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सकता  और

 में  नौचालन  के  लिए  इसके  भग्नावशेष  से  किसी  प्रकार  का  कोई  खतरा  नहीं  हैं  ।  वर्ष  1982.

 के  भीषण  तुफान  से  उपरोक्त  frig  की  पुष्टि  हुई  है  ।  उपरोक्त  स्थिति  को  देखते  यह  विचार

 किया  गया
 है  कि  भारी  व्यय  कर  ्य डजर जी  को  बचाने  में  आगे  प्रयत्त  करने  कोई  भी  लाभ  नहीं

 होगा  ।

 और  सातवीं  योज॑नाਂ
 में

 पत्तन  ने  एक  धमतरी  की  खरीद  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 परदीप  सहित  सभी  प्रमुख  पत्तनों  की  स्कीमों  को  सातवीं  योजना  में  शामिल  किये  जाने  के  सम्बन्ध

 में
 अभी  तक  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 गहराई  बनाए  रखने  के  लिए  इसरो  के
 किराये  पर  परादीप  पत्तन  को  औसत  4  करोड़

 ।.

 बिदेशी  में  रह  रहे  भारतीय

 9618.  श्री  छी तू भाई  नामित  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफ्रीका  के  विभिनन  देशों  में  कितने  भारतीय  we  रहे

 सच  है  कि  कुछ  देश  भारतीयों  के  संबंध  में  भेदभावपूर्ण  नीति  बरत

 और

 यदि  तो  भारत  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 fata  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ए०  To  अफ्रीका  के  विभिनन  देशों  में

 रहने  वाले  भारतीयों  और  भारत  मूल  के  लोगों  की  सही-सही  संख्या  तो  था ध  चाप  त  नहीं  है  लेकिन

 इनकी  संख्या  20  लाख  है  ।

 भारत  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  हैं  कि  ama  देशों  में  राज्यों  के

 साथ  भेदभाव  की  नीति  अपनाई  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता |
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 धि  —  mm

 दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  से  शुरू  होने  वाली  गाड़ियों  के  भारतीय  डिब्बों  में

 अनधिकृत  यात्रियों  का  पता  लगाने  हेतु  आकस्मिक  जांच  पड़ताल

 9619.
 श्री  अनस्त

 राहुल
 मल्लु  क्या  रेल  मन्त्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कितनी  बार  व्यापक  आकस्मिक

 छापे  मारे  गये  हैं  कि  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  से  शुरू  होने  वाली  गाड़ियों  के  आरक्षित  डिब्बों  में  अनधिकृत

 यात्री  प्रवेश  न

 ये  व्यापक  आकस्मिक  छापे  कौन-कौन  सी  तारीख  को  मारे  गये  और

 प्रत्येक  अवसर  पर  कितने  अनधिकृत  व्यतीत  पकड़े गए  तथा  जुमना  के  रूप  में  उनसे

 कितनी  धनराशि  वसूल
 की

 गई
 ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  से  चलने  वाली

 गाड़ियों  के  आरक्षित  सवारी  डिब्बों  में  अनधिकृत  कब्जे  की  जांच  करने के  लिए  फरवरी  और

 1984  के  दौराने  नयी  दिल्‍ली  आदि  में  97  आकस्मिक  जावें  की  गयीं ।

 और  एक  विवरण  संलग्न

 वितरण

 जांचों  की  तारीख  जांचों  की  उन  व्यक्तियों  की  पंजाबी  जिन  वसूल  की  गयी

 संख्या  पर  भारतीय  सल  जुर्माने  की  राशि

 को  धारा  109  के  अधीन

 मुकदमा  चलाया  गया

 1984

 1-1-19  84

 2-1-1984

 3-1-84
 40.00

 4-1-84

 5-1-84
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 हनी

 2

 6-1-84

 771-84  1

 8-1-84

 9-1-84

 10-1-8 4  60.00

 12-1-84  125.00

 13-1-84

 18-1-84

 2  1-1-84

 23-1-84

 24-1-84

 25-1-84

 26-1-84

 27-1-84

 28-1-84

 29-1-84  80.00

 30-1-84

 1984

 1-2-84

 2-2-8  4

 3-2-84  34  680.00

 4-2-84

 5-2-84

 6-2-84
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 7-2-84

 8-2-84

 9-2-84

 -10-2-84

 11  1-2-84

 13-2-84

 14-2-84  17  420.00

 15-2-84

 1.6-2-84

 18-2-84  49.00

 20-2-84

 21-2-84

 22-2-8  4

 23-2-84

 24-2-84

 25-2-84

 4984

 1-3-84

 2-3-8  4

 3-3-84

 573-84

 6-3-84

 ow 7-3-84

 9-3-84
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 10-3-84

 12-3-84

 13-3-84

 16-3-84

 17-3-84  40.00

 18-3-8 4

 19-3-84

 20-3-84

 21-3-84

 22-3-84

 23-3-84

 24-3-84

 25-3-84

 2673-84  60  3000°00

 27-3-84  15
 550.00

 42  2100.00

 29-3-84  28  1240.00

 3'1-3-84  180.00

 ििणताथत्निावगिााव  NY

 97  222  $555.00

 नागाणा

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  और  उसकी  बिदेशी  परियोजनाओं  में  अनुसूचित

 जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का
 प्रतिनिधित्व

 of:
 9620.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  नौवहन  और  य्य्  हन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि
 ड्
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 3  1984

 लिखित
 उत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सड़क  frat  निगम  तथा  विभिन्‍न  देशों  में  उनकी

 विदेशी  परियोजनाओं  में  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  उचित

 त्व  नहीं  feat  गया

 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  द्वारा  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित

 जनजाति  समुदायों  से  सम्बन्धित  कुशल/अकुशल  ट्रेडधा  तकनीशियनों  की  विदेशों  में  रोजगार  के

 काफी  अवसर
 प्रदान  करने  का  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  और  उन  उम्मीदवारों के  लिए

 आरक्षित  कोटा  काफी  इकट्ठा  हो  गया  और

 यदि  तो  भारतीय  सड़क  निमत्रंण  निगम  के  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  कार्य  के  और  अधिक  अवसर  देने  के  लिए  क्यां  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 और  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  लिए

 क्या  उचित  पदोन्नति  नीति  अपनाई  जा  रही  है  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी

 नहीं  ।  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  अ०  ज०/अ०  To  जा०  के  उम्मीदवारों  को  भारत  और  विदेश

 स्थित  अपनी  परियोजना  की  नौकरियों  में  उचित  प्रतिनिधित्व  देता  है  ।

 विदेशों  में  रोजगार  के  सम्बन्ध  भारतीय  सड़क  निर्माण  सड़क

 सगठन से  कुशल/अकुशल  तकनीशियनों  at  सेवाएं  प्रतिनियुक्ति  आधार  पर  लेता
 है

 ।

 निगम  थोड़े  से  ही  कुशल/अकुशल  ट्र ेड्समैनों  की  भर्ती  खुले  बाजार  जब  सीमा  सड़क  संगठन  किसी

 भी  श्रेणी  के  उम्मीदवारों  को  प्रतिनियुक्ति  भेजने  में  असमर्थ  होता  तब  कांट्रेक्ट  आधार  पर  करती

 है  ।  विदेश  रोजगार  के  लिए  अ०  जा०/भ०  Fo  जा०  के  उम्मीदवारों  के  लिए  कांट्रेक्ट  कर्मचारियों

 की  भर्ती  में  आरक्षण/कोटा  की  कोई  व्यवस्थाਂ  नहीं  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  में

 Ho  जा  0 [ao  Fo  जा०  के  उम्मीदवारों  यदि  वे  निगम  दवारा  गठित  चयन  समिति  द्वारा  ली

 जाने  बाली  ट्रेड  परीक्षा  में  अहंता  प्राप्त  कर  लेते  तो  उन्हें  वरीयता  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  के  कार्यालयों  में  अ०  जा०/अ०  Fo  जा०  के

 वारों  को  पर्याप्त  कार्य  अवसर  दिए  जाते  हैं  और  पदोन्नति  के  लिए  उनका  कोटा  नियमानुसार

 आरक्षित होता  है  ।

 भारत-बंगला  देश  सोमा  पर  बाड़  लगाना

 9621.  at  के०  प्रणाली  :

 sit  चि  बर  सिंह  ्

 रतन  सिंह  राजदा :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 कि

 कृपा  करेंगे
 किः
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 लिखित  उत्तर 13  1906

 क्या  भारत-बंगलादेश  की  सीमा  पर  प्रस्तावित  कांटेदार  बाड़  के  लिए  शून्य  रेखा  पर

 ढांचे  खड़े  करने  के  परिणामस्वरूप  तनाव  बढ़  रहा

 क्या  बड़ीਂ  संख्या  में  बंगलादेशवासी  भारत  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं

 ख़ुद  भारत  सरकार  के  समक्ष क्या  बंगलादेश  सरकार  ने  कांटेदार  बाड़  लगाने  के  विरुद्ध

 कोई  विरोध  प्रकट  किया  है  और  यदि  तो  किन  आधारों  पर  प्रतिरोध  गया  है  और  उसके

 प्रति  सरकार  की  व्या  प्रतिक्रिया  और

 तनाव  st  करने  क ेि o )  इस  समय  भारत  बंगलादेश  सीमा  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं

 विदेश  मंत्री  पी०  ato  तरजीह  :  भर  भारत में  घसपैठ  रोकने  के

 से  आसाम  में  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  कांटेदार  तार  की  नाऊ a  =  लगाने  के  हमारे

 सर्वेक्षण  दल  द्वारा  काम  शुरू  करने  के  बाद  बंगलादेश  की  सुरक्षा  सेनाओं  ने  हमारे  कामगारों  को

 अपना  काम  करने  से  रोका  |  उन्होंने  2  अवसरों  पर  यानी  20  और  4  अधर  984  को  गोली

 भी  चलाई  |  इससे  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  तनाव  पदा  हो  गया

 लगाने  np  हमारे और  बंगलादेश  सरकार ने  विरोध-पत्रो ंके  माध्यम से

 फैसले  की  निन्दा  की  है  ।  उनका  कहना
 है  कि  बाड़  लगाना  अच्छी  प्रतिषेध  के  अनुरूप  नहीं  है  ।

 उनका  कहना  हैं  कि  लोगों  अवध  रूप  से  जाने  की  कोई  समस्या  है  ही  नहीं  ।  बंगलादेश  सरकार

 ने  oe  भी  दावा  किया  है  कि  बाड़  लगाना  1975  के  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  सीमा  मां

 का  उल्लंघन  है  जिसमें  यह  कदा  गया  है  कि  सीमा  के  150  गज  के  अन्दर  कोई  भी  रक्षा-निर्माण  का

 कायें  नहीं  किया  जा  सकता  ।  भारत  सरकार  का  कहना  यह  है  कि  इस  बाड़  से  बंगलादेश  के  साथ

 द्विपक्षीय  व्यवस्था  का  उल्लंघन  नहीं  होता  क्योंकि  यह  बाड़  सीमा  के  हमारी  ओर  है  भौर  हम

 दार  तार  की  बाद  लगाने  को  रक्षा  निर्माण  नहीं  मानते  ।  हमें  बंगलादेश  से  लगातार  बड़े

 पु मान  पर  गैर-कानूनी  उत् प्रवासन  की  वजह  जिससे  बंगलादेश  के  साथ  लगे  हमारे  प्रदेशों  में  गंभीर

 राजनीतिक  और  जन-सांख्यिकी  समस्याएं  पदा  हो  गई  मजबूरन  यह  कदम

 उठाने  का  निश्चय  करना  पड़ा है  ।  1983  में  जब  मैं  ढाका  गया  था  तो  मैंने  बंगलादेश  के

 राष्ट्रपति  सेफ्टी  जनरल  Tho  एम०  इरशाद  से  कहां  था  कि  बाड़  लगाना  हमारे  दोनों  देशों  के

 बीच  कोई  मसला  नहीं  है  ।  हमने  राजनयिक  सूत्नों  के
 माध्यम  से  बंगलादेश  सरकार  को  कहा  है  कि

 उसकी  हाल  की  कारंवाइयों  से  जो  तनाय  पैदा  हुआ  उसे  उन्हें  दूर  करना  चाहिए  और  उन्हें  अपने

 प्रदेश  के  भीतर  बाड़  लगाने  के  हमारे  संप्रभुतात्मक  अधिकार  को  स्वीकार  करना  चाहिए  |

 भारत  सरकार  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  वर्तमान  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  को  कायम  रखना

 कोर wos च ओर  मजबूत  बनाना  चाहती  है  और  उम्मीद  करती  है  कि  बंगलादेश  सर  बाड़  लगाने  के  कारणों
 को  समझेगी  और  हमारी  भावनाओं  का  भा  दर  करेगी ं| क  Lhe
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 लिखित  उत्तर

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  भोपाल  में  अनियमितताएं

 9622.  sit  रेणु पद  दास  :  दया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  भोपाल  में  अनियमितताओं  ak  अनुचित

 श्रम  प्रथाओं  at  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  शिकायतें  वास्तव  में  किस  प्रकार  की

 शिकायतों  की  कोई  जांच  कराई गई

 क्या  मंत्रालय  को  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय के  कर्मचारियों  से  दिनांक 2

 1984  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 अभ्यावेदन  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उन  पर  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाहीਂ  की  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  से  मंत्रालय  को  भोपाल
 स्थित  पासपोर्ट  के  कामकाज  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  जिनमें  बिना  हस्ताक्षर  और

 बिना  तारीख  की  एक  शिकायत  भी  शामिल  है  जो  शायद  पासपोर्ट  भोपाल  के  कामना  रियों

 की

 इस  मंत्रालय  के  एक  अधिकारी  को  जांच-पड़ताल  का  काम  सौंपा  गयां  था  औरे  जांच  के

 दौरान  उसने  यह  पाया  है  कि  बहुत  थोड़े  मामलों  में  प्रक्रिया  को  पालन  नहीं  किंया  लेकिन

 उस  कार्यालय  में  कोई  अनुचित  श्रमिक  प्रथा  नहीं  अपनायी  जा  रही  मंत्रालय  नें पासंपीर्ट

 wore}  ढांचे  में  प्रशासनिक  परिवर्तन  लाने  के  समूचित  उपाय  किए  जांच

 कारी  ने  यह  भी  बताया  है  कि  .  उस  कार्यालय  में  पासपोर्ट  सम्बन्धी  कामकाज  पर  कोई  प्रतिकूल

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  हैं  आवेदकों  को  पासपोर्ट  तथा  पासपोर्ट  सम्बन्धी  विविध  सेवाएं  मंत्रालय

 द्वारा  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  ही  मिल  रही  है  ।

 अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापक  संघ

 के  लिए  आन्दोलन

 9623.  थ्री  अजित  बाग  :  कया  दिक्षा और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूरे  देश  के  450  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लगभग  2500  अध्यापकों

 का  प्रतिनिधित्व  करने  वाला  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापक  संघ  अपनी  6  सूत्री  मांग

 को  पूरा  करवाने  के  लिए  1982  से  शान्ति-पूर्ण  ढंग  से  आन्दोलन  कर  रहा

 यदि  तो  उनकी  मांगें

 इन  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
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 (4)  यदि  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  तो  उसके

 क्या  कारण हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 और  हां  ।  सूत्री  मांग  पत्र  में  fatafafaad  9  मामले  निहित  हैं

 मान्यता  प्रदान  करना
 (i)

 अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  को  वि

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  और  इसके  शासी  बोड़ें  में  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय

 विद्यालय  शिक्षक  संच  का  प्रतिनिधित्व  |

 (ii)  सभी  स्तरों  पर  संयुक्त  परामर्श  तन्त्र  बनाना  |

 (ii)  वेतनमानों  का  सार्थक  संशोधन  ।

 (iv)  अध्यापकों  के  सभी  वर्गों  के  लिए  8  वर्षों
 के  बाद  समयबद्ध  प्रवीण  ग्रेड  प्रदान  करना

 |

 (v)  आन्तरिक  पदोन्नति  कोटे  में  75%  तक  वुद्धि  करना  ।

 )  सभी  वर्गों के  लिए  उनके  सेवाकाल  के  दौरान  3  पदोन्नतियों की  व्यवस्था  करना

 (vi)  1982  के  वेतन को  पुनः  बहाली ।

 यथावत-युक्त  स्थानान्तरण  नीति  बनाना  ।

 और
 (=)  ग्रेड  संगठन  में  तमंचा  रियों  की  मांगों  पर  विचार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 है  ।  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  के  प्रतिनिधि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  विभिनन

 प्राधिकारियों  से  मिलते  र  ।  इस  प्रकार  की  चर्चाओं  के  मस्हूर  अनेक  समस्याओं

 को  पहले  से  ही  निपटा  दिया  गया  है  |

 उड़ीसा  के  बलरामपुर  विश्वविद्यालय  में  शोध  परियोजनाओं  को  भारतीय  ऐतिहासिक

 sna  परिषद  से  अनुदान

 9624.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  बलरामपुर  उड़ीसा  ने  भारतीय  ऐतिहासिक

 शोध  परिषद्‌  ने  किन-किन  शोध  परियोजना ओं  और  शोधकर्ताओं  के  नामों  की  सिफारिश  की

 कौन-कौन  से  विषयों  को  स्वीकृति  प्रदान  को  गई  है  तथा  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए

 aa  तक  कितनी  धनराशि  मंजूर  को  गई  है  और  कितनी  कौ

 गई

 अब  तक  कोन-कौन-सी  परियोजनाएं
 ov ao!  हो  गई  हैं  और  प्रकाशित हो  गई  हैं  तथा

 रयाजनाएं  पूरी  ह rt
 em कौन-कौन-सी  परि  US  aw  ह  ने  वाली

 |
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 सामाना

 क्या  भारतीय  ऐतिहासिक  शोध  परिषद्‌  ने  वर्ष  1983  के  दौरान  एन्टीक्स  आफ

 a
 के  लिए कोरापुटਂ  शीर्षक  संबंधी  शोध  प्रस्ताव  की  मंजूरी  दी  लेकिन  oa  निचला  पजा  ण  |  ह  |  ष्  स्वीकृत

 धनराशि  ta  तक  रिलीज  नहीं  की  गई  हालांकि  बलरामपुर  विश्वविद्यालय  से  आगामी  पावती

 बिल  भेजे  जा  चुके  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  sitar

 सुचना  संलग्न  विवरण  (1) में
 दी

 गई

 सुचना  संलग्न  विवरण  (2)  में  दी  गई  है  ।

 सभी  अनुमोदित  छः  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  पूरी  रिपोर्ट  अध्येताओं  से  अभी  प्राप्त

 की  जानी हैं  ।

 ।  तथापि  अनुदान  की  2,000  रुपये  की  पहली  किस्त  की  राशि  गुनुपुर

 गुनुपुर  उड़ीसा
 के  प्रिंसिपल  के  माध्यम  से  पहले  ही  दे  दी  गई  है  यद्यपि  भारतीय  ऐतिहासिक

 तनीं  हआ  ह् संतान  परिषद ्  में  कोई  पूर्व  टिकट  लगा  बिल  प्राप्त  बक  gua  ह

 प्रश्न  हीਂ  नहीं  उठता  ।

 1,  Sto  गजेन्द्र  नाथ  दास  द्वारा  लिखित  quarਂ  के  खण्ड  घंटिका का

 आलोचनात्मक
 संस्करण  तयार  करना  |

 2.  डा०  बी०  स०  राय  द्वारा  लिखित NTE  न्य  उड़ीसा में  मराठा  शासन के  दोरानਂ  समाज  का

 सामाजिक  आर्थिक  आधार  |

 3.  श्री  एल०  एन०  ta  द्वारा  लिखित  उड़ीसा  में  मुस्लिम  शासन  के  अन्तर्गत  सामाजिक

 आधिक  जीवन  ।

 4.  Sto  बी०  एम०  दास  द्वारा  लिखित  मध्य  कालीन
 उड़ीसा  में

 समाज  और  संस्कृति  सम्बन्धी

 सेमिनार  की  कोताहियों  के  लिए  प्रकाशन  अनुदान  |

 §.  डा०  Fo  सी०  जना  द्वारा  लिखित  भारत  1900-1950  में  समाजवाद  ।

 6.  श्री  बी०  बी०  केर  द्वारा  लिखित  गंजा  जिले  के  प्रशासन  के  कुछ  पहलू  :  1858-1900

 at  दुग्गल  राजा  रत्तागिरि  राव  द्वारा  लिखित  कलिंग  गंगेज  के  अन्तरगत  उड़ीसा  का

 सांस्कृतिक  विकास

 8,  श्री  उदय  चन्द्र  तुला  द्वारा  लिखित  कोरापुट  का  पुरावशेष  |

 9.  श्री  अराधी  रघुनाथ  वर्मा  द्वारा  लिखित  उड़ीसा  और  पल्लव  |
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 कम सं  ०  पुस्तक  सं स्वीकृत  राशि

 1  के  खण्ड  बतन  संरक्षण  भिक्षावृत्ति 5000  रु०  17,902  रुपये  की

 के  प्रतिशत  आकस्मिक  व्यय  तथा  दो  वर्षों  पहली  किस्त  देने  के

 त्मक  संस्करण  का  निर्माण  के  लिए  200
 '

 रु०  प्रतिमास की  दर  लिए  सं स्वीकृत  जारी

 से  अंशकालिक  टंकक
 कर  दी  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  मराठा  शासन  के  1500  रुपये  प्रति  माह-न-दो  वर्ष  के
 10,000  रुपए  की

 दौरान  सामाजिक-आधिक
 लिए  2000  रुपये  ag  पहली  किस्त  की

 आधार

 दी  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  मुस्लिम  शासन  के  3500  रुपये  3500  go  देने  की

 अंतगर्त
 सामाजिक-आर्थिक

 600  रुपये  प्रति  Are at  वर्षों  संस्कृति  जारी  कर

 जीवन  के  लिए  2500  रुपये  प्रति  वर्ष  दी  गई  है  ।

 कॉलिंग  की  गंगा  के  अन्तर्गत  2500  रुपये  2500  रुपये  देने की

 उड़ीसा  का  सांस्कृतिक  संस्कृति  जारी  हो

 विकास
 गई  है  ।

 कोरापुट के  पुरावशेष  2500  रुपये  200  रुपये  की  पहली

 किस्त देने  के  लिए

 जारी  टो

 गई

 उड़ीसा  और  पल्लव  2500  रुपये  2000  रु०  की  पहली

 किस्त देने  के  लिए

 संस्कृति जारी  हो

 गई  है  ।
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 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  प्राध्यापक  वग

 9625.  श्रीमती  संयोगिता  राणे  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि
 :

 प्रधान  मन्त्री  के  पुनर्नियुक्ति न  करने  के  आदेश  जारी  करने  के  बाद  अलीगढ़  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  में  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  कितने  प्रायः  पक्षों  को  पुनर्नियुक्त  किया  गया  है

 सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है

 नियमित  ढंग  से  नियुक्त  किए  गए  प्राध्यापकों  द्वारा  उनको  कब  तक  बदले  जाने  को

 संभावना  है
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  जिला

 से  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  '  सुचना  के  अंग्रेजी  विभाग

 और  विश्वविद्यालय  पॉलीटेकनिक  में  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  एक-एक  रीडर  फिर  से  नियुक्त  किया

 गया है  ।  उनकी  नियुक्ति  को  अवधि  लाई  और  1984  में  समाप्त  होगी  ।

 विश्वविद्यालय  का  उनकी  ga:  नियुक्ति  को  और  आगे  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मेडिकल  इमरजेंसी  में  सहायक  उपायों  का  प्रयोग

 9626.  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  होमियोपैथिक  मेडिकल  स्टूडेंट्स  चंडीगढ़  पंजाब  की

 ओर  से  मेडिकल  इमर्जेन्सी में  सहायक  उपायों के  प्रयोग  के  बारे  में  कोई  पत्र  मिला

 यदि  तो  क्या  भारत  में  किसी  30  शियाओं  वाले  होमियोपैथिक  मेडिकल  कालेज

 में  सनਂ
 कौमा  एक्यूट  मायोर्काडियल  ए  हार्ट  एक्यूट  डिपेटिक

 डायबिटिक  इम्बोलिज्म  असुरिया  आदि  से  संबंधित  इमरजेन्सी  मामलों  की  देखभाल

 की  व्यवस्था  है  :

 क्या  इन  अस्पतालों  में  ऐसे  मामलों  के  इलाज  की  सुविधा  और

 यदि  at,  तो  क्या इन  अस्पतालों में  इन इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  यदि

 तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 (#)  होम्योपैथिक  चिकित्सा  छात्र  संघ  पंजाब  और  चण्डीगढ़  ने  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्री  को  लिखे

 अपने  22-2-84  के  पत्र  में  अन्य  बातों  के  अलावा  यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  होम्योपैथी  के

 चिकित्सकों  के  लिए  इमर्जेन्सी  किट  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।
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 से
 न्द्रीय  सरकार  की  पूर्वे-स्वीकृति से  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद्‌  द्वारा  मई

 1983  में  जारी  किए  गये  होम्योपैथी  का  न्युनतम  1983  में  यह  व्यवस्था  है

 कि  होम्योपैथी  अस्पताल  को  प्रसूति अं  स्त्री  रोग  तथा  थियेटर  सहित  अंतरंग

 उपचार  की  सभी  सुविधाओं  से  सुसज्जित  करने  की  जरूरत  है  ।  ये  सुविधाएं  इन  विनियमों  के  लागु

 होने  के  पांच  वर्षों  के  अन्दर-अन्दर  जुटानी  होंगी  ।

 अस्पतालों  में  लोग  हारा  उपचार  शरू  करता

 9627.  श्री  नवीन  रावणी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  हृदय  रोग  और  रक्तचाप  आदि  जैसी  कुछ  बीमारियों  के  इलाज  के  लिए

 अस्पतालों  में  योग  द्वारा  उपचार  शुरू  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयोग  किए गए  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 है  और  इसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (staat  मोहसिना  :

 और
 के
 केन्द्रीय  सरकार  का  .  यूनानी  और  सिद्ध  चिकित्सा

 पद्धतियों  के  अस्पतालों  में  योग  उपचार  पद्धति  को  आरम्भ  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  केन्द्रीय

 योग  अनुसंधान  संस्थान  का  अशोक  नई  में  50  पलंगों  वाला  अस्पताल है  जिसमें  योग

 पद्धति  द्वारा  इलाज  किया  जाता है  ga  संस्थान  में  1980  से  1984  तक  अति  cadet

 के  667  रोगियों  और  हृदय  रोग  के  111  रोगियों  का  योग  रा  इलाज  किया  गया  ।

 इलाज  के  ताथ-साथ  रोगियों  और  स्वस्थ  व्यक्तियों  के  रक्तचाप  और  हृदय  कार्यों  पर

 योग्याभ्यास  के  प्रभावों  के  बारे  में  अनुसंधान  अध्ययन  किये  गए  ।  संस्थान  प्राधिकारियों  के  अनुसार

 अध्ययन  से  पता  चलता है
 कि  योग से  रकत  दाब  ब्लड  कोलेस्ट्रॉल  और  ट्राइग्लिसराइड्स

 हृदय  रोग  के  लिए  जोखिम  में  कमी  आती  है  ।

 सोनपुर  प्रभाग  के  रेल  कर्मचारियों  वारा  धरना

 9628.  विजय  कार  Usa:  क्या
 रेल

 मंत्रो यह ह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोनपुर  प्रभाग  रेल  कर्मचारियों  ने  25  1984 को  धरना  दिया  था

 और  डिवीजनल  रेलवे  मेनेजर  के  कार्यालय  के  समक्ष  एन०  सी०  साए  alto  के  तत्वाधान  में  प्रदान

 किया  था  और  रेल  कर्मचारियों  की  समस्याओं  पर  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  किया  और
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 sat  प्रति  सरकार  at  प्रतिक्रिया  क्या

 रेल  मन्त्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 रुस  के  धार्मिक  नेताओं  का  आगमन

 9629.  श्री  एन०  के०  शेजवलकर  :  क्या  विदेश  स्त्री  यह  बताने
 को  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  के  धार्मिक  नेताओं  के  शिष्टमंडल  द्वारा  हाल  ही  में  दिल्‍ली

 का  श्रमण  किया  गया

 यदि  तो  भारत  का  भ्रमण  करने  वालें  सोवियत  संघ  के  धार्मिक  नेताओं  का  ब्यौरा

 क्या

 भारत  के  नेताओं  के  नाम  और  पद  नेताओं  क्या  जिनसे  उन्होंने

 मेंट
 की  तथा  विचार-विमर्श  और

 क्या  भ्रमण  करने  वाले  धार्मिक  नेताओं  के  सम्मान  में  कोई  धार्मिक  समारोह  किया

 गया  था  यदि  तो  कहां-कहां  पर  किया  गया  और
 समारोह

 में  किन-किन  व्यक्तियों  ने  भाग

 लिया  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  से  1984  में

 सोवियत  समाजवादी  गणतंत  संघ  के  तीन  धार्मिक  नेताओं  ने  भारत  की  यात्रा  की  ।  वे  थे  (i)

 क्रासनोदर  और  क्यू बान  के  आचे विशद  ब्लादिमीर  कोत्लीयरोव  (ii)  सेन्ट्रल  बोर्ड  आफ  बुद्धि  के

 प्रधान  लम्बा  लामा  शबदायोव  और  (17)  मध्य  एशिया  एवं  कजाकिस्तान  में
 ats  आफ  मुस्लिम  के

 खप  शेख  अब्दुल  गनी  अब्दुल  ।

 थे  तीनों  धार्मिक  नेता  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  पर  भारत  नहीं  आए  थे  इसलिए  हमें  इन

 नेताओं  के  सम्मान  में  आयोजित  किसी  धार्मिक  समारोह  की  जानकारी  नहीं  है  ।  तथापि  समझा

 जाता  है  कि  उन्होंने  त्रिवेन्द्रम  स्थित  सोवियत  सांस्कृतिक  भवन  में  कुछ  भारतीय
 धार्मिक

 नेताओं  से

 मुलाकात
 की  ।

 aaa  तोल  प्रणाली  को  बदलना

 9630.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यहਂ  बताने  की  क्रिया  करेंगे
 कि

 कया  सरकार  की  adara  तोल  प्रणाली  के
 स्थान  पर

 इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  वाली

 नई  पिछले  इन-मोसन  तोलਂ  प्रण  अपनाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
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 यदि  तो  इस स  नई  प्रणाली  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्या  इलेक्ट्रानिक  विभाग  ने  इस  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  है

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  उसके  निर्माताओं  और  सहयोगियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा

 यह  परिवर्तन  किस  तारी  तक  कर  दिया  और

 (  =  )  उक्त  नई  प्रणाली  की  स्थापना  से  अनुमानतः  कुल  कितनी  आय  होगी  ।

 रेल  मन्त्रों  एक  बी०  एक  गनी  खान
 :  इलेक्ट्रानिक-इन  मोशन  तुला  चौकियों

 के  निर्माण के  लिये  कुछ  फर्मों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हए  हैं  ।

 मौजूदा  यांत्रिक  सोलन  तकनीकों  की  तुलना  में  इस  प्रणाली  की  प्रमुख  विशेषताएं  इस

 प्रकार  हैं  कि  माल  डिब्बों  का  ta  से  अलग  किए  बिना  गतिशील  अवस्था  में  उनका  वजन  जा

 सकता  जिससे  वजन  करने  के  लिए  माल  डिब्बों  को  रुका  नहीं  रहना  पड़ता  ।  तौलन  में  बिना  कोई

 ी  हुए  वजन  की  मुद्रित  मात्रा  प्राप्त  की  सकती  हैं  ।  इससे  अति  लदान  को  रोकने  में  और

 विषम  लदान  आदि  के  मामलों  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिलती  है  ।

 रेल  मन्त्रालय  ने  इस  मामले  में  इलेक्ट्रोनिक  विभाग  से  कोई  सम्यक  नहीं  किया  है

 क्योंकि  स्थानीय  निर्माता  उपलब्ध

 रेलों  ने  दो  अदद
 इलेक्ट्रो  मोशन  चौकियों  के  लिए  मैसर्स  जानें  तुलामान

 ag
 ठेक्चर्र्स क क

 प्राइवेट  हैदराबाद  और  मैसर्स  डयनाक्राफ्ट  मशीन

 कम्पनी  बम्बई  स्वीडन  के  सहयोग  को  विकासात्मक  आडर दिए  हैं  ।

 इसके  अलवा  निम्नलिखित  फर्मों  ने  भी  इलेक्ट्रो  निक-इन-मोशन  तुला  के  निर्माण  में  दिलचस्पी

 दिखाई है  ।

 1.  मास  आटो  मीयरमेटिक्स  मद्रास  aye  अमेरिका  के  सहयोग  से  ।

 2.  इससे  सेमेटिक  इंडिया  प्राइवेट  कलकत्ता  मास  स्टीकर  ate  अमेरिका  के

 सहयोग
 से  ।  मौजूदा  यांत्रिक  तुला  चौकियों  को  बदलने  के  लिए  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में

 आगे  कारवाई  विकासात्मक  आडे रों  से  खरीदी  गई  इलेक्ट्रानिक  तुला  चौकियों  के  प्राप्त  अनुभव  के

 आधार  पर  की  जाएगी  |

 (=)

 इलेक्ट्रानिक

 तुला  चौकियां  सथ  पित nad  किए  जाने  का  रेलवे  की  आमदनी से  कोई  प्रत्यक्ष

 सम्बन्ध नहीं  है  ।  इलेक्ट्रोनिक  तुला  चौकियों  के  स्थापन  से  प्रत्याशित  राजस्व  की  कुल  रकम

 का  पता  लगाना  संभव

 ब

 नहीं
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 कलकत्ता
 मेट्रोਂ

 परियोजना  के  कुछ  भांग  को  मिट्टी  से
 भरा  ज्ञाता

 9631.  को  गुफरान  आजस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेल  परियोजना  कलकत्ता  के  रासबिहारी  एवेन्यू के  से

 टालीगंज  के  बीच  कुछ  भाग  में  सिविल  इंजीनियरिंग  कार्य  में  गलती  रह  जाने  के  कारण  ar  अन्य

 कारणों  से  मिट्टी  से  भरा  गया

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  और  गलती  करने  वाली  निर्माण  फर्मों  के  fires  की

 गई  कार्यवाही  सहित  उसके  FAT  कारण

 कया  परियोजना  प्राधिकारी  की  असावधानी  भी  उपयुक्त  के  लिए  एक  कारण

 और

 कुल  कितनी  राशि  की  हानि  हुई  और  क्या  उपयुक्त  भाग  का  पुननिर्माण  होगा  और

 सारी  परियोजना  के  प्रत्येक  भाग  में  भाग-वार  कितने  प्रतिशत  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल
 मंत्री

 (ait  go  ao  Go  नौ  खान  :  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुननिर्माण  पर  हानि  का  प्रशन  नहीं  उठता  ।  इन  खंडों  पर  भव  तक  हुई  प्रगति  इस

 प्रकार  है  :---

 (1)  दम  दम-बेलगछिया  85%

 (ii)  बेलगछिया-एस्प्लेनेड  20%

 (iii)  एस्प्लेनेड-भवा नी  पुर  90%

 (iv)  भवानीपुर-टालीगंज  65%

 डी०  एम०  सी०ਂ  और  वासु  के  फार्मासिस्ट ों  के  भत्तों  में  विषमता

 9632.  Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  क्या  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 कौ  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  फार्मासिस्ट ों  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 के  फार्मासिस्ट ों  की  तुलना  में  कज  भत्ते  मिल  रहे
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 fzr\  यति की  क  दि  at,  तो  उन्हें  ह. ह प ड्सू  फार्मासिस्ट ों  ना  बराबर  adn  ना  नए  नयां  कदम  उठाए  जा

 रहे
 झ हैं ्

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम ०  :

 और  नई  दिल्‍ली  नगरਂ  पालिका  के  फार्मासिस्ट  केंन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  लागु  होने

 are  नियमों  और  आदेशों  के  अनुसार  वेतन  कौर  wea  पाते  जबकि  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 में  शिव  शंकर तन  समिति  की  rate  लागु  है

 अण्डमान  प्रवासन  द्वारा  कोलोन  से  खरादो  गई  पर्यटन  नौका

 9633.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  बया  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 अंडमान  प्रशासन  द्वारा  कोचीन  से  खरीदी  गई  पर्यटन  नौका  की  कीमत

 उसके  परिवहन  पर  कितना  खर्चे  हुआ  और  उसको  किस  प्रकार  ले  जाया

 क्या  कोचीन  से  नौका  को  एक  गैर  सरकारी  पोत  से  ले  जाया  गया

 यदि  तो  कोचीन  से  नौका  किस  तारीख  को  रवानी  हुई  और  पोर्ट  ब्लेयर  कब

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अण्डमान  प्रशासन/भारतीय  नौवहन  निगम  के  एम०  बी०  अकबर

 और  vo  वी०  चौधरी  पोत  भी  लगभग  उसी  समय  अर्थात्‌  दिसम्बर  के
 मध्य  से  1984  के

 अन्त  तक॑  कोचीन  से  रवाना  हुए  और

 यदि  तो  अन्दमान  प्रशासन  की  इस  Geet  नौका  को
 सरकर

 पोतों  के  स्थान  पर

 गैर-सरकारी  पोत  से  ले  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  के०  बिजय  भास्कर  और

 बोट की कौमते की  कोसते  7,60,000  रुपये

 परिवहन पर  व्यय
 3,35,738  रुपये

 बोट  को  जहाज  पर  चढ़ाने  के  21,840  रुपये

 लिए  लिंग  और  चोक  खरीदने

 qt  खच

 ह  बोट  कार  निकोबार  की  मैसर्ज  हिनेंगो  लाइन्स  लिमिटेड  नामक  एक  कम्पनी  द्वारा को  मौत

 पोर्ट  ब्लेयर तक  एम०  बी०  नीकोट्रेंड  नाम के  एक  प्रायवेट  जहाज  पर  लाद  कर  लाई  गधी थी

 यह  कम्पनी  एक  जनजाति  सहकारी  समिति
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 कन्द

 कोचीन से  9-1 1-84  को  चल  कर  पोर्ट  ब्लेयर  16-1-84  को  पहुंचा  ।

 एम०  वी०  अकबर  और  एम०  ato  नामक  जहाज  जो  अन्दमान  और

 नीकोबार  प्रशासन  के  1984  के  शुरू  में  कोचीन  आये  थे  एम ०  वी०  चोवरा  कोचीन

 2-1-84  को  रुका  और  कोयला  घानी  लेने  के  बाद  वहां  से  3-1-84  को  चला  ari

 एम०  वी०  और  एम०  घी०  दोनों  ही  जहाजों में  भारी  बोटों

 को  ढोने  के  लिए  भारी  डेरिक  या  pat  नहीं  लगे  हैं  ।  इन  जहाजों के  द्वारा  इस  बोट को  नहीं

 होय जा सका जा  सका  और  इसे  प्राइवेट  जहाज  के  द्वारा लाना  पड़ा ।

 छात्रों  में  राष्ट्रीय  एकता

 9634.  श्री  नीलालोहितदसन  नाडार :  व्या  fret  और  संस्कृति
 मंत्री

 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  या  कोई  भी  राज्य  सरकार  छात्रों  को  राष्ट्रीय  एकता  की  शिक्षा

 देने के  लिए  कोई  ठोस  कार्य  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  इस  कार्य  के  लिए  कोई  स्वयंसेवी  dear  आगे आई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इस  प्रकार  की  किसी  भी  संस्था  ने  केन्द्रीय  सरकार  a  किसी  प्रकार  की  कोई

 सहायता  मांगो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  अनुरोध  पर  क्या  कार्रवाई की

 गयी है  !

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला

 और  सरकार  ने  अध्यापकों  और  छात्रों  में  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक

 कदम  उठाए  हैं  इनमें  स्कूल  तथाਂ  विश्वविद्यालय  दोनों  स्तरों  पर  पाठ्य  पुस्तकों  में  देव  की  एकता

 के  प्रतिकूल  सन्दर्भों  को  हटाने  की  दष्टि  से  उनकी  समीक्षा  करने  के  सांस्कृतिक  उत्सवों

 और  मेलों  का  आयोजन  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  अध्यापकों  के  लिए  सामुहिक  और

 राष्टीय  एकता  और  भारत  की  मिश्रित  संस्कृति  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रकाशन  प्रकाशित  करना

 शामिल  है  |

 से  (
 (=)  मन्त्रालय

 में  ares  एकता र  oe:  पन  ba  ध्  लर  जु  ी  न a  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  की  कोई  विशिष्ट  योजना  नही ंहै
 ।

 फिर  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोगਂ  राष्ट्रीय
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 एकता  समिति  की  अपनी  योजना  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए  संस्थाओं  को  सहायता

 प्रदान  करता  है
 :--

 (1)  प्रदेश  के  विशिष्ट कार्यक्रमों  पर  संगोष्ठियां/संवाद  आयोजित  करना  |

 (ii)  विभिन्‍न  प्रदेशों  के  समाज  और  के  सम्बन्ध  में  फिल्म  प्रदर्शनियां

 आयोजित  करना  ।

 (iii)  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अंशकालिक  पाठ्यक्रम  आयोजित  परन्तु  यह  डिग्री

 आदि  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  नहीं  होगा  ।

 (iv)  जहां  कहीं  सम्भव  हो  प्रदेश
 की  परम्परागत  रूप  और  विशिष्ट  मुद्रा  में  प्रस्तुत किये

 जाने  वाले  संगीत  तथा  सत्य  कार्यक्रम  और  मंच  नाटक  |

 (४)  मैत्रीपूर्ण  सामूहिक  क्रियाकलापों  और  मिलजुलकर  रहने  की  भावना  को  प्रेरित  करने

 के  लिए  विभिन्‍न  प्रदेशों  से  सम्बन्धित  छात्रों  के लिए  एक  अथवा  दो  सप्ताह  के  शिविर  आयोजित

 करना |

 (vi)  राष्ट्रीय  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  घटनाओं  और  राष्ट्रीय  नेताओं  की  वर्षगांठ

 मनाना ।

 (vii)  स्वतन्त्रता  आंदोलनों  के  लिए  किए  गए  संघर्ष  में  शहीदों  द्वारा  अदा  की  गई  भूमिका

 के  बारे  में  युवा  पीढ़ी  को  जानकारी  देने  के  लिए  स्मारक  आख्यान  आयोजित  करना

 ऐसी  संस्थाओं  जो  राष्ट्रीय  एकता  से  सम्बन्धित  सुपरिभाषित  क्रियाकलापों  में  वास्तविक

 रूप  से  रुचि  रखती  विश्वविद्यालयों  को  प्रतिवर्ष  2400  रु०  और  कालेजों  को  प्रतिवर्ष  1200  रु०

 की  राशि  दी  जाती  है  ।

 रेल  कार/वेगन  यंत्री कृत  सोलन  व्यवस्था

 9635.  भी  एच०  एन०  aa  गौडा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह @  सच  है  कि
 वर्तमान  रेल  कार/वैगन.  यन् त्री कृत  सोलन  व्यवस्था  अधिक  समय

 नष्ट  करने  वाली  एक  प्रात  साबित  हो  चकी है  और  यही  राजस्व  प्राप्तियों  के  मामले  में  विलम्ब

 तथा  टूटी  उत्पन्न  करती  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 (7)  क्या  यह  भी  संच  है  कि  विदेशों  में  सही  राजस्व  एकत्रित  करने  व्यवस्था  सहित
 सोलन  की  एक  अधिक  कुशलਂ  प्रणाली  का  विकास  कर  लिया  गया  और
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 वैगन  आदि  के  सोलन  की  वत् तें मान  ated  व्यवस्था  को  बदलने  के  लिए  इस  समय

 क्या  प्रयत्न  किए  जा  र  ताकि  राजस्व  प्राप्तियों  में  वृद्धि  करन ेके  साथ-साथ  वैगन  संचालन

 की  कुशलता  और  इसकी  शीघ्र  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ?

 रेल  मंत्री  बी०  ए०  गनी  खान  और  वर्तमान  परम्परागत

 तुला  चौकियों  का  डिजाइन  ऐसा  बनाया  गया  है  कि  चलती  गाड़ियों  का  वजन  करना  संभव  नहीं  है

 और  प्रत्येक  माल  डिब्बे  को  अलग-अलग  तोलना  आवश्यक  हो  जाता  इसमें  समय  ate

 ary  दोनों  लगते  हैं  और  माल  डिब्बों  तथा  रेल  इंजनों  के  लिए  कुछ  ओर  भ्रमित  समय  लगता  है  ।

 )  और  कोलन  प्रणाली  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए

 साधन  तुला  चौकियां  बाई  गई  रेलों  ने  दो  अदद  इलेक्ट्रोनिक-इन  मोशन  तुला  चौकियों  की

 de  के  लिए  विकासात्मक  आदेश  दिए  इनकी  सप्लाई  मिल  गयी  है  इन्हें  area  किया

 जा  रहा  है

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपों  में  तीन  सरकारो  aa

 तथा  लिटिल  अण्डमान  को  समुद्री  क्षमता

 9636.  अशफाक  हुस्न  क्या  नौवहन  और  परिवहन  aeit  यह  ब्रितानी की  कृपा

 wey

 (*)  अंडमान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तीन  सरकारी  नौकाएं  एम०  ato

 एम०
 ato  गोमती  और  एम०  वी०  लिटिल  लिटिल

 मिडिल
 अंडमान  भीर  नथ

 अंडमान  के  लिए  यात्री  )  सेवाएं  चल  रही

 यदि  तो  क्या  उनके  पास  यात्नी  पोत  प्रमाण  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  तथा

 यात्री  समुद्री  सक्षमता  के  प्रमाण  पत्र  और

 यदि  तो  उन्होंने मे  प्रमाण  पत्न  कब  प्राप्त  उनका  अंतिम  सर्वेक्षण कब  किया

 गया  भर  इसके  लिए  प्राधिकृत  अधिकारी  कौन  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  के०  विजय  भास्कर
 से  सूचना  एक्ने

 की  जा  रही  है  ।

 शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  पास  व्यवस्था  के  अंतगर्त

 उपलब्ध  पोतों  की  संख्या

 9637.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
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 शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  पास  arateਂ  व्यवस्था  के  अंतगर्त  उपलब्ध

 पोतों  की  संख्या  कितनी  उनके  संचालन  के  क क्षत्र  कौन  से  किराए  की  दर
 और  अदायगी  की

 शर्तें  क्या  ऐसे  प्रत्येक
 पोत

 का  सकल  कुल  टन  भार  डब्ल्यू  कितना  है  और

 रिंग  पार्टियों  के  नाम  क्या

 क्या  एक  area  ही  अधिक  पूंजी  निवेश  ,  किए  बिना  कारपोरेशन  के  राजस्व  में  वृद्धि

 करने  के  लिए  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  पोतों  की
 संख्या

 ब  हने ‘oil  + द्  लिए  प्रयास  किए  जा

 रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  चीफ  चाटे रिंग  नई  ली  के

 पास  सूचीबद्ध  घरेलू  और  विदेशी  चार्टारिंग  पार्टियों  या  कम्पनियों  नाम  क्या  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 समय  भारतीय  नौवहन  निगम  16  जहाज  चाटंर  पर  दे  रखे  हैं  ।  इन  जहाजों  के  नाम  ,  परिचालन  के

 क्षेत्र  चार्ट रिंग  दरों  और  भुगतान  की  प्रत्येक  जहाज  की  सकल  डी०  डब्ल्यू०  टी०  और

 रिंग  पार्टियों  के  नामों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  zo  8318/84]

 और  ये  जहाज  भारत  में  या  विदेशों  में  व्यापार  संभादईूनाओं  के  आधार पर  चार्टर

 कर  देने
 के

 बजाय  विशिष्ट  व्यापारिक  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  चार्टर  पर  दिए  जाते  हैं  ।

 बदरपुर  ट्रैफिक  मिली
 जिंग

 सेल  फ्रंटियर  में  कुक  और  वाटर मेन

 के  पदों  को  बहाल  करना

 9638.  श्री  आनन्द  पाठक  क्या  रेल  मन्त्री  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  बदरपुर  ट्रैफिक  रिसीविंग  मेल  mfezat  में  रसोइए  और

 पानी  पिलाने  वाले  के  पदों  को  उत्तर  सीमान्त  रेलवे  प्रशासन  ने  समाप्त  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  ब्या  कारण हैं

 var  बदरपुर  ट्रैफिक  रिसीविंग  मेल  में  ट्रैफिक  रिसीविंग  कर्मचारियों  को  भरी  टिश-काल

 से  कुक  को  सुविधाएं  उपलब्ध  थी ं;

 कया  उत्तर  सीमान्त  रेलवे  प्रशासन  को  इन  सुविधाओं  को  पुनः  देने  के  लिए  रिसीविंग

 स्टाक  से  एक  अभ्यावेदन प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उक्त  सुप्रिया  ga:  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार है  ?
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 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए०  गनों  खान  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जाएगी I

 दक्षिण  रेलवे  एम्प्लाइज  युनियन  के  त्रिवेन्द्रम  डिवीजन  द्वारा  ज्ञापन

 9639.  श्री  एम०  एम०  लारेस  :  क्या  रेल  मन्त्री as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  दक्षिण  रेलवे  एम्पलाइज  युनियन  के  डिविजन  से

 एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 उक्त  ज्ञापन  में  क्या-क्या  ant  at  गई  और

 ज्ञापन  के  मुद्दों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  :  जी  नहीं  ।

 कौर  प्रश्न  हीं  नहीं  उठते
 ।

 दिल्‍ली  में  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  द्वारा
 एकत्र

 किया  गया  दान

 9640.
 थी

 विलास  मुत्तेमवार :
 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्रों यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  के  अनेक  सरकारी  सहायता

 प्राप्त  स्कूल  दान  के  रूप  में और  प्रत्याशी  राशि  के  रूप  में  भारी  धनराशि  एकत्र  कर  रहे

 क्या  सरकार  इसे  उचित  समझती

 यदि  नहीं  तो  इसकी  रोक-थाम  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  किन  आधारों  पर  वह  इसे  उचित  समझती  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०  थ  :

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  द्वारा  इस  प्रकार  धन  संग्रह  के  कुछ  मामले  शिक्षा  निदेशालय  दिल्‍ली

 प्रशासन  के  नोटिस  में  आए  हैं  ।

 नही ं।

 दिल्‍ली  स्कूल  शिक्षा  1973  की  धारा  17  में  सहायता  प्राप्त  स्कूली  द्वारा

 शिक्षा  दिल्ली  को  qa  अनुमति  के  बिना  धन  एकत्र  करने की  मनाही  है
 ।  सहायता प्राप्त
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 स्कूलों  द्वारा  तथाकथित  अनधिकृत  रूप  से  धन  एकत्र  किए  जाने  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति

 गठित की  गई  है
 ।

 उप
 के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 समाचार  पत्रों  सें  दिक्षा  सम्बन्धी  विज्ञापन

 9641.  श्री
 राम

 लाल  राही  :
 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  समाचार  पत्रों  और  अन्य  पत्रिकाओं  में  पास  बी०  vo

 एल०  एल०  डायरेक्टरी  शीर्षक  से  शिक्षा  सम्बन्धी  विज्ञापन  होते

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त ऐसे  कितने  संस्थान

 हैं  और  उनके नाम  क्या  हैं

 देश  में  इस  प्रकार  के  कितने  जाली  संस्थान  चलाए  जा  रहे  और

 उन  संस्थानों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  की  राज्य  मन्त्री  शीला  :

 कुछ  ऐसी  परीक्षाएं  जो  विश्वविद्यालय  के  किसी  संघटक/सम्बद्ध  कालेज  में  अध्ययन  पाठ्यक्रमों
 में  नियमित  रूप  से  उपस्थित  हुए  बिना  उम्मीदवारों  के  लिए  खुली हैं  /  उन  परीक्षाओं  के  लिए  छात्रों

 को  तैयार  करने  के  लिए  निजी  संस्थाओं  द्वारा  शिक्षण  सुविधाएं  देने  के के  विज्ञापन  समाचार

 पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  होते
 हैं  ।

 से  क्योंकि  इन  निजी  संस्थाओं  के  लिए  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त  करना

 आवश्यक  नहीं  अतः  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 गुजरात से  नमक  की  दुलाई

 9642.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड :  कया  रेल  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  द्वारा  नमक  की  ढुलाई  न  कर  पाने  के  परिणामस्वरूप  गुजरात  में  उसका

 काफी  भंडार  इकट्ठा  हो  गया  और

 नमक  की  शीघ्र  ढुलाई  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  To
 बी०  ए०  नौ  खान  :  जनवरी से  84  की  अवधि के

 दौरान  गुजरात  क्षेत्र  से  नमक  का  कुल  लदान  26,922  ल०  और  हो  माल  डिब्बे

 हुआ  जो  1983
 की

 तदनुरूपी  अवधि के  लादे  24,820  ला०
 और

 मी  ०
 1०)  माल

 डिब्बे  की  तुलना में

 ं
 2102  माल  डिब्बे  अधिक

 है
 ।  गुजरात  में  एकत्र  नमक  के  स्टाक  की  मात्रा  के
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 बारे  में  रेलों  को
 जानकारी  नही ंहै

 ।  गुजरात  से  नमक  की  ढुलाई  के  लिए  1984 के  अस्त  तक

 रेलों  के  पास  लम्बित  पड़े  मांग-पत्रों  की  संख्या  14,757  थी  ।

 रेलवे  लम्बित  पड़ी  मांगों  को  शीघ्रता  से  पुरा  करने  का  प्रयास  कर  रही है
 और

 1984  के  अंत  तक  लम्बित  पड़े  मांग  पत्रों  की  संख्या  घटकर  10,692  गयी है  ।  उन्हें

 भी  यथाशीघ्र पुरा
 करने

 के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ।

 अनौपचारिक  शिक्षा  और  सभा  को  प्रारम्भिक  शिक्षा  प्रदान  करना

 9643.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  *

 कक्षा  एक  से  कक्षा  आठ  के  छात्रों  को  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  शामिल  fear  गया  किया

 के  207 MTNGTE
 e

 क्या  इन  कार्यक्रमों  त  छात्रों  को  विद्यालय  जाना  पड़ता  है  अथवा  उन्हें  घर  पर

 ही  अध्ययन  करने  की  अनुमति  होती

 क्या  इन  विद्यालयों  के  छात्रों  को  अगली  कक्षा  में  जाने  के  लिए  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  नहीं

 होना  पड़ता  है  बल्कि  उन्हें  परीक्षा  में  बैठे  विना  अगली  कक्षा  में  चढ़ा  दिया  जाता

 यदि  तो  नई  प्रणाली  का  ब्यौरा  कया

 किन-किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इन  दोनों  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  किया

 गया  है  और  कब

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कब  तब  जत  को  इन  कार्यक्रमों के

 अंतर्गत  लाया  गया  और

 इन  कार्यक्रमों  का  अन्य  ब्यौरा  कया  है  और  लक्ष्यों  की  तलना
 हि  बिक  द  |  में  उपलब्धि ब्या  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री

 शीला
 :

 हां
 ।

 जो  बच्चे  समाजाधिक  कारणों  से  औपचारिक  स्कूलों  में  नहीं  जी  सकते  उन्हें  उनकी

 आवश्यकताओं  तथा  सुविधाओं  के  स्थानों  तथा  समय  पर  गेर-भोपाल रिक  शिक्षा  केन्द्रों  में  एक

 जैसे  स्तर  की  प्रारम्भिक  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  है  |

 और  पढ़ाई  बीच  में  छोड़े  जाते  वालों  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  की  स्कूल  सिस्टमਂ  तथा
 फेल  नही ं'

 नीति  प्रारम्भ  करने  का  सुझाव

 दिया  गया  है  जिससे  कि  प्रत्येक  बच्चा
 हर  वर्ष  एक  कक्षा  पूरी  कर

 लेगा  और
 कक्षा  VT

 पूरी
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 करने  तक  उसको  अगले  उच्च  qs  में  प्रोन्नत  किंया  जाएगा  ।  साथ-साथ  इस  बात  की  भी  वकालत

 की  गई  है
 कि  सतत  आधार  पर  आवधिक  आंकलन  तथा  मूल्यांकन  के  जरिए  पर्याप्त  उपाय  शुरू

 किए  जाने  चाहिए  ।

 प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  का  aver  देश  के  सभी  राज्यों/संघ  शासित

 क्षत्रों  मैं  fried  कियां  जा  रहा  प्रारंभिक  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  और  औपचारिक

 शिक्षा  का  कार्यक्रम  जो  औपचारिक  स्कूली  शिक्षा  को  वैकल्पिक  समर्थक  प्रणाली  केरल  राज्य  के

 जिसने  1981  से  इसे  समाप्त  कर  दिया  को  छोड़कर  सभी  राज्यों
 तथा  4  संघ  शासित  क्षेत्र

 अण्डमान  और  निकोबार
 चण्डीगढ़

 और  मिजोरम  में  विकसित  किया  जा

 रहा  है
 ।

 और  औपचारिक  प्रणाली  में  प्रारम्भिक  स्तर  1-8)  पर  समूचे  देश  में

 1983-84  के  अंत  तक  कुल  नामांकन  1,060.75  लाख  पहुंच  जाने  का  अनुमान  है  ।  आंशा  है  कि

 इसी  अवधि  के  दौरान  समूचे  देश  में  गैर  ऑपचारिक  प्रणाली  के  अंतर्गत  26,64  लाख  को  शामिल

 कर  लिया  जाएगा  |

 प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सरवेयुलभ  बनाने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  परिकल्पित  तथा

 उठाए  गए  विभिन्‍न  कदमों  को  शनि  वाला  ब्राह्मण  संलग्न  है  ।

 स्कूली  शिक्षा  मुख्य  रूप  से  राज्यों  कीं  जिम्मेदारी  है  तंथा  इसका  प्रबन्ध  उन्हीं

 के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  प्रारम्भिक  आयु  वर्ग  के  बच्चों के  लिए  गेर  औपचारिक  शिक्षा
 की

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  शिक्षा  मंत्रालय  केवल  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  9  राज्यों

 अर्थात्‌  आंध्र  जम्मू  और  उत्तर  प्रदेश

 और  पश्चिम  बंगाल  को  गैर  औपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  को  चलाने  के  लिए  50:50  की  साझेदारी  के

 आधार  पर  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  इस  योजना  को  1983-84  से  उदार  बना

 दियां  गेया  है  जिसके  अंतर्गत  इन  राज्यों  कैवल  लडकियों  के  लिंए  गैर  औपचारिक  शिक्षा  केन्द्र

 खोलने  के  लिए  90:10  को  साझेदारी  के  आधार  पर  सहायता  दी  जाती  है  ।  गर-औपचा रिक  शिक्षा

 कार्य कम  के  अंतर्गत  पठन-पाठन  सामग्री  तैयार  करने  के  लिए  अधिकांश  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों

 को  कागज  के  रूप  में  वस्तु  सहायता  दी  गई  है  ।  लड़कियों  के  नामांकन  को  बढ़ाने  के  प्राइमरी

 स्कूलों  में  अध्यापिकाओं  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  शैक्षिक  रुप  से  पिछड़े  हुए  राज्यों  को  198:  -84

 से  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  संवसुलंभीकरण  को  और  देनें के

 लिए  तथा  लड़कियों  की  शिक्षा  कें  प्रसार  के  लिए  निष्पादन  में  उत्कृष्टता  को  मान्यता  देने  के

 प्रीत्साहने/पुरर्कोरों  की  एक॑  योजना  dare  की  गई  है  1983-84  से  लागू  कर  दी  गई  है  ।

 16  राज्यों  तथा  5  संघ  शांसित  क्षेत्रों  को  विभिन्‍न  प्रेशार्सनिक  स्तरों  अर्थात  पंचायतों/ब्लाकों/जन-
 awed  Corry

 जातीय  विकास  खण्ड/जिला  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  पूरे  ६  दिए  गएँ  थे  ।
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 दे  द ेत्न

 प्रारम्भिक शिक्षा  को  सर्वसुलभ  बामे  के  लिए  परिक्रत्पित  तथा  उठाए गए  कदम

 (i)  प्रारम्भिक  शिक्षा  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  (Jo  भा  तथा  सरकार

 के  20  at  area  के  अंतगंत  शासित  किया  गया

 है

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतर्गत  शिक्षा

 में  इसे  उच्च  प्राथमिकता दी  गई  है  ।

 (ii)  सभी  बस्तियों  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  प्राथमिक  तथा  मिडिल  स्कूल  ऐसे

 स्थानों  पर  खोलना  जहां  बच्चे  आसानी से  पैदल  चल  कर  पहुंच  सकें  |

 (iii)  स्कूली  शिक्षा  की  वर्तमान  सुविधाओं  का  अधिक  उपयोग  करना  ।

 (iv)  एकल  शिक्षक  स्कूलों  को  दो  शिक्षक  स्कूलों  में  बदलना  |

 (४)  प्राथमिक  तथा  मिडिल  स्कूलों  भौतिक  सुविधाओं  को  सुधारना  ।

 (vi)  काफी  बड़े  पैमाने  पर  अनौपचारिक  अंशकालिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  करना  |

 (vii)  महिला-शिक्षकों  को  बड़े  पैमाने  पर  नियुक्त  करना  तथा  प्राथमिक  और  मिडिल

 स्कूलों के  लिए  सहायक  के  रूप  में  शिशु  सदनों/पुर्वे  स्कूलों  की  व्यवस्था  करना  |

 (viii)  शैक्षिक  योग्यता  तथा  सेवारत  प्रशिक्षण  के  बेहतर  स्तरों  का  प्रयोग  करके  शिक्षक

 क्षमता  को  सुधारना  ।

 (ix)  अनुसूचित  अनुसूचित  भूमिहीन  श्रमिकों  तथा  गंदी  बस्तियों  में  रहने

 वाले  लोग  जैसे  समूहों  तथा  लड़कियों  की  ओर  विशेष  ध्यान  देना  ।

 (x)  निःशुल्क  पाठ्य-पुस्तकें  तथा  निःशुल्क  विशेष  रूप  से  लड़कियों

 के  उपस्थिति  छात्रवृत्तियां  विशेष  रूप  से  लड़कियों  लिए  तथा  मध्याह्न  भोजन  की  पर्याप्त

 व्यवस्था  करना

 पाठुयचर्याओं के  विकेन्द्रीकरण  के  जरिए  शिक्षा  की  कोटि  को  सुधारना  तथा  इन्हें

 विविध  सांस्कृतिक  और  भौगोलिक  परिस्थितियों  में  बच्चों  की

 जीवन  स्थिति  और  पर्यावरण  के  उपयुक्त  बनाना  ।

 (xii)  बिना  ts  वाली  स्कूल  प्रणाली  शुरू  करना  तथा  गतिरोध  को  समाप्त  करना  ताकि

 प्रत्येक  बच्चा  एक  कक्षा  को  प्रत्येक  वर्ष  पूरा  कर  सके  तथा  तब  तक  उसकी  कक्षोन्नति  होती  रहेगी

 जब  तक  वह  कक्षा  VIL  पुरी  करता  किन्तु  इसके  निरन्तर  आधार  पर  आवधिक  मूल्यांकन

 और  निर्धारण  के  जरिए  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  उपाय  होने  चाहिए  |

 (xiii)  प्रारम्भिक  स्तर  पर  प्रत्येक  कक्षा  में  बहु  बिन्दु  प्रयोग  की  व्यवस्था  करना  ।
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 (xiv)  शैक्षिक  रूप  से  पिछले  9  राज्यों  में  संकेन्द्रित  इन  राज्यों  तथा  प्रत्येक  राज्य

 के  पिछड़े  क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों  में  भी  अनोखा रि  पराक्रम  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  द्वारा  बढ़ाया

 जाना  ॥

 (xv)  प्राथमिक  और  मिडिल  स्कूलों  में  उपस्थिति
 का निरीक्षण

 |

 (xvi)  पर्यवेक्षक  तंत्र
 को  सुदृढ़  करना  तथा  नीचे  ब्लाक  स्तर  तक  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  प्रशासन

 को  विकेन्द्रित  करना  ।

 (xvii)  माता-पिता  को  शिक्षित  करना  ताकि  विशेष  रूप  से  लड़कियों  की  शिक्षा  के

 प्रति  उनकी  उदासीनता  को  समाप्त  किया  जा  सके  और
 विशेष

 रूप  से  ग्रामीण  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 सभी  स्कूलों  में  स्कूल
 समितियां

 गठित  करना  .।

 (xviii)  शिक्षक-प्रशिक्षण  सहित  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  जन-संचार  साधन  का

 अधिकाधिक  प्रयोग  ।

 (xix)  शैक्षिक
 रूप  से  पिछड़े  नौ  राज्यों  में  शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  के  कार्यक्रम

 के
 कार्यान्वयन  के  संबंध  में मांगंदर्शन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  20  सूत्री  कार्य कम  के  सुत्र  16  से  संबंधित

 समिति  गठित  करना  तथा  इन  राज्यों  में  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  राज्य  कार्य बलों  की  स्थापना

 करना  |

 (xx)  प्रारम्भिक  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  के  वास्ते  अध्यापन  तथा

 अध्ययन  सामग्री  तैयार  करने
 हेतु  सभी

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 को

 कागज  की  केन्द्रीय
 सहायता

 ।

 (xxi)  पूरे  शैक्षिक  वर्ष  में  अनुवर्ती  कार्रवाई  सहित  अभियान  अवधि  के  दौरान  नामांकन

 बढ़ाने  तथा  उनकी  पढ़ाई  जारी  रखने  के  संबंध  में  गहर  प्रयासों  के  राष्ट्रीय  अभियान  तैयार

 करना ॥

 हिन्दी  etait
 भाषाओं  में  आरक्षण  चार्ट  तैयार  करना  और  प्रदर्शित  करना

 9644:  ett  रामकृष्ण  भोरे  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केवल  क्षेत्रीय

 भाषाओं  को  जानने  वाले  समुदायों  के  लाभ  हेतु  हिन्दी  और  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  आरक्षण  चाट  तैयार

 करने और  प्रदर्शित  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  :  वर्तमान  अनुदेशों  के  अनुसार  हिन्दी  भाषी

 क्षेत्रों  की  गाड़ियों  के  आरक्षण  चोट  तथा  क्षेत्र  हिमाचल  मध्य

 राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  तथा  क्षेत्र
 महाराष्ट्र

 और  पंजाब  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  चण्डीगढ़  )  के  स्टेशनों  को  जाने  वाली  या  उनसे  होकर  गुजरने
 वाली  गाड़ियों  के  आरक्षण  चार्ट  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  में  प्रदर्शित  करने  अपेक्षित  हैं  और  अन्य  क्षेत्रों  के

 लिए
 केवल  अंग्रेजी  में  प्रदर्शित  करना  अपेक्षित  है

 त
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 —

 के  era विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  सेंट्रल  dean  स्कीम  नरन  को
 जांच

 9645.  श्री  डो०  एस०  ए०  शिव  प्रकाशम  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  सेंट्रल  वेल्यूएशन  स्कीम  के  कार्यकरण  कौर

 भारत  में  विश्वविद्यालयों  द्वारा  चलए  जा  रहे  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  की  जांच  का  अधिकार

 कौर

 यदि  तो  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  यह  कार्यवाही  अपने  आप  करता  है

 अथवा  किसी  से  शिकायत  करने  पर  करता  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शोला

 कौर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  की  धारा  13,  आयोग  को

 विश्वविद्यालय  से  परामर्श  करने  के  उस  विश्वविद्यालय  में  परीक्षा  भर  अनुसंधान

 के  स्तरों  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  इसके  किसी  विभाग  या  विभागों  की  जांच  करने  का  अधिकार

 प्रदान  करती  है  ।  इस  प्रकार  की  जांच  शिकायत  प्राप्त  होने  या  अन्यथा  भी  की  जा  सकती  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  पदों  का  सृजन

 9646.  शी  बाब्राव  परांजपे  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  के  मार्ग  निर्देशों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 में

 हाल  ही  में  काफी  बड़ी  संख्या  में  पदों  का  अर्थात्‌  वरिष्ठ  सहायक  ay  मौर

 निक  अधिकारियों  के  पदों  का  सुजन  किया  गया

 यदि  ह  तो  किन  परिस्थितियों  में  प्रधान  स्त्री  के  मागं  निर्देशों  का  उल्लंघन  किया

 गया  और

 प्रशासनिक  अधिकारी  के  नये  सुजीत  के  लिए  840-1200  रुपए  का  वेतनमान

 निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  हैं  विशेषकर  जिनकी  भारत  सरकार  के  प्रशासनिक  ढांचे  में  इस

 का  कोई  वेतनमान  मौजूद  नहीं  है  और  क्या  इस  प्रकार  का  वेतनमान  निर्धारित  से  केन्द्रीय

 विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों  की  भावी  संभावनाओं  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  पौ०  |
 थू

 :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 840-1200
 रुपये  के  वेतनमान  वाले  पद  के  विद्यालय  संगठन  में  पहले  ही
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 विद्यमान  संगठन  में  अब  यह  कोई  नया  वेतनमान  as  नहीं  किया  गया  है  ।  840-1200  रु०

 के  वेतनमान  में  इस  पद  के  सुजन  से  दीर्घकाल  में  संगठन  के  कर्मचारियों  के  व्यवसाय-भविष्य  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 सफदरजंग  अस्पताल  सें  विच्छिन्न  अंगों  के  लिए  विशेष  योग्यता  प्राप्त  कर्मचारी

 9647.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  विशेषकर  सफदरजंग  अस्पताल  में  विच्छिन्न

 में  पीड़ित  रोगियों  के  मामलों  में  अंगों  को  जोड़ने  के  लिए  विशिष्टता  प्राप्त  कर्मचारी

 नहीं  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  विशेषकर  प्रो सर  के  रोगियों  को  भारी  कठिनाई  हो  रही

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  विकलांग  विज्ञान  संस्थान  के  दुर्घटना  पीड़ितों

 को  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  विशिष्टता  प्राप्त  कर्मचारियों  के  लिए  निवेदन  किया  और

 यह  भी  सच  है  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  इस  मामले  में  सहायता  देने  के  लिए

 अपनी  इच्छा  प्रकट  को  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रों  कुमुद  बेन  एम ०  :

 और  विच्छिन्न  अंगों  वाले  रोगियों  का  इलाज  सामान्य  अथवा  विकलांग-विज्ञान शल्य

 चिकित्सा  के  किसी  भी  विशेषज्ञ  द्वारा  किया  सकता  है  tat  से  घायल  रोगियों  का  इलाज

 सफदरजंग  अस्पताल  में  स्थित  केन्द्रीय  विकलांग  विज्ञान  संस्थान  में  जाता  विच्छिन्न

 अंगों  को  जोड़ने  की  व्यवस्था  अस्पतालों  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 कच्चे  दुध  की  भण्डारण  की  अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  हाइड्रोजन  पेरोबसाइड

 के  इस्तेमाल  के  बारे  में  फोल्ड  परीक्षण

 9648.  श्री  हिमाचल  नन्दन  बहुगुणा  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एन०  डी०  आई०/एन०  डी०  भाई  आई०  बी०/आई०  डी०

 सी०  जी०  सी०  एम०  एम०  एफ०  कच्चे  दूध  की  भण्डारण  अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  हाइड्रोजन

 पैरोक्साइड  की  इस्तेमाल  के  बारे  में  फील्ड  परीक्षण  कर  रहे  हैं  और  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  6  1983);

 कया  यह  सच  है  कि  हाइड्रोजन  पैराक्साइड  का  मिलाया  जाना
 है  और  यदि

 होता तो
 क्या  परीक्षणਂ  के  नाम  पर  मन्त्रालय  द्वारा  इसकी

 अनुमति
 दी  गई

 है
 और

 यदि  नहीं

 गा
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 तो  क्या  दोषी  व्यक्तियों  के  face  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  प्रस्ताव

 इन  परीक्षणों  में  अब  तक  हाइड्रोजन  पे रोक साइड  की  कुल  कितनी  मात्रा  इस्तेमाल  की

 गई  है  और  उसकी  प्रतिशतता  कया  और

 देश  में  हाइड्रोजन  पैराक्साइड  के  उत्पादकों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनकी

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  और  वास्तविक  उत्पादन  कितना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  स्त्री  कुमुद बेन  एस०  जोशी )

 से  (77)  ara  उप मिश्रण  निवारण  1954  के  उपबन्धों  के  अस्तंगत  हाइड्रोजन

 आक्साइड  का  दूध  में  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  मानक  समिति  की  डेरी  उप-समिति  की  सिफारिशों  पर  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से

 परिरक्षक  के  रूप  में  दुध  में  थायोसायनेट-हाइड्रोजन  परआक्साईड  का  इस्तेमाल  करने  की

 होता  का  अध्ययन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोंडे  आनन्द  के  डाक्टर  तनेजा  के

 कता  में  एक  कार्य  दल  का  गठन  किया  गया  जिसमें  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  भर

 राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  करनाल  का  एक-एक
 प्रतिनिधि

 तथा  सलाहकार

 शामिल है

 केवल  मैसेज  नेशनल  परआक्साईड  बम्बई  ही  देश  में  हाइड्रोजन

 आक्साइड  का  निर्माण  करता  है  ।  यह  फर्म  खाद्य  स्तर  के  हाइड्रोजन  परआक्साईड का

 उत्पादन नहीं  करती  है  ।

 नागपुर  में  आरक्षण  कोटा

 9649.  श्री  पी०  ao  कुरिपल
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  ने  पूर्वी  भागों  से  आने  वाले  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  केरल  जाने  बाली

 गाड़ियों  में  द्वितीय  श्रेणी  में  नागपुर  का  आरक्षण  कोटा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए  ०  बी+  ए०  गनी  खान  :  से  केरल  समाजम  नागपुर  से

 अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  15-6-84  अप  केरल  एक्सप्रेस  गाड़ी  में

 नागपुर  स्टेशन  पर  दूसरे  दर्जे
 के

 WIAA  में  शाययिकाओं  का  आरक्षण  कोठा  बढ़ाकर  10
 शायिका

 कर  दिया गया  है
 '
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 कि  बक  a er  OO:'_

 facet  परिवहन  बम्बई  इल  fers ६  ्  | ै ि

 मद्रास  शहर  के  परिवहन  निगम  की  बसों  आदि  क़ो  आय  व्यय

 9650.  श्री  जायफल  अबेदीन  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  अन्य  महानगरों  में  कार्यरत  ऐसे
 निगमों

 के  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को

 लगातार  घाटा  हो  रहा  और

 वर्ष  1980  से  1983  तक  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  विधिक  आय  और  व्यय

 कितना  था  और  उसकी  तुलना  में  बम्बई  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  एण्ड  ट्रांसपोर्ट  और  मद्रास  में  कार्यरत

 परिवहन  निगम  का  आय  और  व्यय  कितना  था  और  उनके  बेड़े  के  कितनी  बसें  प्रतिदिन  औसतन

 कितनी  बसें  चलीं  तथा  यात्रियों  की  संख्या  नगर-वार  कितनी  थी  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  सके  विजय  भास्कर  :  यह  कहना  सच  नहीं

 कि  केवल  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ही  ऐसी  नगर  परिवहन  सेवा  है  जो  हानि  उठा  रही  है  ।  बम्बई  और

 मद्रास  की  नगर  परिवहन  सेवाओं  को  समय-समय  पर  भाड़ा  बढ़ाये  जाने  के  बावजूद  हानि  हुई

 जबकि  लागत  में  वृद्धि  होने  के  बावजूद  दिल्ली  परिवहन  निगम के  किराये  1979  से  कोई

 परिवर्तन नहीं  हुआ  है

 अपेक्षित  सूचनाएं  विवरण  में  दी  हैं  ।
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 tone

 भीख  मंगवाने  के  लिए  बच्चों  का  अपहरण

 9651.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  समाज  फायदा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विशेष  गिरोह

 नासिक  आदि  में  बच्चों  का  अपहरण  करते  हैं  और  इसके  पश्चात  उनको  भीख  मांगने  के

 लिए  बाध्य करते

 rest
 यदि  तो  देश  में  कार्यशील  इस  प्रकार  के  गयी  रह  को  अनुमानित  संख्या  क्या  है

 और  इनमें  से  उन  गिरोहों  की  संख्या  क्या  है  जिनका  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  पता  लगाया  गया

 और

 इन  गिरोहों  के  चंगुल  से  कितने  भिखारियों  को  मुक्त  कराया  गया  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 से  दिल्‍ली  संध  राज्य  को  छोड़  हिमाचल

 त्रिपुरा  और  उत्तर  प्रदेश  सभीं  संघ  राज्यों  के  बारे  में  सूचना  शुन्य  हैं  ।

 हरियाणा  राज्य  और  दिल्‍ली  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  बारे  में  सुचना  दी  गई  है  :--

 हरियाणा  :

 इस  समय  ऐसा  कोई  गिरोह  सक्ती  नहीं  है  ।  पिछले  wat  ant
 नप  ला  दो  गिरोह

 अम्बाला  और  जीन्द  जिलों  में  एक-एक  ऐसे  गिरोह  का  1982  में  पता  लगाया  गया  था  ।  दोनों

 मामलों  में  लड़कों  का  अपहरण  कर  उन्हें  भीख  मांगने  को  बाध्य  कियां  गया  था  ।  अपराधियों  के

 विरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  गए  और  उन
 पर

 मुकदमा  चल  रहा  है
 |

 दिल्ली  संघ  राज्य  :

 पिछले
 पांच

 वर्षों
 के

 दौरान  (1979-1983  और  15  1984  दिल्‍ली  पुलिस
 ने  ऐसे  किसी  संगठित  गिरोह  का  पता  नहीं  लगाया  जो  भीख  मं  गलाने  =

 के  ह  द  प  लिए  बच्चों  का  अपहरण

 करने  में  संलग्न  हो  ।  परन्तु  दिल्‍ली  पुलिस  को  3  मामलों  की  सूचना  मिली  है  ।  भीख  मांगने  के  लिए

 अपहत  किए  गए  4  बच्चों  में  से  3  को  अपराधियों  की  चंगुल  से  मुक्त  करा  लिया  गया  था  |

 शेष  राज्यों  से  सुचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  गलगण्ड  उन्मूलन

 9652.  डा०  बसंत  कुमार  पंडित  :

 कुमारी  पुष्पा  देवी  सिह :

 क्या  स्वास्थ्य
 और

 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :.
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 oso  उसा समय  सजना  *  Lie  में  कितने  व्यक्तियों  के  गलगण्ड  की  भंडारी  बीमारी  की  चपेट  में

 आने  की  आशंका

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  स्वास्थ्य  विभाग  की  हाल  की  रिपोर्ट  से  यह  पता

 है  कि  कार्यों  पर  समेकित  नियंत्रण  का  आयोडिस  नमके  की  सप्लाई  में  विलम्ब  और

 केन्द्र  द्वारा  समन्वय  का  अभाव  इस  समस्या  को  हल  करने  में  बाधा  और

 मध्य  प्रदेश  राज्य  से  खासतौर  से  आदिवासी  क्षेत्रों  से  गलगण्ड  पालन  करने  के

 लिए  क्या
 प्रयास  किए  जाएंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 से  अनुमान  है  कि  मध्य  प्रदेश  के
 सरगुजा

 और  रायगढ़  के  जिलों  में  22:94

 लाख  लोग  इस  रोग  से  पीड़ित  हैं  ।

 इस  बीमारी  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  स्थानिक मारी  वाले  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  गलगण्ड  नियंत्रण

 कार्यक्रम  चल  रहा  है  जिसमें  मानव  उपभोग  के  लिए  आयो डी कृत  नमक  की  सप्लाई  पर  जोर  दियां

 जा  रहा  है  ।  यह  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  प्रदेश  सरकार  के  पुरे  सहयोग  से  चलाया

 जा  रहा  है  ।  इसके  भारत  केन्द्रीय  सर्वेक्षण  के  जरिए  गलगण्ड  की  स्थानिक मारी  इलाकों  का

 पता  लगाया  जाता  ऐसे  क्षेत्रों
 के  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  गर  आयोडीक़ृत  नमक  की

 बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाता  भारत  के  नमक  आयुक्त  की  मदद  से  उक्त  चुनिंदा  इलाकों  में

 आयोडीडत्त  नमक  पहुंचाया  जाता  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नमक  के  आयोडीकरण  के  खर्चें  के

 लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।  Sq HATA  वाले  सभी  जोनों  में  इस  कार्यक्रम  का  लागू  होना  इन  सब

 गतिविधियों  के  समन्वय  पर  निर्भर  करता  है  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आयोडीक़ृत  नमक  के  अतिरिक्त  किसी

 अन्य  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  अधिसूचना  जारी  करने  के

 एकदम  बाद  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रभावी  जिलों  में  आयोजित  नमक  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  ।

 इस  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  निम्नलिखित  cama  दिये

 गये  हैं

 (1)  अपने  यहां  के  स्थानिक मारी  वाले  क्षेत्रों  में  आयोजित  नमक  के  वाणिज्यिक  उत्पादन

 को  प्रोत्साहन  देना ।

 (2)  अपने  यहां  के  राज्य  स्वास्थ्य  निदेशालय  में  गलगण्ड  नियन्त्रण  एककों  की  स्थापना

 करना  |

 (3)  भायोडीकृत  नमक  के  आबंटित  पूर।-पुरा  कोटा  ले  जाना
 ।
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 (4)  गलगण्ड  के  प्लनਂ थानीय मारी  वाले  क्षेत्रों  ऐ  गेर  आयोजित  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबंध

 लगाने  के  लिए  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  कड़ाई  से  लागु  करना  ।

 (5)  गलगण्ड  नियन्त्रण  कार्यक्रम  को  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्थान्वित  करने  के  लिए  राज्य

 स्तरीय  समन्वय  समिति  का  गठन  करना  |

 (6)  इस  कार्यक्रम  पर  लगातार  नजर  रखना  और  ई  पका  मूल्यांकन क्त  करना

 रेल  मंत्रालय  को  भी  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  आधारित  नमक  को  एक  स्थान  से

 दूसरे  स्थान  पर, ले  जाने  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  अपेक्षित  संख्या  में  रेयान  उपलब्ध

 कराते  हुए  अपना  पूरा  सहयोग  दें
 ।

 केन्द्रीय  स्तर  पर  गलगण्ड  नियंत्रण  कार्य कम  की  समीक्षा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  समन्वय  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 taal  में  विद्याथियों  के  स्वास्थ्य  को  जांच  करना

 9653,  डा०  Yo  Jo  आजमी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच है  कि  छ छठी  पंचवर्षीय  योजना  मे  इस  बात  पर  जोर दिया  गयाਂ  है  कि

 स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  लड़कों  और  लड़कियों  के  स्वास्थ्य  की  जांच  करने  का  प्रबन्ध  किया  जाना

 भौर

 नदी हा ं[,  तो  tar  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  प्रशासन के के  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  प्रत्येक

 लड़के  भर  लड़की  की  आंखों  की  दृष्टि  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समयबद्ध  waa  शुरू  करने

 हेतु  आदेश  देने  का  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  wear  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  .  मोहसिना

 दिल्‍ली  प्रशासन  सम्पूर्ण  दिल्‍ली  संच  शासित  क्षेत्र  में  स्कूल  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  चला

 रहा  है  जिसके  अन्तर्गत  सैकेंडरी  स्कूल  के  बच्चों  के  स्वास्थ्य  की  साल  में  एक  बार  जांच  की  जाती

 इसके  अध्यापक  भी  अपने  दिन  प्रतिदिन  के  कार्प  के  दौरान  बच्चों  में  स्वास्थ्य

 सम्बन्धी  दोषों  और  विकारों  का  प्रता  लगाने  के  लिए  उन  पर  नजर  रखते  हैं  ।  दृष्टि  को  जांच  करना

 और  ऐसे  लक्षणों  पर  नजर  रखना  जिनसे  आंखों  के  रोगों  का  पता  हो  इस  कायम  में

 शामिल  किया  गया  है  ।

 ड्राइवर  पदों  के  लिए  अंग्रेजी  भाषा  की  लिखित  परोक्ष  लेते  के

 लिए  परिवर्तित  नीति

 9654.  श्री  ईरा  अख़बारात  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 व ल  a  f क्या  पन  हु  ।  ah
 प

 दि  द  दे  |  रेलवे  प्रशासन  ने  अकस्मात  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  कर

 लिया  और  ड्राइवर  के  पदों  के  चयन  के  लिए  अंग्रेजी  भाषा  की  लिखित  परीक्षा  ली

 (a)  यदि  तो  उक्त  नीति  में  परिवर्तन  करने  के  क्यां  कारण  हैं  जिसके  कई  वरिष्ठ  और

 सक्षम  ड्राइवरों  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  भर

 नीति  में  किए  गए  इस  अकस्मात  fads  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  कर्मचारियों  सहित  कुल  कितने  कर्मचारियों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  जी  नहीं  ।  दक्षिण  रेलवे  पर  विभिन्‍न

 कोटियों  के  लिए  ली  जाते  वाली  प्रवरण  परीक्षा  स्व  अंग्रेजी  भाषा  में  होती  है  ।  लेकिन  उम्मीदवारों

 को  विकल्प  के  रूप  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उत्तर  देने  की  अनुमति  दी  जाती  है  |

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 com  केन  इराक  इन  इण्डिया-वारिस  एक्सपर्टਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 9655.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  स्वास्थ्य
 और

 परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  1983  को  लखनऊ
 के  दैनिक

 में  कैन  इरप्ट  इन  इण्डिया-वारिस  एक्सपर्ट  shea  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 हिमाचल  प्रदेश  में  इस  कारण  हुई  मौतों  का  ब्यौरा  क्या है  और  उसके  क्या  कारण हैं

 और  क्या  यह  पहला  अवसर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  राज्यों  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और

 क्या  उक्त  बीमारी  इन  दिनों  विश्व  के  अन्य  देशों  में  भी  पैदां  हो  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना
 :

 से  सरकार  ने  यह  समाचार  देख  लिया  है  ।  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  के  विशेषज्ञों
 के  एक

 दल  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  और  उसने  इस  मामले  की  जांच  की
 थी

 ।

 इस  जांच  से  प्लेग  का  कोई  सबूत  नहीं  मिला  है  ।  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सभी  लोगों  का  उपचार  सके

 के  रसायन-रोगनिरोध  लोगों  को  रोग  से  बचाव  का  वैक्सीन  देने  तथा  कीटनाशी  छिड़काव  करने  और

 रोगरोधी  उपाय  किए  गए  ।  इस  क्षेत्र  में  प्लेग  के  संदिग्ध  रोगियों  के  होने का  एक  और प्रसंग  1971

 में  लेकिन  प्लेग  हेतु  विज्ञान  से  यह  साबित  नहीं  हो  सका  ।  पिछले  कुछ  समय  से  किसी  अन्य

 राज्य  से  ऐसे  मामले  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।  पहले  के  स्थानिक मारी  वाले  स्थानों  में  भी

 प्लेग  निगरानी  कार्यकलाप  चलाए  जा  रहे
 हैं  ।
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 ह  ee  ee  es

 इन  दिनों  उत्तरी  और  दक्षिणी  अमरीका के  कुछ देशों  तथा  एशिया  (ant  और

 में  मानव  प्लेग  होने  की  रिपोर्ट  मिली हैं
 |

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  ata  को  डिस्पेंसरियों  में  आवश्यक  दवाओं

 का  उपलब्ध न  होना

 656.  डा०  कासिम  भोई  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  द्वारा  लाभान्वित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्टेंस  रियों  से  अवश्यक  card

 नहीं  मिल  रही

 क्या  इन
 डिस्पेंसरियों

 में  डाक्टर  की
 गोर

 पर्याप्त  ध्यान  नहीं  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों क ेकार्यकरण  को

 सुचारु  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद  बेन  एम ०  :
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  अनिवार्य  औषधियां  उपलब्ध  हैं  ।  यदि  कोई

 कमी  अस्थाई  तौर  पर  हो  जाए  तो  आपातिक  जरूरतों  की  दवा  इयां  प्राप्त  करने  की  प्रतिष्ठित  प्रणाली

 लागु है  ।

 और  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना के

 लाभार्थियों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  नियमित/भआकस्मिक  निरीक्षण  किए  जाते  हैं  ।

 टेलीफोन  आपरेटरों  वरिष्ठता

 9657,  श्री  दमा  राम  वाक्य  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वरिष्ठता  और  अगले  as  में  पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  1  से  अब  तक  दिल्ली

 डिवीजन  के  मुख्य  टेलीफोन  आपरेटरों  से  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  टेलीफोन  आपरेटरों  की  वरिष्ठता के  सम्बन्ध में

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  से  भी  एक  निर्णय  प्राप्त  हुआ  और

 .  यदि
 तो  उस  निर्णय

 को
 कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  न  गनी  खास  चौधरी  1981  से  उत्तर  रेलवे  की  दिल्ली

 मण्डल  के  टेलीफोन  आपरेटरों  से  लगभग  7  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 और  टेलीफोन  आपरेटरों  की  वरिष्ठ  संबंध  में  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  से  दो

 निर्णय  प्राप्त  हुए  थे  ।  बहुना  निर्णय  23-4-80  का  ar  जिसे  7-8-80  के  आदेश  द्वारा  कार्यान्वित

 कर
 दिया  गया  है  ।  एकल  जज  के  24-5-83  के  दूसरे  निर्णय  का  कार्यान्वयन  नहीं  किया  जा  सका

 क्योंकि  प्रभावित  पार्टियों  ने  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  की  डिवीजन  बेंच  के  समक्ष  एक  atta  कर  दी

 है  att  न्यायालय  ने  एकल  जज  के  निर्णय  को  लागू  करने  के  संबंध  में  स्थगन  आदेश  दे  दिया  है  ।

 समाज  कल्याण  संस्थाओं  के  माध्यम  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  के

 अवसर  प्रदान  करने  की  नई  योजनाएं

 9658.  श्री  प्रताप  भानु  फार्मा  :  क्या  समाज  कल्याण  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  सरकार

 ने
 देश

 में
 समाज  सेवा  केन्द्रों

 तथा  अन्य
 समाज  कल्याण

 संस्थाओं  के  माध्यम  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  करने  के  लिए नई  योजनाएं

 तैयार को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (*r)  देश  में  इस  प्रकार  की  कितनी  परियोजनांएं/केन्द्र  सफलतापूर्वक  ard  कर
 रहे  हैं

 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्र/लयों  में  उप मन्त्री  पी०  Fo

 अपंग  व्यक्तियों  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  देने  की  वर्तमान  योजना  के  अन्तर्गत

 सरकार  अपंग  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  दे  रही  है  ।

 मंत्रालय  अपंग  व्यक्तियों/के  आर्थिक  पुनर्वास हेतु  एक  पृथक  योजना  पर  विचार  कर  रहा

 योजना  का  ब्यौरा  अभी  तैयार  किया  जाना  शेष  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तानी  व्यावसायियों  को  परेशान  किया  जाता

 9659.  कुमारी पुष्पा  देदी  सिंह
 :

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि
 :

 कया  हाल  ही  में  भारत  के  दौरे  पर  आए  पाकिस्तान  के  4  व्यापारियों  st  परेशान

 किया  गया

 यदि  तो  उन्हें  परेशान  किए  जाने  के  कया  कारण  और

 घटना  का  ब्यौरा  है
 ?

 विदेश  मंत्री पी०  वी  नरसिंह
 :

 जी  नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 व्यापारिक  उद्देश्यों  के  लिए  भारत  की  यात्रा  करने  वाले  चार  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 $6
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 ना  य

 है  ६४  उ विदेशी-आदेश  1948  के  पैरा  7  के  उल्लंघन  के  थ क  पाए  गए  थे  जो  कि  विदेशी  अधिनियम

 1946  की  धारा  14  के  अन्तर्गत  दण्डनीय है  ।  उनके  खिलाफ  लाजपत  नगर  पुलिस  नई

 दिल्ली  में  विदेशी  अधिनियम  की  धारा  14  के  तहत  14-3-84  को  मामला  एफ०  आई०  आर०

 संख्या  172  दर्जे  किया  गया  और  उन्हें  उसी  दिन  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  ये  चारों  पाकिस्तानी

 राष्ट्रिक  अदालत  के  समय  दोषी  पाए  गए  और  उन  पर  4000  रुपये  का  जुर्माना  और  जितनी

 अवधि  तक  वे  न्यायिक  हिरासत  में  रह  चुके  थे  उतनी  अवधि  की  कंद
 को

 संजा  दी  बाद  में

 जुर्माना  अदा  करने  के  पश्चात्‌  वे
 सभी

 पाकिस्तान  चले  गए
 ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  चलते-फिरते  औषधालय  का  कार्यकरण

 9660.  श्री  निहाल  सिंह  :

 श्री  राम  सिह  शाक्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ी
 )  क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  चलता-फिरता  aVaTAay  art

 नहीं  कर  रहा  है  और  केवल  खड़ा  ही  रहता  है  जबकि  इसके  कर्मचारियों  को  पूरा  वेतन  दिया  जाता

 और

 भोजनालय  की  युनिट  संख्या  1  और  2  सम्बन्ध  में  एक  वर्ष  के  लिए  इसके  मासिक

 प्रगति  के  बारे  में  तिम्तलिखित  का  ब्यौरा  क्या

 कितने  मरीजों  की  जांच  की  गई

 कितनी  मात्रा  में  दवाइयों  का  वितरण  किया  गया  और

 कितने  दिन  बैन  को  कार्य  क्षेत्र  में  ले  जाया  गया  था  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 नहीं  ।

 (1)
 दन

 दोंनों  गश्ती  गाड़ियों  की  मासिक  प्रगति  इस  प्रकार  है

 गुप्ता  गाड़ी  संख्या था  1  गश्ती  गाड़ी  संख्या

 अवधि  20-10-83  15-10-83

 से  से

 22-4-84  15-4-84

 कितने दिन  गीत  लगायी  69  दिन  84  दिन

 कितने  रोगी  देखे  945  2130

 मासिक  औसत  150  350  प्रतिमाह

 817.0
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 (2)  इन  गश्ती  गाड़ियों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  दवाइयों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  जो

 रोगियों  की  हालत  के  अनुसार  जारी
 की

 जाती है  ।

 रेलवे  के  विभिन्न  कार्यक्रम

 9661.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उनकी  सेवावधि  के  दौरान  माल  लदान  करने  वाली  2  त्रियों  को  ले  जाने

 वाली  गाड़ियों  की  संख्या  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  और  कितनी  नई  लाइनें  बिछाई

 इस  अवधि के  दौरान  रेलवे  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि हुई  और

 इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  में  कमी  करना  fea  सीमा  तक  संभव  हो  सका

 इस  अवधि  के  दौरान  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  स्थायी  अथवा  अस्थायी  आधार  पर

 रोजगार  उपलब्ध  कराया  और

 tora  विभागों  में  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  का  भावी  कार्यक  क्या  है  और

 वार  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बो०  Yo  गती  खान  3-9-1982  को  रेल  मन्त्रालय

 का  कायें  भार  संभाला  था  ।  अप्रैल  ,  1982  और  1982  के  बीच  की  अवधि  को  आधार

 मानते  हुए  यात्री  गाड़ियों  की  दैनिक  औसत  संख्या  माल  यातायात  की  ढुलाई  और  प्रारम्भिक  यात्री

 यातायात  के  संबंध  में  भारतीय  रेलों  का  कार्य-निष्पादन  इस  प्रकार
 रहा —

 ~

 1  0
 1009

 सितंबर  थ  1982  1983

 से  1982  से  1983
 से  1983

 (i)
 यात्री  गाड़ियां  100  101.84  103.85

 (ii)  माल  यातायात  की

 100  10  8.54  101.17
 दुलाई

 (iii)  प्रारम्भिक  यात्री

 91.10* यातायात  100  104.09

 *

 88



 13  1906  लिखित  उत्तर

 1982  से  1983  की  अवधि  के  दौरान  पांच  (5)  नयी  लाइनें  खोली  गई
 थीं

 जिनका  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया  है

 ——  eee

 क्रम  संख्या  नई  लाइन  का  नाम  खोले  जाने  की  तारीख

 शश
 q

 |  ह  नप्ता-पेन  (qo  21-2-1983

 2  गुमती-धर्माचरण  26-1-1983

 येलहंका-वेय्यप्पनहत्ली  (To  26-1-1983

 बसई  (Fo  12-4-1983

 भद्राचलम  रोड-मानगुरू  (To  29-9-1983

 a  एका

 पिछले  19  महीनों  की  तुलना में  1982  से  1984  की  अवधि  के

 a are ई  थी दौरान  गाड़ी  दुकानों  में  लगभग  26.5  प्रतिशत  की  कमी

 (1)  कर्मचारियों  की  कराये-कुशलता  बढ़ाने  के  लिए  सतत  ध्यान  देकर  ।

 (ii)  रेल  पथ  चल  स्टाक  और  अन्य  परि चाल निक  परिसम्पत्तियों  के  पुनर्स्थापन  कार्य  तेज

 करके  सुधार  किया
 गया  था  ।

 कौर  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  अपर  रख  दी  जायेगी  ।

 सर्वोपरि  भत्ते  पर  पाबन्दी

 9662.  श्री  कृष्ण  प्रताप सिंह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच
 है

 कि  रेल  मंत्रालय  के  कर्मचारी  कार्यालय  समय  के  बाद

 देर  तक  बैठते

 (a)  क्या एक  aaa  में  समयोपरि  भत्ता  केवल  20  से  .30  घन्टे  तक  ही  लिया  ज़ा

 सकता

 कया  यह  भी  सच  है  कि  अन्य  मंत्रालयों  में  ऐसी  कोई  पाबन्दी  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  कर्मचारियों  को  निर्धारित  तीस  घन्टे

 पूरे  होने  पर  भी  कार्यालय  समय  के  बाद  बैठाया  जाता  है  परन्तु  उन्हें  केवल  20  से  30  घन्टे  के

 समयोपरि  भत्ते  की  अदायगी  की  जाती  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी० 0.0
 गनी  खान  :  जी

 जब  कभी  काम के  लिए

 भावश्यकता पड़े  ।
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 जी

 और  इस  सम्बन्ध  में  क्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  अनुदेश  रेल  मन्त्रालय

 सहित  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  पर  लागू  होते  हैं

 इन  ate  के  अनुसार  रेल  मन्त्रालय के  कर्मचारियों  को  अधिक  से  अधिक  उनकी

 लब्धियों  के  1/3  तक  अथवा  ड्युटी  के  वास्तविक  सर्वोपरि  घन्टों  के  लिए  अर्थात्‌  इनमें  से  जो  भी

 कम  समयोपरि  भत्ता  दिया  जाता  हैं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों  द्वारा  मूल  सुविधाओं  की  भांग

 9663.  थी  gate  रावत
 :

 व्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  न्द्रीय  विद्या  लय  संगठन  मुख्यालय  के  कर्मचारी  पेय

 मनोरंजन  क्लब  आदि  जैसी  मूल  सुविधाओं  की  मांग  कर  रहे  हैं  चूंकि  उनका  कार्यालय  नए  परिसर

 में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 यदि
 तो  क्या यह

 भी
 सच  है  कि  जब  उन्हें  कोई  फायदा नहीं  तो  उन्होंने  3

 गोर  4  1984  को  विशेष  रूप  से  पेय  जल  की  अपनी  मांग  के  समर्थन  आन्दोलन  किया

 गया  और

 कर्मचारियों  की  इन  मूल  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  सरकार  ने  कयाਂ  प्रबन्ध

 किया
 है  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०  थान  :

 से  3  1984  को  भूमिगत  टैंक से  ओवर  हैड  टैंक  तक  पानी ले  जाने  वाले  बस्टर
 पंप  के  खराब  हो  जाने  के  कारण  लगभग  2  घन्टे  तक  पीने  के  पानी  की  पति  करने  में  कुछ  समस्या

 उत्पन्न  जिससे  कर्मचारी  संघ  ने  आंदोलन  किया  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  मुख्यालय  के  नए

 परिसर  में  पीने  के  मनोरंजन  क्लब  आदि  जैसी  qe  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और

 संघ  की  प्रतिक्रिया  पूरी  तरह  से  अनुचित  थी  ।

 बाल  अधिनियम  का  कार्यान्वयन  और  बाल  के  लिए  कल्याणकारी  उपाय

 9664.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाशा  चौधरी  :  नया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज  ों  में  बुनियादी  सुविधाओं  की  स्थिति  भसन्तोषजनेक

 होने  के  कारण  बाल  अधिनियम  और  बाल  अपराधियों  के  लिए  कल्याणकारी  उपायों  को  पूरी  तरह

 लागू  नहीं  किया  जा  रहा
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 क्या  कुछ  राज्यों  ने  काफी  समय  से  समाज  कल्याण  सलाहकार बोर्डों  का  गठन  नहीं

 किया  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  car  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  पी०  के ०  :

 बाल  अपराधियों  के  कल्याण  उपाय  करने  और  बाल  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  का  कार्य

 राज्य  सरकार  का  है  ।  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वयन  के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  से

 बातचीत कर  रही  है  |

 दादर  और  नगर  होली  संव  राज्य  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  ने

 राज्य  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोर्डों  का  गठन  कर  लिया  है  ।

 जैसा  कि  ऊपर  में  बताया  गया
 है

 उत्तर  प्रदेश  में  स्मारकों  का  परिरक्षण

 9665.  श्री  fata  शरण  वर्मा  :  कया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  किन-किन  स्मारकों  और  प्राचीन  स्मारकों  को  1983-84  के  दौरान

 स्मारकों
 के

 परिरक्षण  की  केन्द्रीय  योजना  के  अंतर्गत  लाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  विभाग  ने  उत्तर  प्रदेश  के  कई  जिलों में  कुछ  पुराने  स्मारकों

 और  प्राचीन  ऐतिहासिक  स्थलों  का  पता  लगाया  भर

 यदि  तो  उनमें  से  किन-किन  स्मारकों  और  स्थलों  का
 उपर्युक्त  केन्द्रीय  योजना  में

 शामिल  किया  जाएगा  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पो०  के०  :

 1983-84  के  दौरान  उतर  प्रदेश  के  रायबरेली  जिले  में  राजा मऊ  के  शिव  मंदिर  और

 गाजियाबाद  के  प्राचीन  पुरावशेषों  को  प्राचीन  सं स्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  एवं  अवशेष

 1958  के  अधीन  संरक्षित  घोषित  किया
 गया

 है  |

 (a)

 (7)  निम्नलिखित  संस् मारकों  और  स्थलों  को  प्राचीन  संस्मरण  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  एवं
 अवशेष  1958  के  अधीन  संरक्षित  किये  जाने

 की
 का  अन्वेषण  उनके  पुरातत्वीय

 और  ऐतिहासिक  महत्व  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जा  रहा  है
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 नाम

 बारह खंभा  नामक  आगरा

 प्राचीन  आगरा

 किचौरा  का  प्राचीन  स्थल  अलीगढ़

 ऊंची  का  प्राचीन  स्थल  इलाहाबाद

 मंडल  के  पास  का  शिलालेख  चमोलीਂ

 कन्नौज  न  टीला

 लखीमपुर  का  प्राचीन  टीला

 झांसी  का  किला

 मक्कार खाना

 अम् बं रीश टीला  नामक

 प्राचीन  मथुरा

 10  प्राचीन  कटरा  काਂ

 मथुरा

 11  क्रि शोरी  कालेज से

 सटा  हुआ  प्राचीन  टीला

 12  जंगल  महल  का  प्राचीन स्थल  मिर्जापुर

 13  सोमराज  महादेव  वाराणसी

 वाराणसी

 द्ाल्दियां  में  ड्रेसर  मरम्मत  कम्पलैक्स  की  स्थापना

 9666.  श्री  सत्य गोपाल  मिश्र  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री यह  बताने की

 करेंगे  कि  क्या  हल्दिया  में  कर  जर  मरम्मत  कॉम्प्लेक्स  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्रो

 ज़ियाउर्रहमान
 नहीं
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 नई  दिल्लो  अलीगढ़  मुस्लिम  farafaota  के  छात्रों
 का

 धरना

 9667.  श्री  ato  चिन्नास्वामी  :

 डा०  एं०  यु०  आजमा :

 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  ve  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  ने  2  1984  को

 नई  दिल्‍ली  में  धरना  दियाਂ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  विचार  उनकी  जायज  शिकायतों  को  दूर  करने  के  संबंध  में  कया  कार्यवाही

 करने का  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  दिला  :

 और  समाचार  पत्र  की  खबरों  के  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  कुछ  छात्रों

 ने  3  1984  को  नई  दिल्‍ली  में  पूरे  दिन  धरना  दियाः  जिसमें  कुलपति  को  हटाने  तथा

 कुछ  छात्रों  के  विरुद्ध  निष्कासन  आदेश  वापिस  लिए  जाने  की  मांग  की  गई  थी  ।

 छात्रों  के  विरुद्ध  निष्कासन  आदेश  वापित  लिए  जाने  का
 कोई

 भाव  विचाराधीन i

 नहीं है  ।

 सरकार  और  fatal  से  अनुदान  धत  करने  वाले  सामाजिक  संस्थान

 9968.  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  से  अनुदान  प्राप्त  करने  वाले  कोई  संस्थान  विदेशों  से  भी  अनुदान  प्राप्त

 करते

 2  +  सिकता यदि  at,  तो  प्राप्त  की  गई  धनराशि  का  संस्थान-वार  ह  वार  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारतीय  कानून  के  अन्तरगत  इन  सामाजिक  घर्माथिं  संस्थानों  द्वारा  विदेशी  से

 अनुदान  प्राप्त  करना  जायज  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौराਂ  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :
 से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 चरण-दो  के  अन्तर्गत  बकिंघम  नहर  का  विकास

 9669.  श्री  पु चाला पल्ली  पेंचाले  या  या
 नौवहन

 और  परिवहन मंत्री  ae  बताने की  कृपा
 करेंगे  fa
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 सरकार  का  विचार  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  अंतगर्त  भाप  प्रदेश  में

 संचालन  के  लिए  चरण  दो  के  अंतरगत  बकिंघम  नहर  का  और  विकास  करने  का  और

 यदि  तो  यह  कब  शुरू  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से

 भारत  सरकार  द्वारा  फेज  11  के  अन्तर्गत  बकिंघम  कनाल  के  सुधार  के  लिए  एक  स्कीम  पर

 विचार  किया  गया  था
 ।

 तथापि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन के  लिए

 धनराशि  के  घटा  दिए  जाने  के  कारण  इस  स्कीम  को  केन  ह त्  संचालित  स्कीम  के  रूप  में  शामिल  नहीं

 किया जा  सका

 आर ०  पी०  एफ०/आर०  पी०  एस०  एफ  wtaral tn  की  संख्या

 9670,  श्री  कृष्ण  चन्द  पांडे  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आर०  पी०  एफ़०/आर०  पी०  एस०  एफ० की की  आठ  बटालियनें और
 बनाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  लम्बे  समय  से  रेलवे  बोर्ड  के  विचाराधीन

 (a)  क्या  यह  भी
 सच

 है  कि  आर०  पी०  एस०  एफ०  के  जवानों  की  संख्या  काफी  कम  है

 और  इसलिए  रेलवे  लाइनों  और  वर्कशापों  उतनी  रक्षा  नही ंहो  पा  रही  जितनी  होनी
 और

 प्रस्तावित  नई  आर०  पी०  एफ०/आर०  पी०  एस०  एफ०  बटालियनों  की  भर्ती  करने  में
 कितने  महीने  लगेंगे  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है se  ae

 रेल  मन्त्र  ato  To  गत्  ग  ी  boys
 | ही  f=\  oy ह  खान  चादर  )  ्  al  gt  |  इस  समय  विभिन्‍न  क्षेत्रीय

 रेलों  द्वारा  रेलवे  सुरक्षा  बल/रेलवे  सुरक्षा  विशेष  बल  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  पर

 बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  रेलवे  लाइनों  और  कारखानों  की  पर्थाप्त  रूप  से  सुरक्षा

 नहीं  की  जा  रही  तथ्य  यहं  है  कि  उपलब्ध  रेलवे  सुरक्षा  बल/रेलवे  सुरक्षा  विशेष  बल  के

 कर्मचारियों  सर्वत्र  रेलवे  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  अधिकतम  काम  लिया  जां  रहा  है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  बल/रेलवे  सुरक्षा  विशेष  बल  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की

 अभी  भी  रेलों  द्वारा  जांच  के  स्तर  पर  है  ।  अभी  से  यह  क
 निकला  रा  Tr
 go  संभव  नहीं  है  कि  भर्ती कब

 कीं  जाएगी
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 चिकित्सा  कालेजों  की  संख्या  बढ़ाना

 परिव 9671.  श्री  जार०  प्रभ  :  क्या  स्वास्थ्य  और  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 देश  में  चिकित्सा  संस्थानों  की  संख्या  कितनी

 चिकित्सा  में  प्रथम  डिग्री के  लिए कितने  छात्रों  को  प्रवेश  दिया  जाता

 दौरान प  न  प्रति  वर्ष  चिकित्सा  स्नातक  बनकर  निकलने  वाले  छात्रों  की गत  तीन  वर्षों के

 संख्या  कितनी

 ८  वर्षों  के  टरौ'रात  डाक्टरों क्या  सरकार  ने  अगले  10-1  न  पलना  ah  नएਂ  को  आवश्यकताओं  से  बारे  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  र  rs  है
 ans  चिकित्सा  कालेजों

 और  इनसे  निकलने  वाले  छात्रों  की  संख्या  में  विधि  करने  का

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  से
 शैक्षिक  वर्ष

 1980-81  से  1982-83  के  दौरान  जिन  छात्रों  ने  एम०  बी०  बी०  एस०  पाठयक्रम  के  प्रथम  वर्ष

 में  प्रवेश  लिया  तथा  जिन्होंने  एम ०  ato  बी०  एस०  की  अन्तिम  परीक्षा  पास  की  उनकी  संख्या  का

 एक  विवरण  संलग्न

 और
 (

 = =  )  मौजूदा  मेडिकल  कालेज  जिनसे  लगभग  13,000  चिकित्सा  छात्र  प्रतिवर्ष

 पढ़कर  निकलते  देश  की  वर्तमान  जन  शक्ति  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 समझे  जातें  हैं  ।

 विवरण

 दौ फिक बरष  1980-82  से  1982-83  के  दौरान  भारत  में  एम०  बी  चो ०  एस०

 पाठयक्रम  के  प्रथम  |- (०  में  पवित्र  सेने  वाले  तथा  tAo  बल  बी०  एस०

 ह
 को  अन्तिम  परीक्षा  पास  करने  वालें  छात्रों  की  संख्या  का  विवरण

 i

 qq  मेडिकल  कालेजों  की
 छात्रों  की  fear

 कुल  संख्या  दाखिल  हुए  पास  हुए

 1980-81  106  11067  12170

 1981-82  (06  LUUS 9621+  12197*

 1982-8  106  11062}  एन०  आर०

 टिप्पणी  :  एन०  लार०  =F

 ्
 t=  1982-83  में

 कालेजों  से  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  ।

 1981-82  में  6  कालेजों  से  आंकड़ों  की  प्रतीक्षा  थी  ।

 स्रोत
 :

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  |
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 उड़ीसा  में  रेल  लाइनों  के  ऊपर  पुल

 9672.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
 कि

 :

 इस  समय  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  भागों  में  रेलवे  लाइनों  के  ऊपर  कितने  पुल  निर्माणाधीन

 उन  उपरि  पुलों  के  नीमा  की  अनुमानित  लागत  क्या  और

 उनके  निर्माण  में  अब  तक  व्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  ख़ान  :  से  उड़ीसा  राज्य
 में

 निम्नलिखित

 ऊपरी  सड़क  पुल  निर्माणाधीन  हैं  ।  लागत  में  रेलवे  का  अ
 याप  faa
 चुभाना  हिस्सा  और  इन  कायों  में  हुई

 प्रगति  प्रत्येक  के  सामने  दर्शायी  गयी  है  ।

 क्रम  सं  ०  स्थान  लागत  की  गयी  प्रगति

 रुपये

 1.  फ़जर  में  समपार  के  कार्य  में  रेलवे  13.68  50  प्रतिशत

 बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  का  भाग

 कार्य सें  16.68 2.  बरगढ़
 में  603.09

 किमी  पर  सरकार  रेलवे का  भाग

 के  बदले  ऊपरी  सड़क

 पुल

 3.  बालासोर  में  रेमुना  रेलवे का  हिस्सा  43.15  यातायात  के  लिए

 समपार के  बदले  ऊपरी  राज्य  सरकार  50-38  खोल  दिया है

 सड़क  पुल  का  हिस्सा

 26.73 4.  निरगुण्डी  और  रेलवे  को  हिस्सा  40%

 राज्य  सरकार  46.7 पाड़ा  के
 बीच  400/

 7-8  कि०  मी०  पर  का  हिस्सा

 ऊपरी  सड़क  पुल

 कटक  रेलवे  स्टेशन  के  रेलवे  का  130.68  50%

 दक्षिण  छोर  पर  हिस्स  133.63

 पार  के  बदले  ऊपरी

 ि  ननणणा्णातएगल्‍ए  एए  िएएएएजएएइएइएल्‍इजु
 सड़क  पुल
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 1906

 आ  a  एशियाई  गििएएवककशटटककाकरकएएकश एटा

 प्रधान  मंत्री  की  पश्चिम  एशि याई  देशों को  यात्रा  पर  हुआ  ह

 9673,  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवते  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्ययन  के  रूप  में  कुछ  पश्चिम  एशियाई

 लीबिया  और  ट्यूनिशिया  की  यात्रा  की

 इस  यात्रा  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई

 क्या  इन  खर्चों  की  व्यवस्था  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  सचिवालय  द्वारा  की  जाती

 यदि  तो  उसके  व्या  कारण  हैं  ?

 \  ठनी विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  :  )  पर्याय  य  ठ  मात्रा मूल  रूप  से

 द्विपक्षीय  संदर्भ  में  की  गई  थी  फिर  भी  प्रधान  मंत्री  ने  अवसर  का  लाभ  उठाकर  लीबिया

 और  ट्यूनीशिया
 के  नेताओं  के  साथ  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन से  सम्बद्ध  मसलों  पर  विचार-विमर्श

 किया  ।

 से  इस  यात्रा  के  खर्च  का  ब्यौरा  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  तथापि  नाम  सचिवालय

 द्वारा  खच॑  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  गुटनिरपेक्ष  एक  आंदोलन  है  और  उसका  कोई

 सचिवालय नहीं  है  ।

 सुरक्षा  नियमों  का  पालन  न  करने  के  कारण
 दुर्घटनाएं

 9674.  थ्रो  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 1983  में  कितनी  रेल  दुर्घटनाएं  हुई  :

 उनमें  से  कितनी  दुर्घटनाएं  सुरक्षा-नियमों
 का  पालन  न  किए  जाने  के  कारण  और

 क्या  अधिकां श  मामलों  में  परिचालन  सुरक्षा-नियमों  का  पालन  बिना  तथा  ब्रेक किए

 बैन  और  गार्डों  के  बिना  कर्मचारियों  को  गाड़ियां  चलाने पर  मजबूर  करने  के  लिए  परिचालन

 अधिकारी  जिम्मेवार  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  और  1983-84  की  अवधि

 में  भारतीय  रेलों  पर  767  गाड़ी  दुर्घटनाएं  हुई  ।  703  गाड़ी  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  चल

 fi Sol  नी  नापना  च्  चप्  कलिमे  पन्थ ह  गो  के  ofzaraa  ut  7  कातता  प
 स्टाक  और  उपस्कर गया  है  ।  इनमें  से  532  दुर्घटनाएं  गा  द्

 के  अनुरक्षण  में  कर्मचारियों  की  भूल-चूक  के  कारण  और  रेल  कर्मचारियों  से  भिन्न  व्यक्तियों  द्वारा
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 समपार  पार  करते  समय  सावधानी  न  बरतने  के  कारण  या  सवारी  डिब्बों  में
 ज्वलनशील  पदार्थ  ले

 जाने  आदि  के
 कारण  हुई

 जी  नहीं  ।  रेल  कर्मचारियों  को  सुरक्षा  नियमों  की  अवहेलना  करके  गाड़ी  चलाने  को

 बाध्य  नहीं  किया  जाता  |  ब्रेक-यान  और  गाडे  के  बिना  मालगाड़ियों  का  चालन  प्रचलित  नियमों  के

 अधीन  केवल  आपवादिक  मामलों  में  किया  जाता  है  और  उन  नियमों  में  संरक्षा  संबंधी  अपेक्षाओं  का

 ध्यान रखा  गया  है  ।

 देश  में  तकनीकों  कालेजों  की  राज्यवार  संख्या

 9675.  श्री  विरदा  राम  फुलवरिया  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  देश  में  राज्य-वार  कितने  तकनीकी  कालेज  हैं  और  उनमें  कितने  छात्र  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शोला  :
 तकनी की  शिक्षा  सुविधा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  Peaté,  1983  पर  आधारित  अवर-स्नातक और

 कोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए  अनुमोदित  तकनीकी  कालेजों  की
 राज्यवार

 संख्या  और  दाखिले  के  लिए

 छात्रों  की  वार्षिक  क्षमता  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  :--

 विवरण
 ट्

 डिग्री
 तकनीकी

 कालेजों  को  सुची

 कालेजों  की  संख्या  वार्षिक  क्षमता क्र०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का

 qo  (1983-84)

 1.  दिल्‍ली  827

 250 2.
 जम्मू  और  काश्मीर

 3.  चंडीगढ़  365

 4.  हरियाणा
 375

 485 5.  पंजाब

 777
 राजस्थान

 14  2644
 उत्तर  प्रदेश

 33  5723
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 1  2

 पूर्वांचल

 8.  पश्चिमी  बंगाल  13  1832

 9..  बिहार  1384.

 10.  उड़ीसा  525

 11.  असम  558

 120 12.  त्रिपुरा

 26  4419

 ee

 परिचय  क्षत्र
 ~

 13,  महा  राष्ट्र  10  2820

 2157 14.  गुजरात

 15.  मध्य प्रदेश
 1512

 16.  गोवा  154

 बाण

 33  6943

 किबला गा ———  —  किया

 दक्षिणांचल

 17.  Seer  प्रदेश  10  2060

 18.  कर्नाटक  13  4051

 19.  केरल
 2125

 15  4884 20,  तमिलनाडु
 i क  बणा  क  ा

 13120 44

 ——a

 136  eq  30205
 कुल  ह  2
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 अनुमोदित  स्नातकोत्तर  संस्थाओं की  सुची
 ्

 कर  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  कालेजों  की  संख्या  वार्षिक  दाखिला  क्षमता

 स०  (1983-84)

 4

 दत्त  रावल

 1.  दिल्‍ली  409

 2.  चण्डीगढ़  85

 60 3.  हरियाणा

 4.  पंजाब  66

 5.  राजस्थान  149

 6.  उत्तर  प्रदेश  10  1120

 ee

 23  1889
 a  वाना

 7.  पश्चिम  बंगाल  856

 8.  बिहार  292

 उड़ीसा  67

 10.  असम  10

 ee  कीं

 14  1225
 a  पप

 परिचय  erat

 1.1.  महाराष्ट्र  694

 12.  गुजरात  360

 13.  मध्य  प्रदेश  251

 17  1305
 SS  So
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 दक्षिणांचल

 14.  भा  प्रदेश  435

 15.  कर्नाटक  442

 16.  केरल  3  130

 17.  तमिलनाडु  12  782

 os  कल्लन

 30  1789

 84
 कुल  जोड़  कुल  जोड़  6208

 a

 सरकारो  अस्पतालों  और  मेडिकल  mitt  में  डाक्टरों  ढ  नौकरी
 छोड़  देना

 9676.  थी  जेवियर  अराकल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि :

 क्या  वर्ष  1980,  1981,  1982  और  1983  के  दौरान  कितने  डाक्टरों ने

 नियुक्ति  स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति  और  त्याग  पत्र  देकर  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्था  जैसे

 सरकारी  अस्पताल  छोड़  दिए

 इनमें  से  कितने  set  मैडिकल  कालेजों  अथवा  संस्थानों  के  थे  और  अखिल  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  में  वे  कीमत-किस  विभाग  से  सम्बन्धित  और

 एसे  केन्द्रीय  सरकारी  कालेजों  और  संस्थानों  में  इन  रिक्त  पदों  को  भरने

 के  लिए  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मन्त्री  ato  शंकरानग्द  )  से  अखिल  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  पैटनें  की  केवल  एक  और  संस्था है  जिसका  नाम  स्नातकोत्तर

 चिकित्सा  शिक्षा  एवं  अनुसंधान चंडीगढ़  है  ।  संस्थान  द्वारा  जो  सूचना  दी  गई  है  ag  इस

 प्रकार है
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 उन
 डाक्टरों की  संख्या  जिन्होंने  निम्नलिखित के  कारण  संस्थान  छोड़ा  :

 प्रतिनियुक्ति  स्वेच्छा से  त्याग-पत्र

 सेवा-निवृत्ति एएए

 To  आई०  आई०  एम ०  एस०  To  Tso  आई०  एम  ०  ए०  आई०  आई०  एम०

 पी०  जी०  भाई०  एस०  /  पी०  जी०भाई०  एस०  /  पी०  जी०  आई०

 1980  4  2

 1981  q  2

 1982  4

 1983  5  4

 रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  दोनों  संस्थाओं  A  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  समय-समय

 पर  कार्यवाही  की  जाती  रहती  है  ।

 सामाजिक  कल्याण  सम्बन्धी  विभिन्‍न  विधानों  का  कार्यान्वयन  न  करता

 9677.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सच  है  कि  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र
 '

 में  सामाजिक  कल्याण  सम्बधी

 सलाहकार  बोर्डों  के  न  होने  अथवा  अच्छी  प्रकार  से  कार्य  न  करने  के  कारण  सामाजिक  कत्याण

 सम्बन्धी  विभिन्‍न  विधानों  का  कार्यान्वित  सम्भव  नहीं  हो

 यदि  तोਂ  सरकार  द्वारा  में  जरूरतमन्द  लोगों  के  लाभ  के  लिए  समाज
 कल्याण

 विधानों  का  अधिनियमित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव
 और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  पी०  के०  थुगन) चक

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते

 मर्डर
 एक्सप्रेस  में  बाड़मेर  से  द्वितीय  श्रेणी  का  आरक्षित  डिब्बा  जोड़ना

 9678.  थी वृद्धि  ax जैन  :  कया  रेल  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मरुधर  एक्सप्रेस का  लखनऊ  तक  विस्तार कर  feat  गया
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 (a)  यदि  बाड़मेर  विशेषकर  पालीटरा  और  सा मदारी  कस्बों  के

 यात्रियों  के  लिए  किस  प्रकार  की  सुविधायें  प्रदान  की  जा  रही

 क्या  सरकार  का  विचार  जिले  में  लोगों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  बाड़मेर

 रेलवे  स्टेशन  से  द्वितीय  श्रेणी  का  एक  आरक्षित  डिब्बा  मुहैया  करने  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 मेल  लेने  वाली  उपयुक्त  जो
 पहले  उपलब्ध  अब

 भी  उपलब्ध

 रहेंगी  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बरेली  और  यू  स्टेशनों  के  बीच  गाड़ियां  चलाएं  जाने  का  प्रस्ताव

 9679.  श्री  जयपाल  सिह  कश्यप  :  क्या  रेल  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  ने  बरेली  और  बदायूं  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  गाड़ियां  चलाने

 का  fata

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 (77)  पह  गाड़ियां  कब  चलाई  और

 इन  गाड़ियों  के  प्रस्थान  का  समय  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  एं०  बी०  ए०  गनी  खान  :  जी  नहीं  ।  फिलहाल  बरेली  और

 बदायूं  के  बीच  एक  शटल  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 भारत  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  हारा  प्रतिबंधित  दवाओं  के  भण्डार

 जमा  किया  जाना

 9680.  श्री  रतन  fag  राजवा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  यह  है  कि  स्वास्थ्य  के  लिए  औषधियों  और  जो  कि

 विकसित  देशों  में  प्रतिबंधित  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  विकासशील  देशों  में  जमा  किया  जा

 रहा

 103



 लिखित  चत्तर  5  1984

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्रतिबन्धित  दवाइयों  को  भारत  में  एकत्रित  किया  जा  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  बहुराष्ट्रीय  का  कुल  उत्पादित  दवाइयों के

 लगभग  78  प्रतिशत  पर  नियन्त्रण  है  और  आवश्यक  और  कम  कामत  की  दवा  इयां
 बनाने

 में  रुचि

 नहीं  रखती  और

 इन  कम्पनियों  द्वारा  भारी  लाभ  कमाए  जाने  को  रोकते  के  लिए  सरकार  द्वारा  यदि

 कोई  कदम  उठाए  गए  तो  वह  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपसन्त्री  कुमुद  बेन  एस०

 इस  मंत्रालय  के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  कि  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  औषधियां

 जो  विकसित  देशों  में  प्रतिबन्धित  और  निषिद्ध  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  विकासशील  देशों  में

 हैं  ।

 जहां तक  भारत  का  संबंध  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रतिबन्धित  औषधियां  देश में

 मा  की जा रही

 और  यह  सच  नहीं  है  कि  ये  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  अनिवार्य  और  सस्ती

 इयां  तैयार  करने  की  इच्छुक  नहीं  और  इन  औषधियों  के  कुल  उत्पादन  में  उनका  कितना  हिस्सा

 इसका  ठीक-ठीक  निर्धारण  नहीं  किया  गया है  ।  औषध  1979 के

 अधीन  बह-राष्टीय  कम्पनियों  समेत  सच्चे  कम्पनी  क्षेत्र  का  लाभ  तथा  औषध  योगों  की  बिक्री

 8  प्रतिशत  तक  बढ़  विनियमित  किया  जाता  है  | में  लाभ  जब  वह  निर्धारित  मुल्य  से  8  से

 सरकार  ने  अनियंत्रित  और  alae  योगों  की  कीमतों  को  भी  इसी  area  के  अधीन  संशोधित  करना

 मान  लिया  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  चलाई  गई  गाड़ियां

 9681.  श्रीमती ऊषा  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  कोई  नई  रेलगाडियां  चलाई  गई
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  भर  वहां  नई  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  क्या

 मापदण्ड  अपनाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 1-1-84  से  18-4-84  की  अवधि  के  दौरान  तीन  जोड़ी  यात्री  गाडियां  चलायी  गयी

 ।  जोड़ी  बड़ी  लाइन  पर  हर  2  जोड़ियां  मोटर  लाइन  पर  ।

 ये  गाड़ियां  यात्री  जनता  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  चलायी  गयी  हैं  ।
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 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश

 9682.  थी  जी०  एस०  निहाल सिह वाला
 :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग्यता  के  अलावा  अन्य  बातों  पर

 विचार  करते  हुए  बहुत  बड़ी  संख्या  में  अपात्र  विद्यार्थियों  को  प्रवेश  दिया  जा  रहा

 क्या  ऐसे  विद्यार्थियों  जिनके  माता-पिता  स्थानान्तरण  पदों  पर  सरकारी

 चारी  नहीं  केंन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  दिया  जा  सकता  और

 यदि  तो  सभी  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  गत  तीन  वर्षों  में  श्रेणी-वार  ऐसे  कितने

 थिंयों की  प्रवेश  दिया  गया  है  ?

 farert  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०  :

 नहीं  ।

 जी

 केन्द्रीय
 विद्यालय  संगठन  इस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  रखता  है  ।

 चिकित्सकों  को  डिग्रियां  प्रदान  करने  से  पूर्व  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उसके

 द्वारा  सेवा  करने  को  सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी  नीति  निर्णय

 9683.  श्री  मनमोहन  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  चिकित्सकों  को  डिग्रियां  प्रदान  करने  से  पूर्वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उनके

 द्वारा  कुछ  अवधि  तके  सेवा  करने  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कोई

 नीति  निष्  किया

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  नीति  निर्णय  को  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  में  सम्मिलित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  (sit  ato  :  भारतीय  आयुर्विज्ञान
 परिषद  द्वारा  निर्धारित  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  स्नातक पूर्व  चिकित्सा  शिक्षा  के  पाठ्यक्रम
 में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  चिकित्सा  स्नातक  को  निवारक  और  सामाजिक  आयुर्विज्ञान  विषय

 तथा  सामुदायिक  स्वास्थ्य  कार्य  में  अनि धायें  रोटेटिंग  इन्टर्नशिप  में  प्रशिक्षण  के  दौरान  कम  से  कर्म '
 छः  माह  की  अवधि  तक

 ग्रूमिंग  क्षेत्रों
 में  अनिवायें  रूप  से  कार्य  करना  होगा  ।

 और
 प्रश्न

 ही  नहीं  उठते  ।
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 aga  श्रेणी  कर्मचारियों  की  लिपिकीय  ग्रेड  में  पदोन्नत  करने  के

 लिए  नीति  और  प्रक्रिया

 9684.  थो  रघुनाथ  सिंह  वर्मा  :

 श्री  जगपाल सिंह  :

 क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  at  लिपिकीय  ग्रेड  में  न्यूनतम  अहंता  प्राप्त

 कर  लेने  प्री  विभागीय  कोटे  में  पदोन्नति  देने  के  लिए  अपनाई  जाने  बाली  नीति  और  प्रक्रिया  क्या

 विभागीय  कोटे  में  लिपिकीय  ग्रेड  पर  पदोन्नति  के  लिए  होने  वाली  विभागीय  परीक्षाओं

 में  श्रेणी  को  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण

 वाल्टेयर  डिवीजन  में  कार्यरत  अनुसूचित  जाति  के  गेटमैनों  की  ओर  से  लिपिकीय  ग्रेड

 की  पदोन्नति  परीक्षा  में  शामिल  होने  की  अनुमति  मांगने  के  लिए  रेलवे  प्रबन्धक  वाल्टेयर  डिवीजन

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  को  दिए  गए  सेवा  अश्या वेदन ों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  Yo  एनी  खान  :  रेल  मंत्रालय  के  वर्तमान  अनुदेशों

 के  अनुसार  कार्यालय  लिपिकों  की  कोटि  में  335  प्रतिशत  रिक्तियां  ग्रुप  के  कर्मचारियों
 को

 पदोन्नत  करके  भरी  जाती  हैं  ।  पदोन्नति  के  प्रयोजन  के  लिए  अलग-अलग  क्षेत्रीय  रेल  प्रशासन  द्वारा

 कार्यालय  लिपिकों  की  कोटि  को  कार्य  के  व्यापक  सम्बन्ध  पर  निचले  ग्रेडों  की  कोटियों  के  साथ

 उपयुक्त  रूप  से  मिलाया  जाता  है  ।  ग्रुप  में  पदोन्नति  के  लिए  पात्र  होने  वाले  ग्रुप  घ  के

 कर्मचारियों  को  सम्बद्ध  पदोन्नति  ao  में  कम  से  कम  तीन  वर्ष  की  निरन्तर  सेवा  पुरी  करनी  होती

 है  ।  आयु  भर  शैक्षणिक  योग्यताओं  का  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  गरुप  डी  के  कर्मचारियों  की  ग्रुप

 के  जिसमें  कार्यालय  लिपिकों  की  कोटि  भी  शामिल  पर  कर्मचारियों  की

 शैक्षणिक  योग्यता  को  परखने  के  लिए  लिखित  परीक्षा  और  बाद  में  जहां  आवश्यक  समझा  जाता

 साक्षात्कार  लेने  के  बाद  चयन  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 अराजपत्रित  कोटि  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  परदोग्नति-सारणी  का  निर्धारण

 अलग-अलग  क्षेत्रीय  रेल  प्रशासन  द्वारा  कर्मचारियों  की  उनकी  मान्यता  प्राप्त

 यूनियनों  के  coat  से  जाता  है  ।  गेट मनों  को  कीमेन  और  मेट्स  के  रूप  में

 cated  करने  के  लिए  गंग मैनों  के  ग्रूप  में  शामिल  किया  जाता  है  ।  उन  रेलों  पर  जहां  गेट मेन ों  को

 लिपिकीय  पदों  के  लिए  पदोन्नति  ग्रुपों  में
 शामिल

 किया  जाता  वहां  बे  उक्त  पदों  के  लिए  विचार

 किये  जाने  के  पात्र  होते  हैं  ।
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 ade  मंडल
 में  अनुसूचित  जाति  के  एक  गेटमैन  ने  कनिष्ठ  लिपिक  के  रूप  में  ग्रुप

 ट्रांसपोर्टेशन  स्टाक  में  पदोन्नति  के  लिए  ली  जाने  वाली  लिखित  परीक्षा  में  शामिल  होने  के

 लिए  आवेदन  पत्र  दिया  था  ।  चूंकि  गेटमैन  की  कोटि  को  लिपिक  dat  में  पदोन्नति  के  लिए  पात्र

 कोटियों  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  इसलिए  उसे  आगामी  लिखित  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए

 बुलाया  जा  रहा  है  ।

 स्टेवेडोर  का  ठेका  समाप्त  करने  पर  बिलों  को  अंतिम  रूप  से  अदायगी

 के  समय  मौसम  स्टार  AeA  सऊदी  द्वारा  ड्रेसिंग

 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  से  दंड  स्वरूप  वसूल  की

 गई/बिलों  से  काटी  गई/बिलों  से  काटी  गई  धनराशि

 9685.
 श्री  जगपाल  fag  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1983  के  दौरान  arg  ast  सेवा  का  ठेका  समाप्त  करने  पर  बिलों  की

 अंतिम  रूप  से  अदायगी  करते  समय  मैसर्स  स्टार  नेवीगेटिंग  कम्पनी  arg  सऊदी  अरब  द्वारा  शुरू  में

 ठेके  की  दोषपूर्ण  स्वीकृति  और  निगम  द्वारा  ठेका  सेवाएं  करते  समय  हुए  नुकसान  के  कारण

 स्वरूप  अथवा  अन्य  कारणों  से  कुल  कितनी  भारतीय  मुद्रा  और  विदेशी  मुद्रा  वसूल  की  गई  बिलों

 से  काटी

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  सरकार  का  विचार  तथ्यों  का  पता

 लगाने  के  लिए  और  सार्वजनिक  धन  की  af न् एस &  नि  को  पूरा  करने  हेतु  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  से  जांच

 कराने  का  और

 aa  पत्तन  पर  ate  की  अवधि  पुरी  होने  के  बाद  निगम  से  कितने

 रियों  ने  इस्तीफा  दे  दिया  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मं  a =  ॥  ह  ४  he | | «| ्  ee
 में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  अ  :  dad

 स्टार  ने वि गेटिंग  aq  द्वारा  इस  प्रकार  की  कुछ  भी  धनराशि  की  वापसी  या  कटौती  नहीं

 की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 ह
 ह
 \  qatar  कारणों  के  आधार  पर-भारतीय  ड्रेसिंग  कारपोरेशन  के  एक  अधिकारी  ने

 पिसा  ॥
 अपने  पद

 से  त्यागपत्र  |  है  क  ह  र  |  |

 हिन्दी  भाषी  राज्यों  में  उदू  का  दूसरी  भाषा  के  रूप  में  मान्यता

 9686.  शी  चित्त बसु  :  क्या  शिक्षा और  संस्कृति  मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 क्या  यह
 सच  है  कि  देश  के  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में  उर्दू  दूसरी  भाषा  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  झोला  :

 भोर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 जगपुरा-बाँसपोर  रेल  सम्पकं  के  निर्माण  का  दूसरा  चरण

 9687.  श्री  हरिहर  सोरन  क्या  रेल  मंत्री  जखपुरा  बांसपानी  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  के

 दूसरे चरण  के  बारे  में  1983  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  124  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  देतारी  से  क्योंकर  गढ़  के  बीच  जगपुरा-बाँसपोर  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  के

 दूसरे  चरण  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1983-84  में  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  यातायात  व  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित  स्थल  सम्त रत् धी  सर्वेक्षण  पूरा कर
 लिया

 गया

 यदि  तो
 उपरोक्त  रेल  सम्पर्क  के  दूसरे  चर

 ।
 के  निर्माण  कार्य  में  तेजी  लाने  के

 लिए

 आगे  क्या  सम्भावित  उपाय  किए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  से  जगपुरा-बाँसपोर रेल

 सम्पर्क  के  द्वितीय  चरण  अर्थात्  और  क्योंकर  बीच  निर्माण  के  लिए  एक  यातायात  एवं

 अन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  ।  इसलिए  दुसरे  चरण  के  निर्माण  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  का  शुरू  किया  जाना  सर्वेक्षण  के  परिणाम  पर  निर्भर  करेगा

 amd  इसके  योजना  &  इसकी  स्वीकृति
 मिल

 जाये  भौर  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 कोलार  सोना  क्षेत्र  में  श्रमिकों  के  बीच  TaTeeA  के  लिए  हानिकर  परिस्थितियां

 9688.  श्री  सिह  राठवा :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोलार  सोना  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  के  बीच  स्वास्थ्य के  लिए  हानिकर  का

 पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या  और
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 कोलार  सोना  क्षेत्र  के  श्रमिकों  को  देखकर  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कया

 सुरक्षात्मक  उपाय  अपनाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (aitaett  मोहसिना  :

 से  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  अहमदाबाद  स्थित  राष्ट्रीय  व्यावसायिक

 स्वास्थ्य  संस्थान  ने  गोल्ड  फील्ड्सਂ  में  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 उत  प्रक्रिया  में  कार्यरत  जिन  कार्मिकों  के  स्वास्थ्य  को  faster  पदार्थों  की  मौजूदगी  में  कायें  करने

 से  क्षति  पहुंचने  का  खतरा  होता  हैं  उनके  स्वास्थ्य  को  सुरक्षित  रखने  की  आवश्यकता  के  बारे  में

 सरकार  को  जानकारी  इसलिए  सरकार  ने  श्रमिकों  क  स्वास्थ्य  की  समय-समय  पर  जांच  करने

 आदि  जैसे  बुनियादी  सुरक्षात्मक  उपाय  निर्धारित  किए  हुए  हैं  ।

 मुगल सरथ  में  आफिससं  रेस्ट  हाउस  पर  कब्जा

 9689.  श्री  ए०  के०  साथ  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  अधि  हाथियों  के  नाम  और  पदनाम  क्या-क्या  जिन्होंने  मुगलसराय  में  अपने  परि

 वारों  सहित  रेस्ट  हाउसों  पर  कब्जा  कर  रखा  है  ।  उन्होंने  यह  कब्जा  कब  से  कर  रखा  है  तथा  रेलवे

 को  किराये  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  कौर

 बाहर  के  अधिकारियों  द्वारा  रिटार्यारंग  रूम  में  और  डोमेटरी  पर  कब्जा  करने  के

 कारण  वास्तविक  यात्रियों  को  इन  सुविधाओं  से  वंचित  करके  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा

 क्वार्टर  में  न  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रो  ए  बी०  To.  गनी  खान  :  उन  अधिकारियों
 के  नाम  और

 नाम  जिन्होंने  मुगलसराय में  विश्वा मग हों  का  उपयोग  किया  उपयोग  की  अवधि  और

 1-12-83  से  31-3-84  तक  की  अवधि  के  दौरान  के  रूप  में  भुगतान  की  गई  राशि  शनि
 वाला  एक

 विवरण
 संलग्न  है  ।

 अधिकारियों  द्वारा  गूगल  सराय
 में  उनके  लिए  क्वार्टरों  की  कमी  के  कारण

 मे  उरी से  न्स्लरों गृहों और  चिश्रामवक्षों/डार  Isla  a  arc  द्र  का  उपयोग  किया  war  था  ।  मुगल  सराय  में  34

 अधिकारियों  के  लिए  क्वाटर
 उपलब्ध  जबकि  वहां  तैनात  किए  गए  अधिकारियों  की

 संख्या 52  है
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 हजारीबाग रोड
 के  गंग मनों  को  मंजूरी  में  अनावृत  कटौती

 9690.  श्री  ए०  Fo  राय  :  क्या  रेल  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रम  प्रवेश  अधिकारी  कोदरमा  ने  पी०  डब्ल्यू०  आई०  हजारी  बाग  रोड

 के  अन्तर्गत  9  गैंगों  के  गेंगमैनों  की  मंजूरी  में  अधिकतर  कटौती  के  लिए  रेलवे  धनबाद

 के  विरुद्ध  दावा  मामला  शुरू  किया

 यदि  तो  उक्त  मामले  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  मन्त्रालय  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई

 क्योंकि  विलम्ब  से  इन  गरीब  श्रमिकों  को  भारी  मुसीबत  उठानी  पड़  रही  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  To  गनी
 खान  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और
 सभा

 पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दरभंगा-जीनगर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 9691.
 श्री

 wit झा
 :  क्या  रेल  म-स्त्री  दरभंगा  जय नगर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  बारे  में  15  1984  के  तारांकि  Av ्य  ह  aT  >
 पन  as  पा  274  के  उत्तर  के

 तस्कर
 में  यह

 बताने  की  कपा
 करेगे

 क्या  बिहार  सरकार  सकरीहसनपुर  लाइन
 के  लिए  मिट्टी  के  काम  का  खर्चे  वहन  करने

 के  लिए  सहमत  और

 यदि  तो  दरभंगा  जयनगर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  कीं  शेष  लागत

 को  कौन  देगा  ?

 रेल  मन्त्र  ए०  बी०  To  गनी  खान  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  दरभंगा  से  जय नगर  त़क  लाइन  से  बड़ी  लाइन  के
 आमान  परिवर्तन  की  अनुमातित  लागत  15.37  करोड़  रुपये  है  ।

 पावस  केस  अलैहि  इन  दानापुरਂ  शीर्षक  रो  समाचार

 9692.  श्री  मनोहर  लाल  सैनी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1984  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  स्माल  पाक्स

 केस  अलैहि  इन  दानापुर  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  भया  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मामले  की  जांच  की  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 चारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 हां  ।

 राज्य  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  और  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  द्वारा  इस  मामले  की

 पूरी  जांच  की  जा  चुकी  है  ।  की  गई  जांच  से  पता  चला  है  कि  दानापुर  में  चेचक  का  कोई  रोगी

 नहीं  पाया  गया  छोटी  माता  और  खसरा  के  कुछेक  रोगियों  का  पता  चला  है  ।

 दिल्‍ली  में  सिगनल  दूरसंचार  कर्मचारियों  में  से  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति

 9693.
 श्री  रामविलास  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलवे  मन्त्रालय  के  अधीन  दिल्‍ली  स्थित  सिगनल  और

 दूरसंचार  विभाग  के  अन्तर्गत  सिगनल  दूरसंचार  संवर्ग  के  कुछ  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  की

 गई

 यदि  तो  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अन्तगंतत  कितने  कर्मचारियों  को  पदोन्नत  किया  गया

 है  और
 उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रेणीवार  कितने

 कर्मचारी

 कया  इन  पदोन्नतियों  में  कोई
 अनियमितताएं

 सामने  आई  और

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  ato  ए०  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 नहीं  ॥

 उपयु  क्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 यय  क  के

 विवरण

 विभिन्‍न  कोटियों  में
 पदोन्नत  किए  गए  अनु०

 जाति/जनजाति

 के  उम्मीदवार
 ne

 ho  स०  कोटि  ग्र  सामान्य  Ho  जा०  ऊए  ज०  जा०  जोड़

 रुपये

 सिगनल  निरीक्षक  840-1040  {io  ने० |  2  2

 सिगनल  निरीक्षक  700- धा  1.0
 ann  (qo  Fo) q  24  3  28

 सिंगल  निरीक्षक  550-750  qo)  28  2  30

 दूरसंचार  निरीक्षक  700-900  10  1  11.0

 (ao  जाति  के  दो  जिन्हें  700-900  रुपये
 के

 ग्रेंड
 में  पदोन्नत

 करने  के  लिए  पेनल  में  रखा  गया  के  आदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  9)

 दूरसंचार  निरीक्षक  550-750  Fo)  20  3  23

 (Ho  जाठ  कौर  जब  जाति  दो  उम्मीदवारों  को  550-750  रुपये  में

 पदोन्नत  करने  के  लिए  उनके  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  1)

 ई०  एस०  एम०  380-560  40  3  43

 ई०  एम ०  330-480  35  3  38

 ई०  एस०  एम ०
 260-400  qo)  4.0  12  33

 एम०  एस  एस०  380-560  10  12

 19 10  एम  ०  एस०  एम०  330-480  )  25

 13 11  एम०  एस०  एम ०  260-400  16

 ठी  ०  सी०  एम  ०  12 12  380-560  (do  12

 13  टी०  सी०  एम०  330-480  9

 14  ato  ato  एम  ०  260-400

 15  एस०  आई  425-700  भ्  12  13

 16  हैनिमैन  260-400  10

 17  लिबरमैन  260-400  (fo

 18  ब्लैक स्मिथ  380-560

 19  ब्लैक स्मिथ  330-480

 20  ब्लैक स्मिथ  260-400  Fo)

 21  वायरलैस  मेनटेन  260-400  1  i
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 '

 मार  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  माल  और  पागलों  के  रखरखाव  के  लिए  खुले  टेंडर

 9694.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शालीमार  दक्षिणी  रेलवे  में  माल  पासंग  के  रखरखाव  के  लिए  खुले  टेंडर  मांगे

 गए थे  और  उन्हें  19  1983  को  खोला  गया  था  और  aa  उन  पर  अन्तिम  निर्णय
 > कर  लिया  गया  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्या  रेलवे  द्वारा  के  लिए  अनुदेश  के  खण्ड  4  में  दी  गई  पात्रता की  शर्तों के

 अनुसर  विलम्ब  से  प्राप्त  टेंडरों  को  अस्वीकृत  किया  जाना  और

 क्या  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  के  वाणिज्य  विभाग  के  अधिकारियों  ने  सक्षम  प्राधिकारियों  की

 मंजूरी  के  बिना  विलम्ब  से  प्राप्त  टेंडर  पर  अन्य  टेंडर  के  साथ  विचार  करने  हेतु  बाह्म  कारणों

 से  विशेष  मंजूरी  लेने  के  लिए  रेलवे  बोर्ड  का  अन्तप्रंस्त  कर  लिया  और  इस  प्रकार  रेल  मंत्रालय

 द्वारा ऐसे  टेंडरों  को  पूरी  तरह  अस्वीकृत  करने के  बारे  में  1  198)  को  सभी  महा

 प्रबन्धकों  को  बताई  गई  नीति  का  उल्लंघन  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्री
 ए०

 बी  ०  Go  गनी  खान  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विचरण

 से  शालीमार  में  माल  और  पागलों  की  सप्लाई  के  ठेके  देने  के  लिए

 1983  में  खुली  निविदाएं  आमंत्रित  की  गयी  थीं  ।  मेसर्स  सरस्वती  ट्रेडिंग  एजेंसी  और  मैसर्स  हबड़ा

 डिस्ट्रिक्ट  शालीमार  लारी  और  zrqt  एसोसियेशन  की  ओर  से  निर्धारित  समय  के  भीतर  दो  निविदाएं से

 प्राप्त  हुई  थीं  ।  चूंकि  बाद  वाले  निविदा  दाता  ने  20,000  रुपये  की  निर्धारित  पेशगी  राशि  जमा

 कराने  के  स्थान  केवल  10,000  रुपये  की  पेशगी  राशि  जमा  कराई  इसलिए  उच्च  स्तरीय

 निविदा  समिति  ने  इसे  वैध  निविदा  के  रूप  में  स्वीकार  नहीं  किया  था  ॥

 एक  अन्य  निविदा  बक्स  बन्द  करने  के  पश्चात्‌  dad  कैपिटल  रोडवेज  की  भोर  से

 प्राप्त  हुई  थी  ।  निविदाओं  at  जांच  करने  उच्च  स्तरीय  निविदा  समिति  ने  पाया  कि  यदि

 कुड़े-करकट  को  सफाई  के  कार्य  को  ols  कार्य  निविदा  में  सम्मिलित

 मैसेज  कैपीटल  रोडवेज  की  दरों  की  तुलना  में  मेसी  सरस्वती  ट्रेडिंग  एजेंसी  की  दरें  कापी  अधिक

 और  इसलिए  समिति  ने  महसूस  किया  कि  दोनों  फर्मों  के  बीच  स्पर्धा  लाना  सम्भव  हो

 सकता  है  और  ऐसा  करके  दरों  में  कमी  कराई  जा  सकती  है  यदि  मैसर्स  कैपीटल  रोडवेज  की  बाद  में

 प्राप्त  होने  वाली  निविदा  पर  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रख़ते  हुए  विचार  किया  जाए  कि  यद्यपि  उन्होंने

 पनी  निविदा  निर्धारित  समय  के  पश्चात  प्रस्तुत  की  थी  इसलिए  उन्हें  अन्य  निविदादाताओं  की

 दरें  जानने  का  अवसर  नहीं  मिला  था  और  यह  कि  उन्होंने  अपेक्षित  20,000  रुपये  की  पेशगी

 क्र ला  निकाली  x राशि  भी  जमा  करा  दी  थी  जो  उनकी  १ नी  त्पुकता  GA  फि  ||

 116



 लिखित  उत्तर 13  !  1906

 दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  ने  इस  देरी  से  प्राप्त  होने  वाली  निविदा  पर  इस  मामले  की

 विशेष  परिस्थितियों  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  करने  के  लिए  रेलवे  बोर्ड  से  उनका  अनुमोदन

 प्राप्त  करने  हेतु  पत्र-व्यवहार  किया  यद्यपि  रेलवे  बोड़  के
 दिनांक  1-8-1981  के  पत्र  के  अनुसार

 देरी  से  प्राप्त  होने  वाली  निविदा  को  जाना  किन्तु  रेलवे  बोर्ड  ने  इस  मामले

 के
 विशेष  पहलुओं  को  ध्यान  रखते  हुए  केवल  इस  विशिष्ट  मामले  में  छूट  की  अनुमति  प्रदान

 कर दी

 ~
 निविदादाताओं  के  साथ  पहले  दौर  को  बातचीत  2  1 i  -4-1984  he  | प्  हुई  थी  और  उन्हें  नयी

 शहरा  STITT दरों  वाली  संशोधित  निविदा यें  प्रस्तुत  .  करने  के  लिए  कहा  bd  क  ना  निविदाएं  जिनमें  संशोधित

 घटी  हुई  दरें  दी  गयी  27-4-1984  को
 रेलवे  को  प्रस्तुत  की  गयीं  जिन  पर  विचार  किया  जा

 रहा

 हवा  स्टेशन  पर  पार्सल  ढोने  का  ढला

 न  दर्पा 9695.  sit  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्यां  रेल  मंत्री  यह  बताने  pt  छी  करेंगे  कि  :

 के  नए  क क्या  पार्सल  ढोने  वाले  मजदूरों  ने  1982/1983  दौरान  कई  बार  हड़ताल

 यदि  तो  हड़ताल  की  अवधि  के  दौरान  कितनी  संख्या  में  विभागीय  मजदूर  लगाए  गए  तथा

 रेल  विभाग  को  टूट-फूट  के  कारण  हुए  नुकसान  के  लिए  मुआवजा  दावों  का  भुगतान  सहित  अन्य

 कया  लागत  उठानी

 क्या  रेल  विभाग  द्वारा  हड़ताल  की  अवधि  के  दौरान  किए  गए  खर्चे  तथा  उठाई  गई

 अनप  a we
 मतों  की  राशि  को  ठेके  की  शर्तों  के  झन सार  म

 केदारों  से  बस  ब् ्  किया तर अ ा  अ  |  क  eT  यदि  तो

 उसके  क्या  कारण
 हैं

 (7)  क्या  मजदूरों  को  न  दिये  जाने  शिकायतें  प्राप्त  हुई  यदि

 तो  मजदूरों  के  उचित  भुगतान  करने  के  लिए  क्यां  कदम  उठाए  गए  और

 1)  क्या  हावड़ा  पार्सल  क्षेत्र  में  1982  से  qraal  की
 चोरी

 में  उल्लेखनीय  वृद्धि

 हुई  यदि  तो  ऐसे  कितने  मामलों  में  पासंग  ढोने  वाले  मजदूर  शामिल  थे  ?

 रेल  मंत्रो  ए०  बी० ए० 7०  गनी  खान  :  16-9-1982  से  28-10-1982

 तक  की  अवधि  के  दौरान  कह पा सल  श्रमिकों  ने  हड़ताल  की  थी  ।  हड़ताल  के  दौरान  कुल  7586

 श्रमिकों  को  लगाया  गया  था  जो  औसतन  176  श्रमिक  प्रति  दिन  बैठता  है  ।  काम  को  चालू  रखने  के

 लिए  1,29,705  रुपये  की  धनराशि  खर्च  की  गयी  थी  जिसमें  पर्यवेक्षण  कर्मचारी  और  मेटों  की

 लागत  शामिल  है  ।  परेषणों
 के

 खो  जाने  तथा  खराब  हो  जाने  के  लिए  क्षतिपूर्ति  के  दावों  के  रूप  में
 ag  |  | रेल  प्रशासन  22-9-  198  a  iv  i  79  लाख  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  था  |
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 (a)  ठेकेदार  से  इस  राशि  की  वसूली  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  था  क्योंकि
 ठेकेदार  न  तो  हड़ताल  के  लिए  उत्तरदायी  था  और  न  हो  हड़ताल  की  परिस्थितियां  उसके  नियन्त्रण

 में  थीं

 श्रमिकों  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  !

 उठाईगीरी  के  दो  मामलों  का  पता  लगाया  गया  था  और  जिन  परेषणों  को

 गीरी  की  गयी  थी  उन्हें  बरामद  कर  लिया  गया  था  ।  दोषी  श्रमिकों  को  निकाल  दिया  गया  था  ।

 कम्प्यूट्रीकरण  कार्यक्रम

 9696.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  अपने  या  त्री  यातायात  के  लिए  कम्प्यूटरी  करके  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  का

 निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसका  विस्तृत  ब्यौरा  कया

 इस  पर  कितना  पूंजी  परिव्यय  होगा  और  किस  प्रकार  के  कम्प्यूटर  लगाए  जाएंगे

 और  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  लगाए  और

 रेलवे  कम्प्यूट्रीकरण  में  आरम्भ  करने  के  लिए  यदि  कोई  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तयार

 किया  गया  तो  उसका  ब्यौरा  बया  है  ?

 रेल  मंत्री  ए  ०  बी०  ए  गनीखान  :  और  दिल्ली  क्षेत्र  में
 ताइन

 पर/सही-समय  कम्प्यूटर  से  यात्री  स्थान  आरक्षण  प्रणाली  विकसित  करने  तथा  कार्यवाही  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  यह  योजना  दो  चरणों  में  शुरू  की  जायेगी  और  इसके  कार्य  योग्य  होने  में  लगभग

 दो  वर्ष  लगेंगे  ।  पहले  चरण  में  नयी  दिल्‍ली से  चलने  वाली  गाड़ियों  में  प्रथम  श्रेणी  तथा  दूसरी  श्रेणी

 के  सभी  आरक्षण  इस  प्रणाली  द्वारा  किये  जाएंगे  ।  दूसरे  चरण  दिल्‍ली  तथा  हजरत  निजामुद्दीन

 से  चलने  वाली  गाड़ियां  भी  शामिल  की  जाएंगी  तथा  शहर  में  दस  अन्य  चुनिन्दा  स्थानों  पर  कम्प्यूटर

 टर्मिनलों  की  स्थापना  की  जाएगी  ।  किसी  अन्य  शहर  के  लिए  अभी  कोई  योजना  नहीं  बनायी

 गयी  ट
 a  |

 दिल्‍ली  की  कम्प्यूटर  योजना  पर  लगभग  9.0  करोड़  से  12.0  करोड़  रुपये  को  लागत

 था  रॉम
 प्रणाली  के  विकास  के  लिए  सरकारी आयेगी  |  लोहे  के  सामान  की  खरीद  के  लिए  ठेका  देने  त

 क्षेत्र  के  कम्प्यूटर  अनुरक्षण  निगम  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 उपर्युक्त  योजना  के  अलावा  रेलों  के  कम्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम  में  निम्नलिखित  कायें  क्रम

 शामिल हैं
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 FEIT  नी  नजले
 oe«cxz=z  आधी  पये  arer

 (i)  1  रेलवे  als  तथा  उत्पादक  यूनिटों  पर  मौजूदा  आई०

 बी०  प्रणाली  का  लाइन  प्रक्रिया  में  समर्थ  उन्नत  जनकीय  कम्प्यूटर  से  बदलाव  |

 (ii)  अनुसंधान  तथा  डिजायन  विकास  के  लिए  1985-86  तक  अभिकल्प  एवं

 मानक  संगठन  में  लाइन  पर/सही  समय  कम्प्यूटर  प्रणाली  की  व्यवस्था  ।  इसकें  लिए  इलेक्ट्रानिक

 विभाग  द्वार  सावंदेशिक  निविदाएं  पहले  at  मांगी  गयी  हैं  ।

 (iii)  1984-85  तक  पहिया  एवं  धुरा  संयंत्र  में  1986-87  तक  डीजल  पुर्जा
 STTOU पटियाला  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  ate  न  न  एवं  धुरा  संयंत्र  के  लिए  देशी

 निविदाओं  को  पहले  ही  अंतिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  )

 (iv)  मरम्मत  कारखानों  तथा  भंडार  डिपुओं  में
 चरणबद्ध  तरीके

 से  मिनी

 कम्प्यूटरों  इ  क्रो  प्रोफेसरों  की  स्थापना  |

 (४)  भारतीय  रेलों  के  लिए  लाइन  पर  सही  समय  कम्प्यूटरीकृत  भाड़ा  परिचालन  सुचना

 नियंत्रण  प्रणाली  की  स्थापना--इस  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  tay  वार  चरणबद्ध  तरीके  से  किया

 जायेगा |

 हिमाचल  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  कालेज  की  स्थापना  किया  जाना

 9697.  प्रो०  नारायण  चन्द  परदार  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  अथवा  सातवीं  पंचवर्षीय

 tat  में  हिमाचल  प्रदेश  में  हमी  कपूर  में  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  कालेज  खोलने  की
 मंजूरी

 दी

 जैसे  आवश्यक  कार्य  कर यदि  तो  क्या  राज्य
 सरकार  द्वारा  भूमि  का  अर्जन

 दिए  गए

 क्या  पाठ्यक्रम  के  स्वरूप  वधि  श्र  संबंधित  कार्यों  के  बारे  में  अखिल

 भारतीय  तकनीकी  भिक्षा  परिषद्‌  की  कोई  समिति  गठित  की  गई  है  और  उसने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  और

 यदि  तो  रिपोर्ट  के  अनुसार  कुल  कितना  परिव्यय  होगा  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कत्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  राज्य  में  क्षेत्रीय  इंजिन  कालेज  खोलने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  का

 प्रस्ताव  भारत  सरकार के  विचाराधीन  है  ।
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 रेलवे  द्वारा  नांगल-भाखड़ा  बांध  परियोजना  रेलवे  का  अधिग्रहण

 9698.  Sto  नारायण  चन्द  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  लोग  भाखड़ा  में  बड़ी  रेल  लाइन  के  स्टेशनों  की  सुविधा  we

 करने  के  लिए  रेल  प्रशासन  द्वारा  मांग ला  बांध  भाखड़ा  बांध  परियोजना  रेलवे  के  अधिग्रहण  किः

 जाने  की  मांग  कर  रहे

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मांग  पर  कपा  कार्रवाई  की  गई  और

 रेल  प्रशासन  द्वारा  इसका  किस  तारीख  पर  अधिग्रहण  कर  लिया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्री  To  बोझ  ए०  गनी  खान  :  जी

 और  संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  के  कारण  और  इस  तथ्य  के  कारण  कि  इस

 परियोजना  को  अपने  हाथ  में  लेना  वित्तीय
 दृष्टि

 से  सक्षम  नहीं  फिलहाल  इस  प्रस्ताव  पर

 विचार  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 शिक्षा  की  औपचारिक  और  अनौपचारिक  पद्धति  के  ate

 तालमेल
 स्थापित

 करने  संबंधी  प्रस्ताव

 9699.  प्रो ०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  शिक्षा  की  औपचारिक  और  अनौपचारिक  शिक्षा  की

 पद्धति  के  बीच  उचित  तालमेल  स्थापित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  अतिरिकत

 क्षमता  का  अपव्यय  न  हो  और  लोगों  को  अधिकतम  लाभ  मिलना  सुनिश्चित  हो

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  विशेष  रूप  से  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  निर्णय

 लिया  है  कि  सभी  बेरोजगार  प्रशिक्षण  प्राप्त  अध्यापकों  और  को  प्रौढ़  शिक्षा

 केन्द्रों  में  उस  समय  तक  नियुक्त  fen  जाये  जब  तक  कि  स्कूलों  में  उन्हें  नियमित  रोजगार  प्राप्त

 नह

 यदि  तो  किस  तारीख
 यहਂ  पद्धति  कार्यान्वयन  लिए  मंजूर  कर  लीं  गई

 और

 यदि  तो  सरकार  इस  सुझाव  पर  qerargqa a  विचार  करेगी  तथा  इस

 संबंध  में  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  से  परामर्श  करेगी  और  ऐसा  किस  तारीख़

 तक  कर  लिया  जाएगा  ?

 120,



 लिखित  उत्तर 13  1906

 का

 कक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  कौ  राज्य  मंत्री  alter  :

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है  ।  प्रारंभिक  आयु  वर्ग  (9-14  के  जो  बच्चे

 सामाजिक  कारणों  से  स्कूल  में  दाखिला  नहीं  ले  सकते  और  स्कूल  नहीं  जा  उनके  लिए

 औपचारिक  स्कूल  शिक्षा  की  वैकल्पिक  समर्थक  पद्धति  के  रूप  में  अनौपचारिक  अंशकालिक  शिक्षा

 का  विकास  किया  जा  रहा  अनौपचारिक  शिक्षा  पद्धति  के  अंतर्गत  आने  वाले  छात्रों  को  प्राथमिक

 और  मिडिल  स्तर  की  परीक्षाओं  में  बैठने  के  योग्य  बनाया  जाता  है  ।  बच्चों  को  इस  योग्य  भी  बनाया

 जाता  है  कि  वे  अपनी  आवश्यकताओं  और  सुविधाओं  के  अनुसार  अपने  शिक्षा  के  माध्यम  को

 कालिक  से  अंशकालिक  और  अंशकालिक  से  पूर्णकालिक  में  बदल  सकें  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  आधिक  रूप
 से

 सक्रिय  15-35  वर्ष  के
 आयु  at  के  व्यक्तियों  के  लिए  है  ।

 प्रारंभिक  आयु  वर्ग  के  aval के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  भिक्षा  दोनों ही
 ऑपचारिक  पद्धति  से  क्योंकि  बाहर  हैं  और  इन  दोनों  का  दृष्टिकोण  लचीला  और  नया  इसलिए

 संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  और  लाभों,में  अधिकतम  वृद्धि  करने  हेतु  इन  कार्यक्रमों  में

 सम्भव  सम्पकं  स्थापित  करने  के  लिए  सतत  आधार  पर  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 इस  प्रकार
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  बेरोजगार

 प्रशिक्षित  स्नातकों  और  मैट्रिक  उत्तीर्ण  व्यक्तियों  को  प्रौढ़  शिक्षा  पर्यवेक्षकों  आदि  के  रूप

 में  कार्य  करने  के  लिए  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  समुचित  रूप  से  विचार  करते  हैं  ।

 उत्तर  रेलवे  के  फिरोजपुर  और  दिल्‍ली  डिवीजनों  में  गाड़ियों

 सम्बन्धी  योजना  का  पुनरीक्षण

 9700.  घो ०  नारायण  चन्द्र  परिवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  की  फिरोजपुर  और  दिल्ली  डिवीजनों  में  पैसेदार  मेल  एक्सप्रेस

 गाड़ियों पर  कोच  कैडेट्स  और  टी०  टी०  ई०  एस०  सम्बन्धी  कंप्टेन्सी  योजना के

 कांयं करण  का  पुनरीक्षण  किया  गया

 वे  के  अन्य  डिवीजनों यदि  तो  पुनरीक्षण  के  क्या  परिणाम  रहे  और  क्या  उत्तर

 तथा  अन्य  जोनल  रेलवेज  में  इस  योजना  नाल  va  करने  का  निक्षेप  लिया  गया

 यदि  तो  यह  योजना  किस  तारीख  से  लागू  कर  दी  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 किया गया
 और
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 वि

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रो  ड्  बी०  ए०  नौ  खान  ;  जी

 से  फिरोजपुर  और  दिल्‍ली  मंडलों  में  यह  योजना  संतोषजनक  रूप  से  चल  रही  है  ।

 यह  योजना  1981  से  उत्तर  रेलवे  के  दूसरे  मंडलों  और  अन्य  क्षेत्रीय  रेलों  में  भी  पहले  से  ही  चल

 रही  है  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा

 9701.
 श्री  छोटू  भाई  नामित

 :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  राजमार्गों  को

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  बदलने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  व्या  और

 प्रत्येक  प्रस्ताव  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  शामिल  करने  के
 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 हा ं।

 सुची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 वित्तीय  संकटों  के  कारण  अभी  किसी  भी  राज्य  में  किसी  सड़ेक  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 के  रूप  में  स्वीकार  करने  में  भारत  सरकार  असमर्थ  है  और  यही  स्थिति  गुजरात  की  सड़कों  के  लिए

 भी  लागू  होती  है  ।  लखपत-अम्बरगोव  के  बीच  तटीय  राजमार्ग  की  यातायात  के  लायक

 बनाने  के  लिए  इस  खण्ड  में  सुधार  कार्यों  के  लिए  राज्य  सरकार  की  केन्द्रीय  सड़क  निधि  और  आधिक

 महत्व  या  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  अधीन  राज्य  की  सड़कों  के  लिए  धन  में  से  31-3-1980

 तक  760.31  लाख  रुपये  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  इस  तटीय  राज मागं  के  कुछ  चुने  गये  खण्डों  पर

 सुधार  कार्यों  के  लिए  छठी  योजना  में
 राज्य

 सरकार  के  खर्च  के  आधार  पर  50  लाख  रुपये  की  ऋण

 सहायता की  सहमति  भी  हुई  है
 ।
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 विचरण

 क्रम  संख्या  सड़क -  के  नाम

 1.  सुरत-कलकत्ता  सड़क  वा रास्ता  धुलिया--नागपुर

 2.  अहमदाबाद-भोपाल  सड़क  वारा  sal काका
 इन्दौर  ।

 3.  कांडला-बम्बई  )

 4,  तटीय  राजमार्ग--कच्छ  जिला  में  लखपत  उम्वेरगांव  से  महाराष्ट्र  के  बलसाड़  जिला  की

 सीमा  तक  ।

 फोन  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिये  किये  गये  उपाय

 9702.  श्री  अनन्त  राहुल  मगलू  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  शैक्षाणिक  विशेषकर  देश  में  विभिन्न

 चिकित्सा  कालेजों  में  विभिन्न  रूपों  में  प्रचलित  फीस  को  समाप्त  करने की  में  कोई

 पहल  की

 ,  यदि  तो  इस  विषय  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या  राय  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 अथवा

 उठाए जा  रहे  हैं  और  क्या  कर्नाटक  सरकार  भी  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  हो  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  शंकफरानन्द )  से  भारत  सरकार

 मेडिकल  कालेजों  में  छात्रों  के  दाखिले  के  लिए  कैपिटेशन  फीस  वसूल  करने  की  प्रथा  के  खिलाफ  है

 और  उसने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  इस  प्रथा  को  बन्द  कर  दें  ।  9  1983  को

 हुई  don  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  और  केन्द्रीय  परिवार  कल्याण  परिषद  के  संयुक्त  सम्मेलन  ने

 इस  आशय  का  एक  संकल्प  भी  पारित  किया  था  कि  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  चिकित्सा

 संस्थाओं  में  छात्रों  के  दाखिले  के  लिए  कंपीटेशन  फीस  वसूल  करने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए

 कदम  उठाएं  11.0

 कर्नाटक  सरकार  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  अधिक  अधिक  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  अन्दर

 कंपीटेशन  फीस  लेने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  कर्नाटक  शैक्षिक  संस्थान

 फीस  1983  लागू  किया  है  ।

 भारत  में  विदेशी  विशेषज्ञों  द्वारा  मच्छरों  प्र  अनुसम्धान

 9703.  sit  एन  ई०  हीरो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा
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 भारत में  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञों  द्वारा  मच्छरों  पर  अनुसन्धान  किया
 जा  रहा

 और

 यदि हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :  (=)

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुणे  और  बम्बई  के
 बीच  चलने  वालो

 गाड़ियों  के  छूटने  के  समय  में  परिवर्तन

 9704.  at  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुणे  और  बम्बई  के  बीच  चलने  वाली  कुछ  गाड़ियों  के  छूटने  के  समय  में  हाल  ही

 में  कुछ  परिवर्तन  किया  गया  है  अथवा  परिवर्तन  किये  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  गाड़ियों  के  नाम  क्या  है  और  उनके  समय  में  परिवर्तन  करने  के  क्या

 कारण
 और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  मध्य  रेलवे  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ?

 पुणे  से  प्रस्थान  के  समय  में  1-4-1984  से  मामूली  परिवर्तन  हुआ  है  ।  दूसरी  दिशा  में  लोनावता

 से  चलने  वाली  2  गाड़ियों  के  प्रस्थान  समय  में  मामुली  परिवर्तन  हुआ  है  ।  यह  परिवर्तन  129/130
 उद्यान  एक्सप्रेस  के  समय  में  किये  गये  परिवर्तन  से  अलग  है  जो  कि  इस  समय  दादर  और  बेंगलूर
 के  बीच  एक  अलग  गाड़ी  के  रूप  में  चल  रही  है  ।

 परिचालनिक  कारणों  से  गाड़ियों  के  समय  में  परिवर्तन  किया  गया  था  जिसका  ब्योरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 लोनावला  से  चलने  वाली  लोनावला  लोकल  गाड़ी  का  समय  16.00

 बजे से  बदल  कर  17.00
 बजे  करने के  लिए  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  जिसे  परि चाल निक  दृष्टि

 से  व्यावहारिक नहीं  पाया  गया
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 विवरण

 गाड़ी  संख्या  और  1-4-1984  से  पहले  उनका  समय

 130

 बेंगलुरु  सिटी  303  स्टेशन  129

 उद्यान  एक्सप्रेस  म्बई  बेंगलुरु

 सिटी  उद्यान

 एक्स  प्रेस

 16.15  23.25  13.15  7.10  पुणे  प०  8.05  13.05  8.09  (Go

 01.10  15.40  08.07  To  लोनावला  6.15  11.20

 कप

 गाड़ी  संख्या  और  1-4-1984  से  उनका  समय

 130

 302  स्टेशन  129

 दक्कन बेंगलुरु  सिटी  बेंगलुरु  सिटी

 एक्सप्रेस  क्वीन  एक्सप्रेस

 3.20  23.20  13.40  7.15
 छू पुणे पृ प०

 8.10  13.05

 1.10  15.37  Ue 2  O77  पृ०  6.20  11.15  19.50

 बला छु० निवल. पन्

 गोमो हू  और  कटरासगढ़  का  रिमार्डालिंग  कार्य

 9705.  श्री  Uo  कठ  कया  रेल  मंत्री  गोमोह  और  कटरासगढ़ के  नवीकरण

 संबंधी  निर्माण  कार्य  के  बारे  में  24  1983  के  अतारांकित
 प्रश्न

 संख्या  4324  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धनबाद  यार्ड  नवीकरण  संबंधी  निर्माण  काय  निर्धारित  तिथि  31

 1983  तक  पूरा  हो  गयां

 गोमोह  और  कटरासगढ़  में  की  गई  समीक्षा  के  बाद  तैयार  की  गई  कार्य  संबंधी  योजना

 का  ब्यौरा  क्या
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 धनबाद  और  कटरासगढ़  arst  में  नवीकरण  संबंधी  निर्माण  कार्यों  की  qe

 योजना का  ब्य  ql  ने त्  पा ना
 है  तथा  इन  कार्यों  को  करने  की  निर्धारित  तिथियां  क्या  थीं  और

 1977-78  से  लेकर  1984  तक  वर्षवार  कितना  कार्य  तथा  पुरे  किए  गए  कार्य  और

 शेष  बचे  कार्य  के  लिए  बजट  प्रावधानों  का  वर्ष-वार  विवरण  क्या

 f  घ i \  )  क्या  संशोधित  अनुमान  पहले  ही  पूरे ax  लिए  गए  arg के  लिए  तैयार  किये  जा  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और

 उपरोक्त  निर्माण  कार्य  के  बिलों  का  1984  में  भुगतान  करने  के  लिए  मुख्य

 अभियन्ता  ,  पुर्व  रेलवे  ने  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  और  वास्तव

 में  भुगतान  किए  गए  बिलों  का  ब्यौरा  क्या  है  अन्य  बिलों  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  कया

 कारण हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  खान  :  से
 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 डी०  आर०  एस०  धनबाद  में  कथित  भ्रष्टाचार

 9706.  श्री  Go  के०  राय  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 उनका  ध्यान

 डी०  आर०  Qt o  धनबाद  में  घूत  लेने  के  आरोप  में

 गिरफ्तार  किए  गए  चार  व्यक्तियों  के  बारे  में  3  1984  के  में  ‘ato  बी०

 द्वारा  वैज्ञानिक  ढंग  से  चार  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारीਂ  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया

 गया

 यदि  हां  तो  घटना  का  ब्यौरा  क्या
 और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्री  To  बी०  To  गनी  खान  :  जी

 मौर  2-3-1984  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो/धनबाद ने  जाल  बिछाकर  मंडल  रेल

 पूर्व  धनबाद  के  अधीन  कार्यरत  दो  रेल  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  किया  था  ।  उसी

 दिन  दो  अन्य  तमंचा  रियों  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  काय  में  बाधा  डालने  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।  6-3-84  को  एक  और  कर्मचारी  गिरफ्तार  fear  गया  ।  सभी

 कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ।  इस  मामले
 के  ०

 जांच  ब्युरो  द्वारा  जांच  पड़ताल  की

 जा  रही  है  और  उनकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।
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 es  कितना  रोड  पर  प्लाई  ओवर  बनाना

 9707.  श्री  सुनील  भट्टाचार्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  वर्धमान  रेलवे  स्टेशन  से  एक  किलोमीटर  दूर  ओल्ड  कितना  रोड  पर  प्लाई

 ओवर  के  न  होने  के  कारण  विमान  में  हो  रही  जन  हानि  का  पता  और

 यदि  at,  तो  क्या  रेल  विभाग  को  विचार  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  वहां  एक

 फ्लाई  ओवर  बनाने  का  है  ?

 रेल  सन्तरी  ए०  बी०  To  गनी  खान  :  जी
 नहीं

 वर्तमान  व्यस्त  समपारों  के  बदले  उपरी  सड़क  पुलों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  राज्य

 सरकारों/सड़क  प्राधिकरणों  अपने  हिस्से  की  लागत  वहन  करने  के  वचन  के  साथ  प्रायोजित

 किया  जाता है  ।  वर्धमान  में  मौजूदा  समपार  के  बदले  उपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 अभी  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  है  ।

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  fama

 के  लिए  किया  गया  आबंटन  और  उस  संबंध  में  हुआ  काय

 9708.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए

 किए  गए  आबंटन  का  ब्यौरा  कया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  विशेष  रूप  से  पश्चिमी  राज्यों  में  उस  संबंध  में  किए

 गए  कायें  का  ब्यौरा  क्या  और

 वह  1984-85  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  तथा  किए  जाने

 वाले  कायें  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अ  :  से

 अपेक्षित  सूचनाएं  विवरण  1,  2  और  3  में  दी  गई  हैं  ।
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 1983-84  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए

 किए  गए  आबंटन  का  विवरण

 रुपये

 कम  सख्या  राज्य  fi

 se  ——  2-4 लिन

 आन्ध्र  प्रदेश  879.51

 अरुणाचल  प्रदेश  25.00

 असम  390.00

 1022.56 बिहार

 दिल्ली  178.56

 गोवा  194.11

 780.00
 गुजरात

 हरियाणा  430.80

 हिमाचल  प्रदेश  330.00

 252.00 10  जम्मू  और  कश्मीर

 865.60 11  कर्नाटक

 12  केरल  599.60

 समय  प्रदेश  987.11 13

 14  महाराष्ट्र  9  37.60

 15  मणिपुर  104.39

 16  मेघालय  230.00

 10.00 17  नागालैंड

 18  उड़ीसा  497.00
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 2  3

 19  पजाब  527.70

 20  राजस्थान  677.16

 21  तमिलनाडु  677.60

 22  उत्तर  प्रदेश  1250.50

 23  पश्चिम  बंगाल  600.00

 बी ०  आर०  डी०  बी०  900.00

 कए

 कुल  13587.00  रुपये

 ee

 देवा  और  देश  के  परिचित  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों के  सुधार के  लिए

 1983-84  के  दौरान  योजनाकार  seaifara  उपलब्धियों  का  विवरण

 क्रम  सं०  मुख्य  योजनाएं  देश  में  1983-84  देश F  पश्चिमी  राज्यों

 के  दौरान  प्रत्याशित  अर्थात्‌  राजस्थान  गुजरात

 योजनाएं  महाराष्ट  और  में

 1983-84  के  दौरान

 प्रत्याशित  उपलब्धियां

 एएਂ

 |  2

 1.  मीटिंग  लिक  का  निर्माण  9  fa o  मी

 2.  एक  लेन  से  दो  लेनों  में  चौड़ा  500  faio  मी०  11  fo  मां

 और  मजबूत  करना

 3.  केवल  दो  लेनों  में  चौड़ा  करना  600  favo  मी ०  01  कि०  मी०

 4.  वर्तमान  कमजोर  ललन  500  कि०  235  कि०  मी०

 पेमेंट  को  मजबूत  बनाना

 5.  सडकें  को  चार  से  ए  लेनों  25  fro  मी ०  7  कि०  मा ं9

 में  चौड़ा  करना
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 ना  -  2

 2

 आय  ———

 बाइपासों  का  —

 मीटिंग  बड़े  पुलों/सबमर्सीवल  बड़े  18

 पुलों/कमजोर  और  तंग  पुलों

 का  निर्माण

 छोटे  पुलों  का
 निर्माण

 91  24

 1984-85  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  को  गई  व्यवस्था  का  विवरण

 रुपये

 ज  वनम

 क्रम  संख्या  राज्य  आबंटन

 2  3

 आन्  प्रदेश 1  1000.00

 2  अरुणाचल  प्रदेश  25.00

 3  असम  650.00

 4  1130.00 बिहार

 दिल्ली  295.00

 गोवा  255.00

 गुजरात  850.00

 500.00 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  .  380.00

 10  जम्मू  और  कश्मीर  280.00

 11  कर्नाटक  99  5.00

 12  केरल  770.00
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 —

 1  3

 13  मध्य  प्रदेश  970.00

 1120.00 14

 15  285.00

 16  मेघालय  290.00

 17  नागालैंड  10.00

 18  565.00

 19  पांडिचेरी  25.00

 20  पजाब  600.00

 21  राजस्थान  770.00

 22  840.00

 23  उत्तर  प्रदेश  129  5.00

 24  पश्चिम  बंगाल  1000.00

 25  बी०  आर०  डी०  बी  1200.00

 ——  ee

 कुल  16  1,00.00

 a  थे  जन

 धनराशि  को  चालू  कार्यों  और  कुछ  नए  कार्यों  पर  व्यय  किये  जाने  का  प्रस्ताव  जिसके

 विवरण  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 रेल  कर्मचारियों  के  बारे  में  रेल  सुधार  समिति  की
 लिखारियों

 का  कियान पन

 9709.  श्री  सोहन  लाल  पटेल  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  रेल

 चोरियों  की  बेहतरी  के  लिए  रेल  सुधार  समिति  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वन के  लिए  क्या  कदम

 उठाये जा  रहे

 रेल  मन्त्री  ए  alo  ए०  गती  खान  रेल  कर्मचारियों  a  सम्बन्धित  मामलों
 के  बारे  जिनमें  कर्मचारियों  की  बेहतरी  की  बात  भी  शामिल  रेले  सुधार  समिति  द्वारा  को
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 गयी  सिफारिशें  रिपोर्ट के  भाग  1X  में  दी  गयी  और  यह  मंत्रालय  उन  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 कर  रहा है  ।

 रक्षित  बिजली  केन्द्र

 9710.  श्री  के०  मानना  :  कया  रेल  सन्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ez)  को रेलवे  द्वारा  कितने  रक्षित  बिजली  Prat  नगा  योजना  बनाई  गई  है  तथा  गत  दो  वर्षों

 के  दौरान  उनमें  से  कितने  केन्द्र  चालू  किए  गए  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 रेल  मन्त्री  बी०  To  गनी  खाने  चौधरी )  और  पिछले  दो  वर्षों  में

 कोई  निजी  बिजली  संयंत्र  चालू  नहीं  किया  गया  है  ।  विद्युतीकृत  स्टेशनों  के  लिए  नियमित  बिजली

 सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  शुरू  में वष॑  1978  में  3  निजी  बिजली  संयंत्रों  की  स्थापना  करने

 पर  विचार  fear  गया  था  ।  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  बिजली  की  बेतहर  सप्लाई  को

 देखते  हुए  रेलों  ने  निजी  बिजली  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का  विचार  छोड़  दिया  है  ।

 लोको  कालोनियों  की  जल  प्लेटफार्म  पर  रोशनी  और

 अन्य  सामान्य  सेवाओं  की  आपातिक  जरूरतों  के  लिए  भारतीय  रेलों  के  लिए  936  वैकल्पिक  डी०

 जी०  सेटों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 मंगलौर  और  ग़लबा  विश्वविद्यालयों  को  मान्यता

 9711.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णा  क्या  शिक्षा  और  tafa Yar  est  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  मंगलौर  और  गुलबर्ग  विश्वविद्यालयों  को

 मान्यता  दे  दी  है  और  उस  संबंध  में  अवश्यक  अनुदानों  को  मंजूरी  भी  दे  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  (  श्रीमती  दला  :
 और  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  जिसके  अन्तर्गत  राज्य  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  स्थापित

 विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  करना  अपेक्षित  हो  ।  तथापि

 ऐसे  विश्वविद्यालयों  यदि  17  1972  के  बाद  स्थापित  हुआ  बि०  अनु०  आ ०
 नियम  की  धाराਂ  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  स्रोत  से  सहायता  लेने  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  करना
 होगा

 ।  ऐसी  घोषणा  fro  अनु०  ato  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  में
 निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  ही

 को  ज़ा  सकत पम  सकती  ह  |
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 नए  पिटा

 मंगलौर
 और  गुलबर्म  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  अभी  तक

 उपयुक्त  घोषित  नहीं  किया  गया  है  अत
 इन  विश्वविद्यालयों  के  लिए  कोई  अनुदान  अनुमोदित

 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  टन  भार  में  वृद्ध

 9712.  श्री  असर  fag  राठवा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  बेडों  को  संख्या  या  कुल  टन  भार

 इश्यू  में  वृद्धि  करने  के  लिए  और  प्रयास  किए  गए  हैं  ताकि  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 और  इस  उद्योग  के  लाभ  में  वृद्धि  हो

 क्या  सरकार/शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  को  पिछले  तीन  महीनों  से  विदेशी

 शिपयार्ड ों  से  अनेक  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  रहे  जिनमें  टाइम  चार्टर  da नास  a5 hv  |  a
 rt

 नै  रया  वोट

 कम  सेल  आधार  पर  आधुनिक  और  नवीनतम  पोत  देने  की  में |
 पाकः at  कपा  को  गई

 यदि  तत्संबंधी  और  प्रस्तावित  देशों  के  अदायगी  की  शर्तों  का  ब्यौरा

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं ? ए

 नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  के०  विजय  भास्कर  :  छठी  योजना  में  प्रथम  चरण

 के  जहाज  खरीद  कार्यक्रम  के  रूपों  में  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  11  एल०  4  प्रोडक्ट

 fea  और  10  ओ  ०  एस०  वी०  जलयानों  की  खरीद  के  लिए  आंध्र  दिया  है  ।  इसने  कोचीन

 शिया  को  तीन  बत्क  सीरियस  की  खरीद  के  लिए  आशय  पत्र  भी  जारी  किया  है ध  |  प्रथम  चरण

 के  खरीद  कार्यक्रम  के  अधीन  भारतीय  नौवहन  निगम  आठ  बल्क  कैरियर  की  खरीद  का  प्रस्ताव

 भी  किया  है  जिसमें  से  चार  के  बारे  में  विकल्प  रखा  गया  है  ।

 छठी  योजना के  अधीन  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  जलयानों  की  खरीद  के  लिए  दूसरे  चरण

 का  कार्यक्रम  भी  बनाया है  ।  इसमें  23  जलयानों  को  खरीद  की  व्यवस्था  है  जिसमें  खाद्य  तेल

 फौस्फेरिक  एसिड  अमोनिया  सेलुलर  जलयान  और  फ्लोटिंग  ड्राई  डाक

 शामिल हैं

 ~  का
 किसी  भी  विदेशी  शि  ast  ६€। इरा  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (7)  और  उपरोक्त  के  संदर्भ  प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।

 133



 लिखित  sax  3  1984

 ग्रामीण  तथा  गन्दी  बस्ती  दोनों  A  प्रथम  बाल  स्वास्थ्य  केन्द्र  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 9713.  श्री  र  सिह  राठवा :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यहਂ  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  गन्दी  बस्ती  क्षेत्रों  में  पृथक

 बाल  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 देश  में  बाल  कल्याण  की  वर्तमान  व्यवस्था  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  म  ray ब  ॥ लय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 नहीं  ।

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठते  । Se

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाएं  प्रत्येक  गांव  में  प्रशिक्षित

 स्वास्थ्य  गाइडों  उप केन्द्रों  के  माध्यम  से  प्रदान  की  जो  रही  हैं  ।  थे  उपकेन्द्र  प्रत्येक

 5,000  ग्रामीण  आबादी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  मामले  में  3000  के  लिए

 खोले  जा  रहे  हैं  ।  इस  समय  देश  में  ग्रामीण  और  शहरी  औषधालयों  और  अस्पतालों  के  अतिरिक्त

 65,643  उपकेन्द्र  और  5,959  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 मेट्रो  रेलवे  बकस  यूनियन  फ्री
 मांग

 9714.  श्री  रेणु
 पा  रास नद  रक्षा  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मंत्री  महोदय  ने  मेट्रो  रेलवे  बकस  यूनियन  की  मांगों  के  बारें  में  कोई  मांग  पत्र

 प्राप्त  किया

 यदि  तो  मंटो  रेलवे  ag  युनियन  की  क्या  मांगें  और

 सरकार  द्वारा  मैट्रो  रेलवे  वैसे
 की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाएं

 गए  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  go  गनी  खान  :  जी  हों  ।

 से  मैट्रो  रेलवे  ase  युनियन  की  मांगें  हैं--युनियन  को  मान्यता  नैमित्तिक
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 लि

 श्रमिकों  को  नियमित  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  अस्थायी  हैसियत  प्रदान  चालू  लाइन

 रेलवे  से  नियमित  कर्मचारियों  की  भर्ती  को  बन्द  करना  आदि  i

 मांगों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  गया  मैट्रो  रेलवे  परियोजनाएं  अस्थायी

 प्रकृति  की  हैं  और  कार्य  समाप्त  होने  के  बाद  इनको  बन्द  कर  दिया  जाएगा  ।  मैट्रो  रेलवे

 योजनाओं  में  कार्यरत  कमंचारी  या  तो  अधिकांश  नैमित्तिक  श्रमिक  हैं  अथवा  क्षेत्रीय  रेलों  से  लिये

 गये हैं  बिमान  नीति  के  अनुसार  निर्माण  परियोजनाओं  में  यूनियनों  को  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलों  पर  दो  मान्यता  प्राप्त  यूनियनें  मैट्रो  रेलवे  परियोजनाओं  के  कर्मचारियों

 से  सम्बन्धित  मामलों  में  प्रतिनिधित्व  करती  हैं  ।

 मैट्रो  रेलवे  परियोजनाओं  में  कार्यरत  सभी  नैमित्तिक  श्रमिकों  जिन्होंने  180  दिन  की

 लगातार  सेवा  कर  ली  पहले  ही  मासिक  दर  पर  वेतन  दिया  जा  रहा  है  और  वर्ष  में  9  सवेतन

 छुट्टियों  का  लाभ  दिया  गया  है  ।  परियोजना  के  पूर्ण  होने  पर  पात्र  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  उनकी

 उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  आवश्यकतानुसार  अनुरक्षण  और  परि चाल निक  स्थापनाओं  में

 नियमित  रूप  से  समाहित  करने  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  ।  मेटों  रेलवे  परियोजनाओं  में  कार्यरत

 चौथी  श्रेणी  के  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  संख्या  के  40  प्रतिशत  तक  अस्थायी  पद  प्रदान  करने  के  आदेश

 भी  मौजूद  हैं  ।  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  तो  परियोजना  चालू  रहने  के  दौरान  कॉम  करने  के

 लिए  अपेक्षित  संख्या  में  चालू  लाइन  रेलों  अपेक्षित  अनुभव  और  योग्यता  वाले  कर्मचारी  लेने

 पड़ते हैं  ।

 मद्रास  We  टेस्ट  पेन्शनसं  मद्रास  की  ओर  से  अभ्यावेदन

 कि

 9715.  श्री  रेणु पद  दास  :  क्या  नौवहन
 और

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  मद्रास  पोर्ट  ट्रस्ट  पेंशनर्स  एसोसिएशन  मद्रास  के  दिनांक  12

 1983
 और  5  1984  के  अभ्यावेदन  मिले हैं

 यदि  तो  उनकी  क्या  मांगें  और

 सरकार  ने  उनकी  मांगों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नौवहन  ओर
 परिवहन

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :

 हां

 एसोसिएशन
 ने  मांग  की

 है  कि
 17-12-1982

 के  उच्चतम  न्यायालय
 के  निर्णय  1980

 का  याचिका  संख्या  5939-41  को  मद्देनजर  रखते  हुए  31-3-79  के  पहले  के  पत्तन  पेंशनरों  को
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 र्विधिधिितममतिववतमाण्प्यणाण्वाा['"पा्यणपा्रत्तााा  मापित

 31-3-79  को  उसके  बाद व  अवकाश
 थ

 ait  नाच  ा प्राप्त  करने  जानें  के  लिए  उदार  फैशन
 ्  SS  अनगा  योजना  प्राप्त  करने

 की  अनुमति  दी  जाय  जो  पहले  लागू  थी  ।  इस  एसोसिएशन  ने  यह  भी  मांग  की  है  कि  उदार  पेंशन

 योजना  को  मद्देनजर  रखते  हुए  पत्तन  कर्मचारियों  को  अंशदान  भविष्य  निधि  स्कीम  को  त्यागकर

 पेंशन  स्कीम  को  प्राप्त  करने  का  अधिकार  दिया  जाए  |

 चंकी  पत्तन  न्यास  कानूनी  निकाय  अतः  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसरण

 में  जारी  किए  गए  ।  वित्त  मंत्रालय  के  आदेश  इस  पर  अपने  आप  लाग  नहीं  होते  जब  तक  कि  विशेष

 are  द्वारा  विधिवत  इन्हें  लागू  नहीं  किया  जाता  ।  इस  सम्बन्ध  में  सभी  प्रमुख  पत्तन  न्यासों  की

 टिप्पणियां  मांगी  गई

 लक्ष्मीपर-रायगडा  रल  लाइन  का  सवाल

 9716.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  कया  रेल  मन्त्री  यहਂ  बताने  की  करेंगे कि

 व  1984-85  में  लक्ष्मीपुर से  रायगडा  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  स्थल

 सर्वेक्षण  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये  और

 परियोजना  रिपोर्ट के  अनुसार  कोरापुट  रायगडा  तक  रेल  लाइम  कां  निर्माण

 विभिन्‍न  चरणों  में  किस  तारीख  तक  पुरा  होने  की  संभावना  और  उनके  मंत्रालय  ने  इस  दिशा  में

 क्या  कदम  उठाये  हैं ?

 रेल  मन्त्री  To  ato  To  गनी  खान  :  कोरापुट-रायगडा  परियोजना  के

 लक्ष्मीपुर  से  रोली  तक  के  (34.50  कि०  खंड  का  अन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  परा  हो

 tat  है  और  सब क्षण  रिपोर्ट  की  तकनीकी  जांच  की  जा  रही  शेष  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  चल

 रहा  है  ।  कोशिश  जा  रही  है  कि  सर्वेक्षण  यथासंभव  शीघ्र  हो  जाए  |

 इस  परियोजना  का  प्रथम  चरण  अर्थात  कोरापुट  से  मचिलीगुडा  तक  (19.65

 का  काम  1985  तक  पूरा  हो  जाने  कही  आशा  है  ।  मचिलीगुडा  से  आगे  रायगडा  तक  शेष

 लाइन  का  निर्माण  समय-समय  पर  धन  की  उपलब्धता  पर  निभा  करेगा  |

 हृदय  रोगियों  और  केसर  के  उपचार  के  लिए  इन्टेंसिव  केयर

 यूनिट  को  सुविधाओं  वाले  संस्थान

 9717.  शी  लक्ष्मण  मलिक  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  हृदय  रोगियों  के  लिए  इन्सेंटिव  केयर  युनिट  की  सुविधा  वाले  संस्थानों  की
 संख्या  कितनी  है  तथा  इन  युनिटों  में  बिस्तरों  की

 कुल
 संख्या  कितनी  है  तथा  ऐसे  एक  बिस्तर  के

 रख-रखाव  की  लागत  कितनी
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 देश  में  के  उपचार  की  सुविधाओं  वाले  —  की  कितनी  उनमें

 बिस्तरों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा  प्रत्येक  बिस्तर  की  क्या  लागत
 बैठती

 क्या  ये  संस्थान  रोगियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  देखते  हुए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  चालू
 कीज

 में  इन  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  क्या

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 देश  कर  में  रोगियों  के  लिये  गहन  परिचर्या  यूनिटों  के  बारे  में  कोई  निश्चित  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।  वैसे  हृदय  रोगियों  के  उपचार  की  सुविधाएं  अधिकांश  प्रमुख  अस्पतालों  में  उपलब्ध  हैं  7

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  देश  में  ऐसे  150  हैं  जिनमें  कैंसर  के  इलाज  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और  इन  अस्पतालों  में  2422  पलंग  हैं  ।  प्रति  पलंग  लागत  भिन्न-भिन्न
 3.0  में  अलग-अलग  होती  है  |

 और  सरकार  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर  इन  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिये

 निरन्तर  प्रयास  कर  रही  है  ।

 मात  भाषा  के  माध्यम  से  दिक्षा

 9718.0  श्री  अर्जुन  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंगे  कि

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  छात्रों  को  उनकी  मातू  भाषा  में  शिक्षा  देना  आरम्भ  किया  गया

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  श्कील  :

 जम्मू  और  काश्मीर  तथा  सिक्किम  राज्यों  तथा  अरुणा चल
 प्रदेश  संघ  शासित  जिनमें  मातू  भाषा

 के  अलावा  अन्य  भाषा  शिक्षा  का  माध्यम  को  छोड़  कर  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित

 क्षेत्रों  ने  प्राथमिक  स्तर  पर  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  मातू  भाषा  को  स्वीकार  किया  है  और

 जहां  कहीं  सम्भव  होता है
 उसके  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।

 सुदूर  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 9719.  श्री  अर्जुन  सेठी :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या  देश  के  सुदूर  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कोई  नीति  गई

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 आदिवासी  क्षेत्रों  में  इस  बारे  में  क्या  उपलब्धियां  हुई  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जो  बुनियादी  कार्य  नीति  अपनाई  गई  है

 वह  ae  है  कि  संवर्धन  संबंधी  प्रयासों  के  जरिये  इस  कार्य कम  की  जानकारी  और  स्वीकार्यता  में  विधि

 की  जाए  और  लोगों  को  उनके  घरों  के  नजदीक  सेवाएं  उपलब्ध  की  जाएं  ।  आदिवासी  कौर  प्रणाली

 क्षेत्रों  क ेलिए  अधिक  गहन  बुनियादी  ढांचे  की  बात  कही  गई  है  ।

 परिवार  नियोजन के  तरीकों  के  बारे  में  उड़ीसा  राज्य  की  जिलावार  उपलब्धि

 और  Wa  दी  गई  आदिवासी  क्षेत्रों  के  बारे  में  विशेष  सुचना  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  $319/84]

 गट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  डा०  राम  मनोहर  —  अस्पताल

 में  को  गई  अनाप-दानाई  खरीद  की  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  हारा  जां

 9720.  श्री  सनत  कुमार  मंड  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  तथा  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  शिखर  सम्मेलनों  के  दौरान

 अति  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  के  उपचार  के  लिए  गठित  कक्ष  हेतु  अपेक्षित  उपकरणों  और  ओषधियों  की

 चार-पांच  गुणा  यात्रा  का  क्रियादेश  देकर  डा राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  द्वारा  कई  करोड़  रुपे

 की  गई  अनाप-शनाप  खरीद  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कोई  जांच  की  थी

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे

 क्या  ऐसी  सम्भावित  कटौतियों  और  छूटों  का  कोई  अनुमान  गया  जो  कुछ

 लोगों  की  जेबों  में  चली  ययी  बताते  यदि  तो

 उपरोक्त  अस्पताल  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि  आबटित  की  गई  थी  तथा

 जिसके  आदेश  से  अस्पताल  की  प्राधिकारियों  द्वारा  प्राधिकृत  धनराशि  से  कहीं  अधिक
 मात्रा  में

 उपकरणों  दौर  औषधियों  की  खरीद  की  गई  और

 दोषी  अधिकारियों  और  डाक्टरों  के  विरुद्ध  ८क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  उन

 करणों  और  औषधियों  का  किस  प्रकार निपटान  करने  का  विचार  किया  गया  है  जो  समय  गुजरने
 के  बाद  कालातीत  हो  सकती  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  से  गुट-निरपेक्ष

 शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  उपकरण  खरीद  मे ंहुई  कथित  अनियमितताओं  का  मामला  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  भेजा  दिया  गया  है  ।

 हा  ales  से  समाचार

 9721.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  9  1984  के  टाइम्सਂ  में  डस

 हाम्सें  हाटਂ  शीर्षक  के  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सिऩ्थेटिक  कपड़ों  के  प्रयोग  से  मानव  शरीर  को  होने  वाले  सम्भावित

 खतरों  का  पता  लगाने  के  लिए  भारत  में  भी  कोई  अनुसन्धान  किया  गया  है

 यदि  तो  क्या  कपड़ों  के  निर्माण  में  सिंथेटिक  धागे  अनिवार्य  प्रयोग  करने

 सम्बन्धी  सरकारी  नीति  को  ध्यान  के  रखते
 हुए

 सरकार  इस  पहलू  पर  कोई  विशेषज्ञ  अध्ययन

 और

 यदि  a  सके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहसिना  :

 al  ।

 नहीं
 ।

 और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कुष्ठ  रोग  उन्मूलन

 9722.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हमारे  वैज्ञानिकों  ने  कुष्ठ  रोग  के  नियंत्रण  में  कोई  सफलता  प्राप्त  की  यदि

 तो  ear  त्न  2000  तक  इसके  उन्मूलन  का  राष्ट्रीय  लक्ष्य है

 यदि  हां  ्तो  तत्संबंधी  ब्यौरा व कपा  be

 यदि  नह  तो  उसके  ब्या  कारण  और

 राज्य  सरकारों  को  विशेष  रूप  से  उन  राज्यों  में  जहां  कुष्ठ  रोग  का  प्रकोप  इस

 रोग  को  रोकथाम
 के

 लिए  क्या  भूमिका  सौंपी  गई  है
 ह ॥
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 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  किदवई )  )  और

 at,  वैज्ञानिकों  ने  एक  ऐसी  नई  विधि तैयार  को  है  जिससे  संक्रामक  रोगी  शीघ्र  ही

 मक  हो  जाति हैं  और  रोग  का  फिर से  होना  रुक  जाता  है  तथा  इससे  ऐसे  रोगी  भी  निरोगी  हो  जाते

 हैं  जिन  पर  दवाइयों  का  कोई  नहीं  होता  हो  ।  यह  एक  संयुक्त  औषधि  उपचार  हैं  जिसे

 औषधि  उपचार  कहते  हैं  तथा  इनमें  रिफम्पिसिन  और  क्लोफाजीमाइन  या  प्रोथायनामा इक

 का  उपयोग  किया  जाता  दै  ।  कुष्ठ  उन्मूलन  की  एक  विधि  के  रूप  में  बहुत  से  लोगों  को  इलाज

 गी  सुविधाएं  देने  के  लिए  जिला-वार  बहु-औषधि  अभियान  शुरू  किया  गया  है  ।

 इस  रोग  के  बचाव  के  लिए  एक  वैक्सीन  के  रूप  में  बैक्टीरिया  नाशी  सामग्री  का  विकास

 किया  गया  ऐसे  संक्रामक  रोगियों  के  शरीर  में  निरोधक  शक्ति  भी  पैदा  कर  सकती  है  जिनमें

 साधारणतया  इसकी  कमी  होती  है  ।  इस  पर  परीक्षण  किए  जा  र  और  इसके  उत्साहजनक

 निष्कर्ष  निकले  ठ  |

 सा
 नये

 ओपी
 वि वाहनों  का  इस्तेमाल  शुरू  हो  जाने से  भारत के  40  लाख  रोगियों

 में

 से  30  लाख र fir  प ry 4  का  ofa |  प्रावधान  डाक्टरों  तथा  परा-चिकित्सा  स्टाफ  द्वारा  इलान  किया  जा

 रहा  है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  एक  शत-प्रतिशत  केन्द्र
 प्रायोजित  कार्यक्रम  है

 जो  मुख्य

 रूप  से  राज्य  सरकारों  के  जरिए  लाग  किया  जाता  है  और  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  इंसके

 aa  के  लिए  सहायता  दी  जानती है  तथा  माइक्रोस्कोप  आदि  सप्लाई  की  जाती

 इसके  साथ  ही  उन्हें  एक  हृद  तक  पूंजीगत  लागत  संबंधी  भी  दी  जाती  राज्य

 सरकारों  की  सिफारिशों  पर  स्वैच्छिक  संगठनों  को  भी  अनुदान  दिए  जाते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  के

 जरिए  प्रशिक्षणार्थियों  को  केन्द्रीय  धन  में  से  वजीफे  दिए  जाते  हैं  ।

 वर्ष  1983  में  रह  को  गई  गाड़ियों  की  संख्या

 9723.  श्री  नवीन  रावण  :  नया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1983  में  अनेक  गाड़ियां  रद्द  की  गई  ्

 यदि  तो  गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  कितनी  गाड़ियां  रद  की  गई  और  इन

 और रेलगाड़ियों  के  रह  किए  जाने  के  क्या  कारण

 भविष्य  में  गाड़ियां  रह  न  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  (sit @ ए०  ato  ए०  गनी  खान  से  1983  में  कुछ  गाड़ियां

 अस्थायी  रूप  से  रद  कर  दी  गयी  थीं  ।  बाढ़  आदि  के  '  कारणों  जो  कि  रेलवे के
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 नियंत्रण  के  बाहर  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  62  गाड़ियां  रह  की  गयी  थीं  ।
 ये

 सभी  60  गाड़ियां  पुनः

 चला  दी
 गयी  हैं

 ।

 प्रहार  के  अस्थायी  रेलवे  कामगारों  को  नियमित  करना

 9724.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  गर हारा  ट्रांस शिपमेंट  रोड  को  शीघ्र  ही  25  वर्ष  पूरे  होने

 बाले

 क्या  गर हारा  के  1203  ट्रांसशिपमेंट  कामगारों  को  पिछले  दस  वर्षों  से  विभागीय

 अस्थायी  कामगारों  के  रूप  में  माना  जाता  रहा

 क्या  ट्रांस शिपमेंट  कामगारों  को
 रेलवे  सेवा

 में  अन्तिम  रूप
 से

 खपाने  के  पू  गठित  की

 गई  स्क्रीनिंग  कमेटी  की  अनुमति  प्राप्त  की  गई  थी  और  क्या  at  1975-76  के  दौरान  उनकी

 चिकित्सा  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  गरहारा  के  अस्थायी  कामगारों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  में  विलम्ब

 के  क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  ato  ए०  गनी  खात  :  (*)  से  पूर्वोत्तर  रेलवे  से  सूचना

 इकदूठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 गरहारा  ट्रांस शिपमेंट  के
 ने  मिलती

 श्रमिकों  का  नियमितीकरण

 9725.  sit  रामादवार  शास्त्रो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  ag  सच  है  कि  स्थायीकरण  योजना  के  strata  2000  और  3000  दिनों  तक  के

 सेवाकाल  के  हजारों  श्रमिकों  को  नियमित  किया  और

 यदि  तो  गर हारा  ट्रांस शिपमेंट  के  1032  अस्थायी  श्रमिकों  को  जिन्होंने

 लगातार  3700  दिनों  से  अधिक  अवधि  तक  को  स्थानीय  करनें  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  :  और  पूर्वोत्तर  रेलवे  से  सुचना

 इकट्ठी  को  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गरहारा  स्थित  रेलवे  हाई  स्कूल
 का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 9726.  शो  TATAATT  शास्त्री  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 var  यह  सच  है  कि  पुर्वत्तिर रेलवे  हाई  स्कूल  गरहारा  का  दर्जा  बढ़ाकर  इसे

 मीडिएट  कालेज  कर  दिया  गया

 (a) क्या  यह  भी  सच  है  कि  गर हारा  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  कालेज  नाम  से  एक  अनधिकृत

 प्राइवट  कालेज  भी  चलाया  जब  रहा

 (wr)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्राइवेट  कालेज  के  लिए  पट्टे  पर  रेलवे  भूमि  का  आबंटन

 करने  की  मांग  भी  की  गई  है  और  यदि  तो  उस  पर  रेलवे  प्रशासन क गी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  पु  बी०  ए०  गनी  खान  जी

 और  रेल  क्मेंचारियों  के  एक  समूह  ने

 wale

 रेलवे  कालेज  के  नाम  से  निजी

 प्रबन्ध में  एक  कालेज  स्थापित  किया है  ।  जहां  तक  ज्ञात  बिहार  सरकार ने  इस  कालेज  को

 मान्यता  प्रदान  नहीं  की

 प्रबन्ध  समिति  ने  रेल  प्रशासन  को  पट  पर  भूमि  देने  के  लिए  लिखा  है  और  इस

 अनुरोध  की  जांच  की  जा  रही

 टिकट  चेक  करने  वाले  फ्रमंचारियों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर

 97  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  भारतीय

 रेलवे  में  टिकट  चैक  करने  वाले  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  अवसरों  के  बारे  में  वर्तमान  नीति

 बया है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  To  गनी  खान  अराजपत्रित  कमेटी  रियों

 की  कोटि  के  संबंध  में  पदोन्नति  सरणि  के  बारे  में  विनिश्चय  अलग-अलग  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा

 अपनी  सम्बद्ध  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  के  परामर्श  से  किया  जाता  है

 टिकट  जांच  कर्मचारियों  के  लिए  मूल  ग्रह  पंद  260-400  रुपये  Fo)  के  ग्रेड  में

 टिकट  कलक्टर  का  पद  है  जिसके  रिक्त  पद  अंशतः  सीधी  भर्ती  द्वारा  और  ag  प्लाई  के

 की  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।  मोटे  तौर  पर  उनकी  भागे  पदोन्नति  की  सरणि  में

 330-560  550-750  रुपये  और  700-900  रुपये
 वेतनमान  वाले  पद

 आते  हैं  ।  330-560

 रुपये  और  0-750  रुपये  के  वेतनमान  वाले  पदों  पर  वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता  के  आधार  पर

 पदोन्नति  a  ती  है  तथा  425-640  रुपये  और  .700-900  रुपये  के  वेतनमान  वाले  पदों  पर

 चयन के  रजा  पदोन्नति  की  जाती  है  ।  न  ा  ie  |  a4  a4 सयमयन्समपणा  पर  लायूं  आदेशों  अनुसार  ग्रुप
 के  पदों  पर  urs गिनती  के Geleedid  के  भी पात्र हैं  ।
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 ठेकेदारों को  कलाम  सौंपना

 9728.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  रेल  लाइनों  की  मरम्मत  और  कुकिंग  से  संबंधित

 काय  ठेकेदारों  सौंपा  गया  और

 यदि  तो  क्या  यह  सुरक्षा  नियमों  के  प्रतिकूल  नहीं  है  ?

 रेल  मन्त्री  To  बी०  ए०  गनी  खान  पूर्वोत्तर  रेल  प्रशासन  द्वारा  कुछ

 खंडों  पर  जिम्मेदार  रेलवे  अधिकारियों  के  सीधे  पर्यवेक्षण  के  अंतरगत  ठेकेदारों  की  एजेंसियों  के

 माध्यम  से  केवल  मिट्टी  गद्दी  बिछाने  का  ary  करवाया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं  ।

 सोनपुर  डिवीजन  के  रेलवे  कामगारों  को  आर०  एल०  eto  का  भुगतान

 9729.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 बया  यह  सच  कि  सोनपुर  डिवीजन  के
 पार्सल  वेन  पार्सल

 हमाल्स, नथ  दोहरी  प्रमुख  रेलगाड़ियों  के  बुकिंग  लिपिकों  तथा  सैंकड़ों  ars  कामगारों  को  आर०  एल०

 टी०  की  बकाया  धनराशि  का
 भुगतान  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  आशय  दोहरे  कर्मचारियों
 वाली  गाड़ियों  के  पटेल  यान  पासंग  बुकिंग  बल करम  से  है  न  कि

 प्रमुख  रेल  गाड़ियों ਂ  के  कमेंचारियों  से  ।  सोनपुर  मंडल  के  गाड  कर्मचारियों  सहित  ऐसे  कर्मचारियों
 की  आर०  एल०  ho  की  बकाया  राशि  का  कोई  भुगतान  नहीं  किया  जाना  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  कुष्ठ  रोगियों  का  पुनर्वास  और  कुष्ठ  रोग  केन्द्रों  का  रख-रखाव

 9730.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  न्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  कुष्ठ  रोगियों  के  पुनर्वास  और  कुष्ठ  रोग  के

 शब्दों
 के

 रख-रखाव  के  लिये  आयोग  द्वारा  अब  तक  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई

 143



 लिखित  उत्तर  3  1984

 उस  राज्य  में  कुष्ठ  रोग  की  रोकथाम  तथा  कुष्ठ  रोग  से  मुक्त  हुए  रोगियों  के  पुनर्वास

 के  लिये  अब  तक  क्या  विभिन्‍न  उपाय  किये  गये  और

 छठी  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  खोले  गये  कुष्ठ  रोगियों  के
 पुनर्वास

 और  उपचार

 केन्द्रों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 चालू  योजना  के  दौरान  के  लिए  मंजूर  को  गई  aha  इस  फ्रकार  —

 =
 ay  सामग्री  कुल

 ee

 1980-81  7.20  11,55  (50

 1981-82  27.00  9.10  36.00

 44.75  66.77 1982-83  22.02

 1983-84  30.50  18.33  48.83

 4  0.UU
 na  थ  (1111 35.0  अ  न ्६

 Tan

 1984-85

 कुष्ठ  के  रोगियों  का  शुरू  में  पता  लगाने  और  उनके  नियमित  इलाज  के  लिए  सरकार

 ने  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  कुष्ठ  नियंत्रण  एककों/किन्द्रों  की  स्थापना  की

 वार  अभियान  के  जरिए  और  अस्पतालों  में  भरती  करके  कुष्ठ  रोगियों  का  मुफ्त  इलाज  करने  के

 लिए  रिफेम्पिसिन  और  वलोफेजमाइन  जैसी  अधिक  प्रभावकारी  औषधियों  का  उपयोग  भी
 शुरू  किया

 गया  है  ।  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  बहु  औषध  विधान  परियोजना  शुरू  की
 गई  हैं

 |  उड़ीसा  को

 उपकरणों  और  वाहनों  ante  की  सप्लाई  की  जा  चुकी  है  जिसका  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है  :--

 ०  टनों  में  वाहन  क दी  eps nyse
 ..

 कक्षा  सहायता ay  डी०  डी०  एस

 सामग्री

 2.47  8  8 1980-81

 1981-82  2.43

 3.15
 1982-83

 1983-84  4.44
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 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  एकक  खोले  गए  हैं

 लक्ष्य  उपलब्धि

 5 कुष्ठ
 i

 एकक

 सर्वेक्षण  शिक्षा  और  उपचार  15  5

 6  6

 अस्थाई  अस्पताल  वाड  9  6

 10  6 जिला  कुष्ठ
 अधिकारी

 एकक

 जिला  पुनर्वास  प्रोन्नति  एकक  1  1

 स्वैच्छिक  कुष्ठ  पलंगों  का
 रख-रखाव

 400  400

 ता  तारा

 दिह  में  मक्खी  और  मच्छरों  का  प्रकोप

 9731:  श्री  विजय  कुमार  यादव
 कया  और

 परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली  विशेष  कर  ard  एवेन्यू  मक्खी  और  मच्छरों  का  प्रकोप  बढ़

 गया

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  इन  क्षेत्रों  में  संक्रामक  तथा  अन्य  रोग  फलने  की  सम्भावना

 और

 यदि  सरकार  द्वारा
 इस

 संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 से  राजधानी  में  मक्खियों  और  मच्छरों  के  प्रकोप  गे  असाधारण  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  उनकी

 संख्या  का  अन्तर  मौसमी  पहलुओं  पर  निर्भर  करता है
 ।

 इस  संबंध  में  निम्नलिखित  विशेष  पग  उठाये  गये  हैं

 (1)  गन्दगी/मल  और  गाथ
 के

 गोबर  को  समय पर  एकत्र  करके  उसका

 व्ययन  करना  तथा  खुले  इलाकों  की
 नियमित

 रूप  से  करना  ।

 (2)  कीटनाशी
 दवाइयों

 दवारा  व्यस्क  मक्खियों  का  नाश  करना  |
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 T+
 (3)  शहरी  इलाकों  मच्छरों  को  उनके  पद  होने  के  स्थान  पर  ही  मारने  के  लिये

 मच्छरों  के  लावा  को  मारने  वाले  पायरोजेन  पैरिस-ग्रीन  के

 उपयोग  से  साप्ताहिक  लार्वा  रोधी  उपाय  करना  |

 (4)  ग्रामीण  निर्माण  कार्य  के  मजदूरों  की  झुग्गियों  तथा  झुग्गी  झोपड़ियों  के

 खुचे  इलाकों  में  बी०  एच ०  सी०  का  तीन  वार  छिड़काव  करना  |

 (5)  मलेरिया  के  निश्चित  रोगियों  के  घरों  में  तथा  उनके  आस-पास  के  घरों  में
 पा  इरादे

 का  छिड़काव  करना  |

 (6)  कृत्रिम  तालाबों  आदि  में  लांवनिशक  मछली के  जरिए  जैब-वैज्ञानिक  नियंत्रण

 करना  |

 (7)  बुखार  वाले  रोगियों/मलेरिया  के  निश़्चित  रोगियों  इलाज  हेतु  और  रक ता लेप

 एकत्र  करने  उनकी  जांच  करने  के  लिये  राजधानी  में  126  मलेरिया  319  ज्वर

 उपचार  डिपो  और  551  औषधि  वितरण  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 चतुर्थ  श्रेणी के  कर्मचारियों  की  तृतीय  श्रेणी  में  पदोन्नति  के  लिए  परीक्षा

 $732.  a  राम  विलास  पासवान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  सीमांत
 कटिहार

 ने  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  तृतीय  श्रेणी  में

 पदोन्नति  के  लिए  परीक्षा ली

 कितने  उम्मीदवार  लिखित  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  हुए  हैं  ;

 इस  परीक्षा  में  कितने  सफल  उम्मीदवारों  को  25  1983  को  हुई  मौखिक

 परीक्षा  में  अयोग्य

 उम्मीदवारों  चयन  करते  समय  वरिष्ठता  को  ध्यान  में  रखा  गया

 और

 कारण  हैं
 ? यदि  तो  उसके  क्या  HPL  ट  ः

 रेल  मंत्री  Yo  बी०  To  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 78  उम्मीदवार  लिखित  परीक्षा
 मैं  हुए  थे  ।

 55  उम्मीदवारों  को  24-9-83  तथा  25-9-83  को  हुई  मौखिक  परीक्षा  में

 योग्य  नहीं  पाया  गया  ।
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 जहां
 ।

 (=)  उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी  में  कार्यरत  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 9733.  श्री
 सोनकर

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी  में  कुछ  अधिकारी  गत

 पांच  वर्षों  से  और  कुछ  गत  दस  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे न

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 अधिकारियों  के  संबंध  में  रेलवे  विभाग  की  स्थानान्तरण  नीति  कया  है  ?

 रेल  मन्त्री  एम  बो०  ए  गनी  खान  :  जी  हां  ।

 और  प्रचलित  आदेशों  में  किसी  भी  पद  की  समयावधि  4  ag  निर्धारित  की

 गयी  है  ।  किसी  स्थान  संगठन  में  तैनाती  की  अवधि  की  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की

 गयी  है  ।  एक  पद  पर  4  वर्ष  की  समयावधि  पूरा  करने  के  पश्चात  अधिक।री  के  स्थानान्तरण

 के  संबंध  में  आदेश  प्रशासनिक  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखकर  कार्यान्वित  किये  जाते हैं  ।

 शिक्षा  के  अभाव  के  कारण
 पिछड़ापन

 9734.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी

 को भोम  सिह  :

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :

 थ्री  मोतीभाई  आर०  चोरों  :

 शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  ध्यान  अल्पसंख्यक  आयोग  के  सचिव के  इस  वक्तव्य  की  ओर

 आक्षित
 किया

 गया  है  कि  मुसलमानों  में  पिछड़ेपन
 का  प्रमुख  कारण  शिक्षा  का  अभाव  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई

 किए  जाने  विचार है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  शीला  :

 और  हां  ।  गृह  मंत्रालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अल्पसंख्यक  आयोग  के

 भूतपूर्व  संयुक्त  सचिव  को  दी  गई  3-5  1983  को  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय
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 पणब

 तथा  व्यापार  और  रोजगार  नई  दिहर  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  एक  सेमिनार  में  अपनी

 व्यक्तिगत  हैसियत  उनके  द्वारा
 कपिल

 किए  168.0 a  vad  | हि  था
 Fest  दिख Idare]  से  वत  है

 |
 |  अलप ज्वलन यक  आयोग  ने

 इस  मामले  पर  अभी  तक  कोई  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  है  ।  सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  ने  कमजोर  वर्गों  तथा  अल्पसंख्यक  समुदायों  से  संबंधित  छात्रों  के  शैक्षिक  स्तर  में  सुधार

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाएं  बनाई  हैं

 (1)  विश्वविद्यालयों  में  अनवरत  शिक्षा  कार्यक्रम  के  तगत  हि  ह  ह faftor--r  प्रतियोगी  परीक्षाओं

 के  लिए  प्रशिक्षण  कक्षाएं  शुरू  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 (ii)  विश्वविद्यालयों  में  कमजोर  छात्रों  के  लिए  उपचारों  ब्रिज  पाठ्यक्रम  प्रारंभ  करने  के

 लिए  वित्तीय

 (iii)  पिछड़े  क्षेत्र  जहां  अल्पसंख्यक  अधिक  संख्या
 में

 में  नए  argo  टी०  ago

 पालिटेक्निक

 खोलना  :
 4 (iv)  सुलेखन  केन्द्र

 (४)  मदरसा  शिक्षा  की  पाठुयचर्या  में  सुधार  करना :

 ओं (vi)  अरबी  तथा  फारसी  जैसी  श्रेष्ठ  भाषा |  दि हि  ह  के  अध्येयताओं  के  लिए  कोष  को  व्यवस्था  |

 बल् हार शाहू  जंक्शन  पर  प्रथम  श्रेणी  के  पासों  का  कथित  दुरुपयोग

 9735.  श्री  राम  विलास  पाप्तवान  :  क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेन्ट्रल  रेलवे  के  अन्तर्गत  बल्हारशाह  जंक्शन  पर  प्रथम  श्रेणी  के

 पासों  के  दुरुपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  शिकायतें  मिली  हैं

 क्या  सरकार  ने  कथित  दुरुपयोग  का  पिता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  है

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं

 इसके  वित्तीय  आशय  क्या  और

 सरकार  का  विचार  इस  घाटे  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  है
 ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  जी  at  आर०  टी०  चि वाड़े

 भूतपूर्व  बल् हार शाह  द्वारा  नागपुर  से  बल् हार शाहू  तक  पहले  दर्जे  के  काड  पास  तक  044841

 का  दुरुपयोग  करने  के  संबंध  में  रेल  प्रशासन  को  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।

 जो

 148



 13  1906  लिखित  उत्तर

 श्री  चिंवांडे  दोषी  पाये  गये  और  19.12.1983  को  उन्हें  सेवा से  हटा  दिया

 गया

 का  जो  नागपुर वित्तीय  निहितार्थ  75  नन  लाद  ज  ale
 पुर

 से  बल्हारशाह  तक  का  किराया  था  ।

 नागपुर  से  वर्धा  ईस्ट  जहां  उसे  गाड़ी  से  उतरते  हुए  पाया  गया  को  यात्रा

 के  लिए  प्रभार के  रूप  में  64  रुपये  उसूल
 किये

 गये  थे  ।

 गांधीनगेर  के  गांवों  में  तपेदिक  का  प्रबल  प्रकोप

 9736.  थ्री  रामकृष्ण  गोरे  :  क्या  ee  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  की  राजधानी  गांधीनगर  के  आसपास  के

 कई  गांवों  में  तपेदिक  का  प्रबल  प्रकोप

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  सोनपुर  नामक  एक  गांव  की  समस्त  पुरुष  जनसंख्या

 तपेदिक  से  पीड़ित  और

 इस  क्षेत्र
 के

 तपेदिक  से  पीड़ित  गरीब  लोगों  को  चिकित्सा व  अन्य  सुविधायें  उपलब्ध

 कराने
 हेतु  सरकार

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 गुजरात  की  राजधानी  गांधीनगर  के  आस-पास  के  गांवों  में  क्षय  रोग  का  असामान्य

 प्रकोप  नहीं  है  ।

 और  जिला  क्षय  रोग  केन्द्र
 के  स्टाफ ने

 बी०  एम०  उठ  की  मदद  से  2

 1984  को  रोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  था  और  जिला  क्षय  रोग

 गांधीनगर  में  11  संदेहास्पद  रोगी  लाये  गये  थे  ।  उन  11  रोगियों  की  जांच  करने  पर  केवल  चार

 के  एक्सरे  से  उनके  रोग  की  पुष्टि  हुई  और  केवल  एक  को  बलगम  में  क्षय  रोग  के  रोगाणु  पाये

 गये  |  इन  सबका  इलाज  शुरू  कर  दिया  गया  है  |  16  1984  को  घर-घर  जाकर  किए  गये

 सर्वेक्षण  के  दौरान  गांव  सोनपुर  में  क्षय  रोग  के  केवल  22  रोगियों  का  पता  चला  ।  इनमें  से  क्षय

 रोग  के  सात  ५  उचित  रोगी  गांधीनगर  जिला  क्षय  रोग  गांधीनगर  में  अपना  इलाज  करवा

 रहे  15  रोगियों  के  बारे  में  यह  निश्चित  करने  के  लिए  कि  उन्हें  क्षय
 रोग  हैया  नहीं  आगे

 और  अधिक  जांच  करने  की  जरूरत है  ।

 149



 5  1984 लिखित  उत्तर

 जिला  क्षय  रोग  गांधीनगर  को  क्षय  रोगियों  की  आगे  और  जांच  करने

 और  उनका  इलाज  करने  का  निर्देश  दिया  गया  है  ।  क्षय  रोग  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 भदालज  से  कहा  गया  है  कि  बह  अनुवर्ती  कार्रवाई  के  लिए  नियमित  रूप  से  सोनपुर  का  दौरा

 करें  ।  साथ  ही  गांव  सोनिया  से  आधा  किलोमीटर  की  दूरी  पर  रूपाल  में  और  गांव  सोनिया  से

 केवल  एक  किलोमीटर  की  दूरी  पर  गांव  सरधाव  में  दो  उपचार  केन्द्र  भी  खोले  गये  सरकार

 में  क्षय  रोग  के  निदान  हेतु  अक्सर  की  सुविधायें  सुलभ  हैं  ।  इस  गांव  में  गहन  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यक्रम

 चलाया  जा  रहा  है  ताकि  लोगों  को  निदान  के  लिए  शीघ्र  आने  और  निर्धारित  अवधि  तक  नियमित

 इलाज  कराने  के  बारे  में  जानकारी  दो  जा  सके

 कंजर  माग॑  और  सिरोली  के  sa  आरटरियल  asa  साइ  डीएस

 9737.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  बम्बई  में  कंजूर  मार्ग  और  निखरो ली  के  बीच

 आरटेरियल  गुड्स  बनाने  प्रस्ताव  है  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  निखरोली  (qa)  अधातु  हरियाली

 गांव  में  प्रस्तावित  लाइनों  के  माप  में  काफी  संख्या  में  दुकानें  और  मकान  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकतर  रेलवे  की  भ्रूम  पर  है  और  सरकार  ने  उनको

 बेदखली  के  नोटिस  जारी  किए  हैं

 क्या  यह ह
 सच  है  कि  सरकार  की  नीति

 के  अनुसार  इसके  लिए  क्षति  दी  जानी

 चाहिए  और  उपयुक्त  स्थल  आबंटित  किए  जाने

 यदि  at,  तो  परियोजना  से  कितने  हुए  और

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  की  क्या  योजनाएं

 रेल  मंत्री  Go  बी०  ए०  गनी
 खान  :

 साइडिंग  बनाने  के  लिए  भूमि  का

 अधिग्रहण  एक  अनुमोदित  काय  है  और  ag  प्रगति  पर  है

 जी  हां  ।

 जी  att

 मुआवजे
 और  वैकल्पिक  स्थान  की  व्यवस्था  के  बारे  में  नियमों  के  अंतर्गत  यथा  अनुमेय

 राज्य  सरकार
 दस

 निर्णय  किया
 जायेगा

 1982  में  जब  पिछली बार  गणना  की  गई  तो  कुल  1365
 झुग्गी-झोंपड़ी  थीं

 |

 इनमें  से  कुछ  रेलवे  भूमि  पर  और  कुछ  अभिग्रहण  की  जानी  वाली  भूमि  पर  हैं
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 $$$

 नियमों  के  अनु  सार  इन  विस्थापित  झुग्गी-झोपड़ी  निवासियों  के  पुनर्वास  कामਂ  राज्य

 सरकार  द्वारा  किया  जाना  है  ।

 हिन्दुस्तान  लेते कस  लिमिटेड  की  नाजुक  वित्तीय  स्थिति

 9738.  श्री  बाब  राव  परांजपे  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहं  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  लेटेस्ट  लिमिटेड  कागजों  पर  तो  भारी  मुनाफा  घोषित

 करता  रहा  है  जबकि  वास्तव  में  इसकी  वित्तीय  स्थिति  बड़ी  नाजुक  है  तथा  इस  पर  एक  करोड़  से

 अधिक  का  ओवरड्राफ्ट  और

 क्या  कम्पनी  ने  बोड़े  की  स्वीकृति  के  और  सरकार  तथा  सार्वजनिक  उद्यम

 ब्यूरो  ढारा  निर्धारित  सभी  नियमों  का  उल्लंघन  करते  हुए  27  प्रतिशत  के  बोनस  की  घोषणा

 को  थां

 स्वास्थ्य  और  परिवार  क्रिया  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहिना  :

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  पिछले  तीन  वर्षों  से  मुनाफे  में  चालू  रही  हालांकि  भारी

 सूची  के  कारण  इनके  कई  बार  रोकड़  संबंधी  कठिनाई  अनुभव  की  होगी  ।

 कम्पनी  ने  बोनस  अधिनियम  को  अदायगी  के  अनुसार  वर्ष  1982-83  के  लिए

 केवल  8.33  प्रतिशत  की  दर  से  बोनस  की  घोषणा  की  है  ।  कर्मचारियों  को  उस  ag  के  दौरान

 अच्छा  कायें  करने के  फलस्वरूप  वेतन  के  18.67  प्रतिशत  की  दर से  पुरस्कार भी  दिया  गया

 गया  है  ।

 नैमित्तिक  और  करुणा मलक  आधार  पर  बच्चे  को  नियमित

 9739.  शी  बलदेव  आचार :  क्या  रेल  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करुणा मूलक  आधार  पर  नियुक्ति  के  लिए  क्या  सिद्धांत  अपनाये  जा  रहे  हैं

 क्या  यह  सच
 है

 कि  कार्य
 पर  रहते  हुए  मरने  वाले  कमंचारियों

 के  अवयस्क  बच्चों  को

 इस  आधार  पर  रोजगार  देने  से  इंकार  किया  जा  रहा  है  कि  कर्मचारियों  की  मृत्यु  के  बाद  पांच  वर्ष

 बीत  चुके

 कया  यह
 सच  है  कि  नैमित्तिक  आधार  पर  कार्य  करने  वालों  के  बच्चों  की  ऐसी

 परिस्थितियों  में  करुणा मूलक  आधार  पर  रोजगार  नहीं  दिया  जाता  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 ?
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 वाय

 रेल  मंत्रो
 ए  ato  ग  खान  क्षेत्रीय  लों/उत्पादन  इकाइयों

 गर at  अपने आदि  में  जो  कमेंट Git  aA  सेवा  काल  में  मृत्यु  को  प्त  होते  हैं  अथवा  शारीरिक  दृष्टि से  अक्षम

 हो  जाते  हैं  उनके  आश्रिमों  (पत्नी/पत्ति/पुत्र/पुत्री)  को  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  देने  के  लिए

 एक  योजना  मौजद  है  ।  मोटे  तौर  पर  निम्नलिखित  परिस्थितियों  में  ऐसी  नियुक्तियां  की  जा  सकती

 हैं

 (i)  जब  रेल  कर्मचारियों  की  ड्यूटी  के  दौरान  मृत्यु  हो  जाती  है  ।

 (ii)  जव  रेल  कर्मचारियों  की  उनके  सेवाकाल  में  मृत्यु  हो  जाती

 (iii)  जब  रेल  कर्मचारी  सेवाकाल  में  अपंग  हो  जात ेहैं  अथवा  उन्हें  हृदय  कैंसर  आदि

 जेसी  गंभीर  बीमारियां  हो  जाती हैं  aaa  जिस  कार्य  को  वे  कर  रहे  हैं  उसके  लिए  शारीरिक  दृष्टि

 से  विकोटीकृत  हो  जाते  हैं  और  उन्हे ंउन्हीं  परि लब्धियों  पर  कोई  वैकल्पिक  कार्य  नहीं  दिया  जा

 और  यदि  ऐसे  कर्मचारी  सेवानिवृत्ति  को  चन  लेते  हैं  ।

 (iv)  जहां  शारीरिक  दृष्टि  से  विकोटीकृत  कर्मचारी  को  उन्हों  परिलब्धियों  पर  वैकल्पिक

 कायें  प्रदान  किया  जाता  है
 परन्तु  वह  उसे  स्वीकार  नहीं  करता  है  और  सेवानिवृत्ति  को  चुन  लेता  है

 तो  उसके  आश्रित  को  स्व-विवेक  के  मामले  के  रूप  अनुकम्पा  के  आधार  पर  मायूसी कत at

 सकती  है  बशर्तें  कि  कर्मचारी  को  अधिवार्षिता से से  पूर्व  तीन  वर्ष  से  कर्म  कार्य
 करना  ent  लिए

 महाप्रबंधक  का  अनुमोदन  प्राप्त  कर  लिया  जाना  चाहिए  |

 (४)  जहां  7  वर्ष  तक  किसी  कर्मचारी  का  पता-ठिकाना  विदित  न  हो  सके  और  इस  आधार

 पर  उसके  परिवार  को  उसके  अन्तिम  पावने  का  भुगतान  कर  दिया  जाता  है  ।

 (vi)  कतिपय  परिस्थितियों  में  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  का  लाभ  निकट  के  संबंधी

 को  भी  दिया  जा  सकता  है  ।

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्तियां  आमतौर  पर  यथासम्भव  शीघ्र  कर  दी  जाती  है  ।

 आश्चर्य  के  नाबालिग  होने  की  दशा  में  पांच  वर्ष  तक  की  छूट  दी  जाती  जिसकी  गिनती  सम्बद्ध

 घटना  को  तारीख  से  की  जाती  है  ।  विशेष  परिस्थितियो ंमें  उपयुक्त  मामलों  पर  पांच  वर्ष

 की  अवधि  बीत  जाने  के  बाद  भी  विचार  किया  जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  मामले  की  प्रकृति
 के  अनुसार  प्रत्येक  मामले  में  सम्बन्धित  अ/र/या  रेल  मन्त्रालय  का

 अनुमोदन

 अपेक्षित  है  ।

 प्रशन के
 भाग  (ae 3A के  पत्र  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 और  इस  समय  अनुक्रमण  के  आधार  हर  नियुक्ति  केवल  नियमित  कर्मचारियों  के

 आश्रितों/बच्चों  के  लिए  अनुमेय  है  ।
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 चितरंजन  लोकोमोटिव  ata  के  कर्मचारियों  के  साथ  वार्ता  करने  हेतु  व्यवस्था

 9740,  शी  वसुदेव  आजाये  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बत  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता है
 कि  चितरंजन  लोकोमोटिव  बक्से  के  श्रमिकों  और

 >  अपनी  |  eo  es
 कोंचा  रियों  के  आह्वान  पर  सी०  एस०  डब्ल्यू०  संघ  |  क  क  कि  12  सूत्री  मांगों  के  संदर्भ  में  हड़ताल

 की

 यदि  तो  उक्त  मांगों  के  समाधान  के  सरकार के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई

 की  गई  और

 ao  एल०  डब्ल्यू०  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  समाधान  के  लिए  बातचीत  को

 वर्तमान  व्यवस्था  क्यां  है  |

 रेल  मन्त्री  एं०  ato  ए०  गनी
 खान  :

 से
 एक  विवरण  संलग्न

 faaror कदम है  है  |

 से  :  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  मजदूर  यूनियन  जो  किं  एक  गैर  मान्यता
 लो  =
 21  ॥  प्राग प्राप्त  निकाय  ने  fro  to  का ०  के  महाप्रबंधक  को  10-4-1984  को  की  सांकेतिक  हड़ताल

 करने  का  एक  नोटिस  दिया  ari  हड़ताल  नहीं  हुई  ।

 fao  रे०  का०  श्रमिक  युनियन  ने  उपर्युक्त  हड़ताल  के  नोटिस  में  12  मांगें  पेश  की  थीं  ।

 इन  सभी  मांगों  की  चि०  रे०  का०  प्रशासन  ने  गुण  दोष  के  आधार  पर  जांच  की  थी  और  जहां

 कहीं  आवश्यक  पाया  गया  कारवाई  की  थी  |  नि०  रे०  का०  प्रशासन  ने  तमंचा  रियों  की  प्रत्येक

 मांगों  की  स्थिति  के  बारे  में  समझा  दिया  थां  ।  चि०  रे०  का०  श्रमिक  युनियन  द्वारा  उठाया  गया

 एक  मुद्दा  उनकी  यूनियन  को  मान्यता  देना  था  ।  किन्तु  यह  मुद्दा  किसी  औद्योगिक  विवाद  की  परिधि

 के  भीतर  नहीं  आता  ।

 चि०  to  का
 ०  सहित  रेलवे  की  उत्पादन  इकाइयों  में

 तमंचा  रियों  की  शिकायतों  को  निपटाने
 के  लिए  कर्मचारी  परिषदें  बनाई  गई  हैं  ।

 करें  चारी
 कर्मचारियों  और  प्रशासन  के  बीच  एक

 सीघे  सादे  सम्पर्क  की  व्यवस्था  करता  है  ।  कर्मचारी  परिषद  के  सदस्यों  का  चुनाव  कर्मचारियों  द्वारा

 प्रत्यक्ष  रूप  से  किया  जाता  चूंकि  उत्पादन  इकाइयों  में  सभी  कर्मीदल  एक  ही  स्थान  पर  कार्य

 करते हैं  कितु  इसके  विपरीत  क्षेत्रीय  रेलों  पर  ऐसा  नहीं  वहां  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  कर्मचारी

 बृहद  क्षेत्र में
 फले

 हुए  इसलिए  उत्पादन  इकाई  में  कर्मचारी  परिषद  की  व्यवस्था  बिलकुल

 व्यावहारिक है
 ।
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 कय यययमाययययन

 उत्पादन  इकाइयों  के  महा  प्रबन्धक  कर  चारी  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  साथ  आवधिक  don

 करते  हैं  जिनमें  कर्मचारियों  से  संबंधित  सभी  मामलों  पर  विचार  किया  जाता  है  और  वहां  किए  गए

 निर्णयों  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती है  ।  जो  मामले  कमेंट्री  परिषद्‌  के  साथ  महा प्रबन्धकों  के

 स्तर  पर  हुई  बैठकों  के  दौरान  अनसुलझे  रह  जाते  उनका  रेलवे  बोर्ड  स्तर  पर  सदस्य  कार्मिक के

 साथ
 हुई  बैठकों में  हल  किया  जाता है

 |

 चि०  रे०  का ०  कर्मचारी  परिषद्‌  की  इस  समय  अदालती  मामलों  के

 कारण  नहीं  बुलाई  जा  रही  है  ।  चि०  रे०  का०  प्रशासन  कमंचारियों  से  सम्बन्धित

 सभी  मामलों  पर  निर्णय  करने  से  पहले  अनौपचारिक  रूप  से  fro  रक  का०  श्रमिक  यूनियन  से

 विचार-विमश  किया  जाता  है  ।

 कलकत्ता-हल्दिया  और  हल्दिया-फरक्का  के  बीच  यात्री  फेरी  सेवाएं  शुरू

 करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  प्रस्ताव

 9741.  श्री  जायनल  आनंदित  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कलकत्ता-हल्दिया  और  हीदिया  फरक्का  के  बीच

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  पर  यात्री  फेरी  सेवा  शुरू  करने  के  बारे  में
 एक

 प्रस्ताव  पेश  किया
 .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्र

 सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  से  अभी  तक  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है
 ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 परिचित  ज्योति  नगर  दिल्लो  की  सड़कों  की  भरम्मत

 9742.  श्री  सज्जन  कुमार
 :  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  ज्योति  नगर

 प्राप्त  लोनी  शाहदरा  दिल्‍ली  को  जोड़ने  बाली  सड़कें  अत्यंत  खराब  स्थिति  में

 क्या  सरकार  ने  किसी  भी  स्तर  पर  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  था  कि  किन

 कारणों  से  पिछले  तमाम  वर्षों  से  इन  सड़कों  की  मरम्मत  नहीं  की  गई  और
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 (7)  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  और  यह  कार्य  कब

 तक  किया  जायेगा  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 जियाउरंहमान

 :  से

 जी  ar  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  यह  सूचित  किया  ए  fe  पश्चिम

 लोनी  रोड  से  मिलने  वाली  सड़क  की  स्थिति  ठीक  नहीं  है  ।  अभी  हाल  ही

 में  इस  कालोनी  को  नियमित  किया  गया  हैं  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मरम्मत  ae  शुरू  करने

 में  असमर्थ  हैं  क्योंकि  इस  कालोनी  के  निवासी  अभी  तक  आवश्यक  विकास  शुल्क  जमा  नहीं  करा

 पाए  हैं  ।

 बंगलादेश  में
 त्रिपुरा  नेपाल

 बॉलंटियर्स  के  मुख्यालय  कीः  स्थापना

 9743.  श्री  चित्त  बसु
 :

 कया  fade  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  भूमिगत  त्रिपुरा  नेशनल  वॉलन्टियर्स

 आर्गेनाइजेशन  Udo  ने  सामरिक  मुख्यालय  बंगलादेश  में  चयांव  की  साजक

 पहाड़ियों  में  सिंहभूम  में  स्थापित  किया  है  और  त्रिपुरा  के  सीमान्त  क्षेत्रों  में  अपनी  गतिविधियां

 बढ़ाने  की  कोशिश कर  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 विदेशी  मंत्रालय  में  राज्य  wat  ए०  ए०  :  और  सरकार  को  इस

 बात  की  जानकारी  है  कि  त्रिपुरा  के  विद्रोहियों  का  संगठन  नेशनल  वालेंटियस  का

 मुख्यालय  बंगलादेश  के  चटगांव  पहाड़ी  इलाके  के  यानी  बन  क्षे क्र  अलि दिवा री  में  है

 ने  इन  विद्रोहियों द्वारा  हाल  ही  में  त्रिपुरा  में  की  गई  हिंसक  कार्रवाइयों  से  निपटने  के  लिए

 समुचित  सुरक्षा  उपाय  किया  है  और  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मैं  निरन्तर  चौकसी  रखी  जा  रही  है  ।  भारत

 सरकार  बंगलादेश  के  क्षेत्र  के  अड्डों  से  कारंवाइयां  करने  वाले  भारतीय  के  मामले

 को  भी  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  कई  अवसरों पर  उठाया  हैं  ।  बंगलादेश  सरकार  ने  इंस  बात

 से  इन्कार किया  है  कि  वे  इन  विद्रोहियों  को  कोई  सहायता दे  रहे  हैं  ।

 बम्बई  समुद्र  तट  पर  ड्राई  डाकਂ
 के

 निर्माण  का  काम  करने  वाली

 9744.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सरकार  एक  गैर  तरकारी/सरकारी  लिमिटेड
 कम्पनी  को  बम्बई  समुद्र  तट

 पर  एक  ड्राई  डाक
 के

 निर्माण  का  काम  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
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 क्या  सरकार  ने  कम्पनी  की  वित्तीय  क्षमता  का  पता  लगा  लिया  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :

 नही ं।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 चितरंजन  लोकोमोटिव  बक्से

 9745.  श्री  बसुदेव  जाया  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चितरंजन  लोकोमोटिव  set  में  श्रेणी  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  कर्मचारी

 निवृत  कितने  डाक्टरी  दृष्टि  से  अक्षम  घोषित  किए  गए  व  कितने  स्वैच्छिक  सेवानिवृत

 चितरंजन  लोकोमोटिव  में  श्रेणी  चार  और  श्रेणी  तीन  वर्गों  में  वर्ष  1983-84

 के  दौरान  कुल  कितने  कर्मचारी  भर्ती  किए

 चितरंजन  लोकोमोटिव  में  कर्मचारियों  की  वर्तमान  संख्या  क्या  और

 क्या  चितरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  का  विस्तार  किए  जाने  वाला  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  Yo  गनी  खान  :  से  सूचना
 इकट्ठी

 की  जा

 रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  ।

 मन्जूर  को  रेलवे  लाइन  से

 9746.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  कन्नूर  मार्ग  रेलवे  स्टेशन  के  यात्रियों  की  ओर  से  इस  द्वीपीय  क

 को  पूर्वे  से  जोड़ने  तथा  पुर्व  में  एक  नयी  टिकट  खिड़की  की  स्थापना  करने  की  भारी  मांग  की  जा

 रही

 यदि  तो  क्या  यह  सच  कि  रेलव ेने  इसका  निर्माण  करने  का  fra  कर

 लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस कार्य के  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 की

 आशा  है
 ?

 रेल  मन्त्री  Go  बी०  Yo  नौ  खान
 जी  हों ।
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 लाਂ

 (a)  से  मौजूदा  ऊपरी  पैदल  पुल  का  पुर्व  की  ओर  विस्तार  करने  तथा  उसी  तरफ

 एक  नया  बुकिंग  कार्यालय  बनाने  के  एक  प्रस्ताव  को  भावी  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने

 के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 wes  में  ठाणे  से  बम्बई  alo  टो०  के  लिए  सोजन  टिकट  जारी  क्रिया  जाना

 9747.
 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  रेल  मंत्री  |  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  मुकुन्द  ईस्ट  रेजीडेन्ट  एसोसिएशन  और  मुकुन्द  केਂ

 अन्य  यात्री  तथा  सामाजिक  संगठनों  ठाणें  से  बम्बई  वी ०  टी०  तक  को  उपनगरीय  सीजन  टिकट

 मुकुन्द  में  ही  जारी  किए  जाने  की  मांग  करते  रहे

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  ठाणे  से  alo  टी०  बम्बई  का  किराया  बही  है

 घो  मुकुन्द से  बम्बई  वी०  नौ  तक  का
 और

 यदि  तो  इस  मांग  को  पुरा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान
 :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 सीजन  टिकट  नियमित  दैनिक  यात्रियों  को  या  तो  प्रारम्भिक  स्टेशनों  से  गंतव्य

 स्टेशनों  से  जारी  किये  जाते  ऐसे  टिकट  मध्यवर्ती  स्टेशनों  से  जारी  किये  जाने  की  व्यवस्था

 नहीं
 है  ।

 _

 माल  डिब्बा  निर्माण  यूनिटों  में  संकट

 9748.  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  सकी

 क्या  देश  में  माल  डिब्बा  निर्माण  यूनिटों  में  नया  संकट  उत्पन्न हो  गया

 यदि  तो  इस  संकट  के  मुख्य  कारण  क्या  और

 सरकार  द्वारा  संकट  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए

 हैं
 ?

 रेल  मंत्री  ए०  बो०  To  गनी  खान  :  और  1984-85 में  चल  स्टाक

 के  जिसमें  माल  डिब्बे  शामिल  समग्र  आबंटित  धनराशि  को  ध्यान  में  रखते  चालू

 ag  में  माल  डिब्बा  निर्माण  यूनिटों  को  दिए  गए  आदेश  1983-84  में  प्राप्त  वास्तविक  उत्पादन

 से  कम  है  ।  जबकि  इससे  उद्योग  पर  निस्संदेह  कोई  प्रभाव  नहीं  किन्तु  इनमे ंसे  अधिकतर

 थूनिटें ध  वैकल्पिक  उत्पादन  जिनमें  अवसंरचना  और  कर्मचारी  माल  डिब्बा

 उत्पादन में  लगे  रहते  इनका  लाभप्रद  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।
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 थर न  ee

 वर्ष के
 न  अन्य  म दौरान  धन  की  स्थिति

 का  सध्यावधि gq  गन  Spo  मुल्यांकन  करने  और  इसके  साथ-साथ

 पहले  किए  गए  आवंटनों
 के

 आधार  पर  अतिरिक्त धन  की  मांग
 की

 जाती  यदि  अतिरिक्त

 धन  आबंटित  कर  दिया  जाता  तो  माल  डिब्बा  उत्पादन  सहित  चल  स्टाक
 कार्यक्रम

 में  पहले  की

 गई  कटौती को  सम्भव  सीमा  तक  फिर  से  पुरा  कर  दिया  जाता  हैं

 उड़सा  में  स्थल  संग्रहालय  का  निर्माण

 9749.  श्रीमती  जयन्ती  नायक  :  क्या  शिक्षा  और संस्कृति  मंत्र  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 कया  भारतीय  पुरातत्व  विभाग  ने  उड़ीसा  में  रत्नगिरी  में  एक  स्थल  संग्रहालय  के

 निर्माण के  लिए  मंजूरी  दी  थी

 क्या  उस  स्थल  संग्रहालय  का  निर्माण  अभी  तक  नहीं हुआ  है

 (a)  यदि  हां  ,  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 उड़ीसा  में  रत्नागिरी  में  स्थल  संग्रहालय  के  निर्माण  में  तेजी  लाने  के  लिए  कदम

 उठाए पए  हू  !

 शिक्षा  और  संस्कृति तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०

 &  जी  att  1980  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  उड़ीसा  में  रत्नागिरी  में  एक

 स्थल  संग्रहालय  बनाने  की  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  केन्द्रीयਂ  लोक  निर्माण  ने  1982  में

 रत्नागिरी  में  स्थल  संग्रहालय  हेतु  भवन  बनाना  शुरू  कर  दिया  है  और  स्थल  की  दुःसाध्य  परिस्थिति

 तथा  अनम्यता  के  बावजूद  कार्य  अच्छी  प्रगति  पर  है  ।

 स्तन-पान  को  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  सर्वेक्षण

 50.  जयन्ती  पटनायक  :  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  .
 की

 कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  स्तन-पान  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  की  प्रतिक्रिया  जानने

 के  लिए  कोई सर्वेक्षण किया
 और

 यदि  तो  स्तन-पान  कार्यक्रम  के  प्रति  जाग्रत  हुई  संधि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०
 ame

 और  स्तन-पान  को  लोकप्रिय  बनाने  के  सरकार के  प्रयासों  की  प्रो विक्रय  जानने

 कें  लिए  कोई राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  है  ।
 बच्चे  को  काफी  लम्बे

 समय  स्तन-पान

 कराना  समेकित  बात  fara  सेवा  परियोजनाओं  में  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  शिक्षा का  एक
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 महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  खाद्य  भादसों  और  परिवर्तन  सम्बन्धी  टिप्पणियां  योजना  आयोग

 के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  किए  समेकित  बाल  विकास  सेवा  के  मूल्यांकन  अध्ययन  का  ही

 एक  अंश  1976  में  आधारभूत  सर्वेक्षण  कराया  गया  और  1977-78  में  फिर  सर्वेक्षण

 कराया  गया  था  ।  1978  के  सर्वेक्षण में  स्तन-पान  करने  वाले  बच्चों  अनुपात  अधिक  था ॥

 मुल्यांकन  अध्ययन में  यह  पाया  कि  0-1  वर्ष
 तक  की  आयु  वर्ग  के  लीग सभी

 बच्चों

 तथा  1-3  वर्ष  तक  आयु  वर्ग  के  लगभग  59  प्रतिशत  बच्चों
 का

 पोषण  मां  के  दुध  से  ही

 होता था  ।

 रेल  सेवा  आयोग  के  विरुद्ध  जांच

 9751.  श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :

 श्री  मनोहर लाल  सैनी  :

 at  रवीन्द्र वर्मा

 थ्री  भीम  स्  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सतर्कता  विभाग  द्वारा  कुछ  रेल  आयोगों  के  विरुद्ध  जांच  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  रेल  सेवा  आयोगों  के  नाम  क्या  और  gas  विरुद्ध की  जा  रही

 जांच  का  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  1.0  न  सनी  खान  जी  हां

 इस  समय  पटना  और  सिकन्दरा बाद  के

 रेल  सेवा  आयोगों  के  विरुद्ध  उत्तर  पुस्तकाओं  के  खोने/गढ़ने  रिकार्डों  में  हेरा  फेरी  आदि

 अनियमितताओं  के  आरोपों  के श्वारे  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जांच  के  निष्कर्ष  के  अनुसार  उपयुक्त  अनुवर्ती  कारवाई  की  जाएगी  ।

 राज्य-वार  मेडिकल  कालिजों  का  ब्यौरा  तथा

 प्रावंधिक  शुल्क

 9752.  श्री  जून  सेठी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 1  1984  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  संचालित  देश

 में  राज्य-वार  चिकित्सा  कालिजों  का  ब्यौरा  क्या
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 गैर-सरकारी  मेडिकल  कालिजों की  राज्य-वार  संख्या  क्या  जिनको  अल्पसंख्यक

 संस्थानों के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त

 क्या  ये  अल्पसंख्यक  संस्थाएं  शुल्क  वसूल  करती

 क्या  ये  कालिज  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  अथवा

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  माध्यम  से  कोई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करते  और

 इन  अल्पसंख्यक

 कालिजों

 की  प्रवेश  सम्बन्धी  क्या-क्या  क्षमता  है
 ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  पहली  1984

 की  स्थिति  के  अनुसार  देश  के  मेडिकल  कालेजों  अथवा  गैर  सरकारी  संस्थाओं  का

 वार  संलग्न है  ।

 से  अल्पसंख्यक  संस्थान  के  रूप  में  किसी  संस्थान को  मान्यता  देने  के  लिए

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  1956  में  कोई  प्रावधान  नहीं है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 पहली  1984  की  स्थिति  के  अनुसार  देवा  के
 '

 सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  मेडिकल

 कालेजों  का  राज्य-वार  विवरण  :

 राज्य का  नाम  गैर-सरकारी  योग

 संस्थाओं  द्वारा

 कालेज  चालित  af

 कालेज

 3

 आन्ध्र  प्रदेश

 असर

 जम्मू  एवं  काश्मीर
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 केरल  4

 पाण्डिचेरी  सहित  तमिलनाडू  9  10

 1 मणीपुर

 मध्य  प्रदेश  6

 13  14 महाराष्ट्र

 कर्नाटक

 उडीसा

 पजाब

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  7

 नोट  wae  कर्नाटक  मे  तीन  arele  मेडिकल  —  प्रदेश  में  एक

 प्राइवेट  मेडिकल  कालेज  तथा  केरल  में  एक  सरकारी  मेडिकल  कालेज  केन्द्रीय  सरकार/भारतीय

 आयुर्विज्ञान  परिषद  की  पूर्वानुमति  के  बिना  खोले  गये  हैं  ।  शब्द में  विश्वविद्यालय  और

 नगर  निगम  भी  शामिल  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  की  अरब  देशों  को  यात्रा

 9754.  श्री  ato  ato  देसाई

 श्री  पी०  एस०  सईद  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 प्रधान  मंत्री  ने  1984  के  दौरान  अरब  देशों  की  की  -

 क्या  इस  यात्रा  का  मुख्य  उद्देश्य  ईरान-इराक
 युद्ध

 समाप्त  करने  में  मदद  करना

 यदि  तो  प्रधान  मंत्री  ने  देशों  यात्रा की  और  उनका क्या  परिणा भ
 और
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 ईरान-इराक  युद्ध  समाप्त  करने  के  प्रयास  कहां  तक  सफल  हुए  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  ए०  To  :
 हां

 से  प्रधान  मंत्री  ट्यूनिसिया  और  लीबिया  की  यात्रा  पर  गई  थीं  ।  इस  यात्रा

 के  परिणामस्वरूप  भारत  और  इन  देशों  के  बीच  के  संबंध  और  अधिक  gee  हुए  हैं  ।  प्रधान  मंत्री

 ने  इन  यात्राओं  का  लाभ  उठाकर  हमारे  क्षेत्र  की  प्रमुख  जिनमें  ईरान-इराक  ge  शामिल

 के  बारे  में  विचारों  का  आदान-प्रदान किया

 भारत  अपनी  ओर  से  और  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  भी  ईरान

 और  इराक  के  बीच  दुर्भाग्यपूर्ण  sae  को  समाप्त  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 भारत  की  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  के  लिए  विषव  स्वास्थ्य

 संगठन  द्वारा  सहायता

 9755.  श्री  ato  ato  देसाई  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  की  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति
 कोਂ

 विशिष्ट  क्षेत्रों  में  विशेष

 रूप  से  शिशु और  माता  कल्याण के  सम्बन्ध  विश्व  स्वास्थ्य संगठन  ने  सहयोग  के  रूप  में  सहायता

 देने का  बचन  दिया

 यदि  तो  विश्व .  संगठन  भारत  को  मदद  और  सहायता देने  हेतु

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  बी०  :  से  विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  भारत  को  जच्चा-बच्चा  परिचर्या  सहित  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  विभिन्न  कार्यक्रमों

 के  लिए  सहयोगात्मक  मदद  दे  रहा  है
 ।  1982-83  के  दो  वर्षों  के  दौरान  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 जच्चा-बच्चा  स्वास्थ्य  सेवाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  3,43,700  अमरीकी  डालर  की  सहायत

 दी  ।  इसी  प्रकार  इन  सेवाओं  के  लिए  1984-85  के  दौरान  9,12,400  अमरीकी  डालर की

 सशि  रखी  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  इन  कार्यों के  लिए  भारत को  भरें

 अंतरदेशीय  या  मुख्यालय  से  भी  फंड  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 उपयु क्त  सहायता  सदस्य  देशों  पर  लागू  होने  वाले  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन के  सामान्य  नियमों

 और  विनियमों  के  अंतर्गत  प्रदान  की  जाती  है  ।
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 परिवार  नियोजन  /  कल्याण  में  अनुसंधान  के  लिए  डाक्टरों  को  सुविधाएं

 9756.  को  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  डाक्टरों  और  चिकित्सा  प्राधिकारियों  को  परिवार

 कल्याण  में  अनुसंधान  करने  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  दी  गई

 यदि  तो  परिवार  नियोजन  के  प्रयोजनों  के  लिए  आयुर्वेदिक  और

 होम्योपैथिक  डाक्टरों  की  गई  परीक्षण  और  खोज  यदि  कोई  हो  ब्यौरा  क्या

 कया  अनुसंधानकर्ताओं  द्वारा  चिशेक्कर  औषध  आदि  में  और  आसे  ary

 संधान  करने  में  वित्तीय  समस्याओं  के  बारे  में  कोई  शिकायत  की  गई  है  अथवा  विरोध  प्रकट  किया

 गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का
 इस

 सम्बन्ध  में  अनुसंधान  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  मोहसिना  :
 और  सरकार  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  केन्द्रीय  आयुर्वेद  एवं  सिद्ध

 अनुसंधान  केन्द्रीय  औषध  अनुसंधान  संस्थान  आदि  जेसे  fafa  अनुसंधान  संस्थानों  के

 जरिए  अनुसंधान  सुविधाएं  जुटाने  के  लिए  फंड  उपलब्ध  करती  है  ।
 बहुत-सी  अनुसंधान  परियोजनाएं

 कार्यान्वयन के  विभिन्‍न  चरणों  में  है

 और  इस  प्रकार की  विशेष  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 कुष्ठ  और  क्षय  रोग  पर  नियंत्रण  के  लिए  योजनाएं

 9757.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुष्ठ  और  क्षय  रोग  पर नियंत्रण के  लिए  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 में  कोई  योजनाएं शुरू  की  गई

 oT aa  |  | क्या  वे  योजनाएं  उड़ीसा  शुरू  की  गई  और

 यदि  तो  उक्त  मामले  में  उड़ीसा  के  लोगों  को  अब  तक  क्या  लाभ  दिया  गया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 हां ।

 zit
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 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम

 राज्य  को  नकद  गाड़ियों  और  उपकरणों के  रूप  में  सहायता दी  गयी थी  ।

 इसके  एक  संस्थान  की  स्थापना  को  गयी  |  जिस  50  पल पलंगों  और  उपचार

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  है  ।  कुष्ठ  रोग  की  स्थानिक गारी  गंजा  नामक  एक  जिले  में  इस  रोग

 को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  सस  जिलें  को  एक  मल्टी  ड्रग  अभियान  हेतु  विदेशी  सहायता  देने  की

 योजना  के  अंतर्गत  शामिल  कर  लिया  गया  है  |

 उड़ीसा  राज्य  को  सप्लाई  की  गई  औषधियों  और  अन्य  उपकरणों  wm  ब्यौरा  इस  प्रकार

 है

 वर्ष  डी०  डी०  एस  रिफेम्पी  सिन  क्लोफाजिमायन  गाड़ियों  सूक्ष्मदर्शी  शिक्षण

 की  मानना  की  यंत्रों  की  साधनों के (150  मि०  Wo )
 (100

 fio  ग्रा ८  ॥

 टनों में  ie
 —~  छनो
 लवारा कि  कैप्सूलों  की  सं  1% |  सेटों की

 संख्या  संख्या

 1980-81  2.47.  12800  72000  8  =

 मोटरसाइकिलें

 24000  20000 1981-82  2.43

 1982-83  3.15  1740000  4  जायें

 रिफेम्पी सिन  (300  एम०

 225000  305000 1983-84  4.44

 रिफाम्पसिन  (150  एम०

 यूं क्त  सप्लाई के
 वर्ष  1983

 के  दौरान  राज्य  को  प्रोस्थायनामाइड की  चार

 लाख  गोलियां  भी  दी  गयी  थीं
 ।

 डेमियन  फाऊंडेशन
 तथा  लेप्रेसी  मिशन से  प्राप्त हुई  औषधियां

 भी  स्वयंसेवी संगठनों  के  इस्तेमाल  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सप्लाई  की  गयी  थीं  ।

 राज्य  को  दी  गई  धनराशि

 ag  नकद  वस्तु रूप  में  योग

 7.96  13.96 1980-81  6.00

 1981-82  26.91  9.02  33.93

 1982-84  2.02  की  44.75  66.77

 1983-84  45.00  की  21.61  66.61
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 1983-84

 1  रिकार्ड किये  गये  200194

 2  199948

 3  वर्ष  के  दौरान  कितने  नए  रोगियों  का  19307

 पता  लगाया

 वर्ष  के  दौरान  कितने  नये  रोगियों  का  19061

 इलाज शुरू  किया  गया

 कितने  को  निरोगी  हो  जाने  3582

 पर  या  रोग  पर  नियंत्रण  हो  जाने पर

 छुट्टी दे  दी  गई  ।

 गंजा  जिले  में  मल्टी  ड्रग  अभियान  के  अंतर्गत  4665  संक्रमण  रोगियों  ने  14  दिन  तक

 दैनिक  इलाज  और  4148  नए  रोगी  अब  अनुवर्ती  इलाज  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ताकि  अगले

 वर्ष  तक  उनका  इलाज  पुरा  हो  जाए  ।  इसी  वर्ष  के  दौरान  इस  जिलें  में  18  और  संक्रामक

 रोगियों  का  बहु  औषधि  उपचार  शुरू  किया  गया  |

 राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम

 उड़ीसा  के  सभीं  13  जिलों  में  जिला  क्षय  रोग  केन्द्र  खोले  गये  हैं  जो  साज-सामान  और

 स्टाफ  से  पुरी  तरह  लैस  हैं  ।  गंभीर  रूप  से  पीड़ित  क्षय  रोगियों  की  इलाज  सम्बन्धी  जरूरतों  को

 पूरा  करने  के  लिए  fates  संस्थाओं  में  801  क्षय  रोग  पलंगों
 की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 छठी  योजना  अवधि  में  राज्य  के  क्षय  रोग  केन्द्रों  को  सामग्री  तथा  उपकरण/क्षय  रोग  रोधी

 औषधियां  सप्लाई  की  जा  रही  हैं  और  छठी  योजना  अवधि  के  प्रथम  4  वर्षों  के  दौरान  की  गयी

 सप्लाई  की  लागत  इस  प्रकार  है

 1980-81  7.21  लाख  रुपये

 1981-82  5.59  लाख  रुपये

 1982-83  5.36  लाख  रुपये

 1983-84  98  लाख  रुपये

 1983-84  के  दौरान  राज्य  ओडेल्का  कमरा  सहित  एक्सरे  यूनिट  के  दो  सेट  उन

 पुराने  सेटों  के  स्थान  पर  सप्लाई  किए  गए  जो  मरम्मत के  योग्य  नहीं  रह  गये  थे  ।  1983-84 के

 दौरान
 पुरी  जिले  में  प्रायोगिक  आधार  पर

 क्षय  रोग  रोधी  नवीनतम  औषधियों  रसायन
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 चिकित्सा  अल्पकालिक  औषध  विधान  ge  किए  गए  ।  वर्ष  1982-83  के  दौरान  राज्य  में  क्षय

 रोग के  20581  नये  रोगियों का  पता  लगाया  गया  और  प्रबल  क्षय  रोधी  औषधियों से  उनका

 इलाज  शुरू  किया  गया  |  वर्ष  1983-84  राज्य  में  क्षय  रोग  22198  रोगियों का

 पता  लगाया  गया  बतलाया  जाता है  |  इसके  1983-84  के  दौरान  राज्य  के  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  30,374  व्यक्तियों  के  बलराम  की  जांच  की  गयी

 इलाहाबाद में  मवेशियों  को  बुकिंग

 9758.  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 श्री  सुरज भान  :

 बया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  सिविल  प्रतिबन्धों  के

 बावजूद  हावड़ा  और  इसके  उपनगरों  के  लिए  बूचड़खानों  1981  और

 1983  के  बीच  की  अवधि  में  इलाहाबाद  से  572  वैगन  और  नैनी  स्टेशन  से  4  जिनमें

 गायों  और  बछड़ों  सहित  5800  मवेशी  बुक  किए  गए

 लगाए  गए  सिविल  प्रतिबन्धों  का  मूल  पाठ  क्या

 किन-किन  राज्यों  में  ऐसे  प्रतिबन्ध  लगे  हुए  हैं  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  ऐसे

 राज्य से  इस  प्रकार  कितने  पशु  बाहर  भेजे
 और

 प्रत्येक  ऐसे  में  इस  अपराध  के  लिए  कितने  रेल  को  दंडित  किंया

 गया ?

 रेल  मंत्री  एक  बी०  ए०  गनी  खान  :  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  लागू  किए  गए  सिविल  प्रतिबन्धों  के  कोई  गाय  या  सांड  या  बैल  को  रेलवे  बुकिंग

 के  लिए  स्वीकार  करने  से  पहलें  राज्य  सरकार  के  प्राधिकृत  अधिकारी  द्वारा  जारी  किए  गए  परमिट

 की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  गाय  और  बछड़ों  के  गैर-कानूनी  परिवहन  की  शिकायतों  पर  रेलों  द्वारा

 की  गई  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  1981  और  1983  के  बीच  इलाहाबाद

 से  572  माल  डिब्बे  और  नैनी  से  4  माल  जिनमें  गाय  और  बछड़ों  5805  पशु

 east  और  इसके  उपनगरों  के  लिए  बुक  किए  गए  थे  ।  यह  भी  पता  चला  है  कि  इनमें  से  कुछ

 परेषण  अनुचित  कागजात  के  आधार  पर  बुक  किए  गए  जिसके  लिए  11  रेल  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  कार्रवाई  की  गई  है  ।

 और  सुचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  और  सभा  फसल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 ।
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 se

 श्रीलंका  दारा  को  पट्टे  पर  दिए  जाले  का  निर्णय

 9759. श्री  है  ara  :  बया  fader  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  ने  श्रीलंका  द्वारा  सामरिक  महत्व  के  में  तेल  टैंक  को

 सिंगापुर  स्थित  एक  अंतर्राष्ट्रीय  संघ  जिसका  अस्तित्व  अत्याधिक  संदेहास्पद  पट्टे  पर  देने  के

 निर्णय पर  गम्भीर  चिंता  व्यक्त  की

 क्या  यह  संघ  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  को  अने घि कार  प्रवेश  देने  के

 लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  पाकिस्तान  के  हितों  के  लिए  एक  कम्पनी  के  अतिरिक्त

 कुछ भी  नहीं

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार
 ने

 श्रीलंका  सरकार  के  साथ  इस  मामले को  उठाया

 है  और  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  के  सहयोगी  के  जिसने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  था

 चर्चा की  और

 उसका  क्या  परिणाम  रहा  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  वी०  नरसिंह  :  और  सरकार  ने  तीन  निजी  कंपनियों

 के  जिसमें  सिंगापुर  की  स्विट्जरलैंड  की  ईन. ह प देंडी नैफ्ट  are  पश्चिम

 जर्मनी  की  ट्रे  किंगਂ  कम्पनियां  शामिल  को  तृणकोमली  स्थित  तेल  भंडारों  को  पट्टे  पर

 देने  सम्बन्धी  श्रीलंका  सरकार  के  हाल  ही  के  निर्णय  पर  गौर  किया  है  बताया  जाता  है  कि  यह

 करार  15  से  20  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वध  होगा  ।  सिलोन  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  भी  इस

 संघ  में  भागीदार होगा  ।

 सरकार  ने  इस  घटना  के  बारे  में  अपनी  चिंता  और  गहरी  निराशा  से  श्रीलंका  सरकार

 को  अवगत  करा  दिया  है  ।

 श्रीलंका  सरकार  ने  बताया  है  कि  यह  निर्णय  व्यापारिक  आधार  पर  लिया  गया  है

 और  इस  टैंक  फार्म  का  इस्तेमाल  सैनिक  उद्देश्यों  के  लिए  नहीं  किया  जाएगा

 ऐतिहासिक  तास्रालिपत्य  परिचित  बंगाल  को  खुदाई

 9760.  श्री  सत्य गोपाल मिश्र  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ऐतिहासिक  ता  म्रालिपत्य  पश्चिम  की  खुदाई  कराने  का  कोई

 प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 मदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और
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 क

 नह
 er

 सके
 क्या

 कारण  हैं
 ?

 क्षा  और
 परक  a  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०

 जी
 नहीं  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में
 म्रालिपत्य

 अथवा  आधुनिक  तालुक  की  ख़ुदाई

 का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।
 क

 क्य  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |  थ

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण Uy ¢ iF aaq  eee  जाता

 श  पश्चिमी
 बंगाल  के  ate

 स्थल पर  वह  1954-55  और  1973-74 के

 कराया  था काय  मौसम
 ot

 उत्तर
 उत्खननों  आधार  पर  स्थल  सॉस्क्तिक

 क्रमबद्धता  पहले  स  स्थल  आगे और  उत्खनन  कराना  आवश्यक

 ्
 नहीं  समझा

 ी  Be

 राष्ट्रीय
 राज  स

 ant
 41  का  fu वक वा

 =  कि

 9761.
 ह

 nachauna  degen  ye  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 विवि

 व
 उनके  मंत्रालय  ने

 य  ने  राष्ट्रीय  राज माग ंर
 पश्चिम

 पाणि  पुर  रा  करने  के  लिए का
 कदम  उठाए

 सम्बन्धी  ब्योरा  क्य

 का  हल्दिया  के  आखिर  से  1.6  किलोमीटर क्या  यह  सच  है  कि  ६ स  राष्ट

 लम्बे  भाग  की  अभी  भी  बहुत
 खस्ता

 गा  हालत

 य
 दि

 at  उसके  क्या  न
 rene  गद

 इ

 6  Fonte

 र्स  राष्ट्रीय  राज मागं  का  यह  कब  तक  पुरा हो

 जाएगा

 aj हन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  fam a Tat (2
 ० दि

 अा अंसारी ma ie  a राष्ट्र  प  राज मागं  41,  राष्ट्रीय  राजमां  संख्या  6  पर  स्थित  गोलाघाट

 की  बाहर  सीमा  पर  समाप्त  होता  यह  50.79  किलोमीटर  लम्बा  है  और =

 समाप्त  |  चका  है  और  यह  यातायात  योग्य  स्थिति  में  है  ।

 का
 4

 ae | roof:

 हाल  ही  में  राष्ट्रीय  राज मागं  41  को  हा  को  वत  मान

 ग  ६:  .
 पा। र ae

 सरकार से सीमा  से  बढ़ा  ने
 तक

 बढ़ाने  का  निश्चय

 न्यास  अपने  हाथ  में  लेने  का  अनुरोध  किया
 राष्ट्रीय  41  के

 इस  भाग
 को
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 राज्य  सरकार  द्वारा  इस
 भाग

 को  औपचारिक  रूप  से  अपने  हाथ  में  लिए  जानें  के  बाद  इसकी  कमी

 का  पता  लगाने के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  किए  जाएंगे
 |

 उचित  सुधार  कार्य  इसके  बाद  ही  शुरू  किए

 जाएंग े।

 गुजरात  में  अवैतनिक  परिवार  नियोजन  शिक्षा  अध्यापक

 9762.  श्री  छोतभाई भ  गामित  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कुछ  अवैतनिक  परिवार  नियोजन  शिक्षा  अध्यापक  काम  कर  रहे

 यदि  तो  उनसे  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  गुजरात  में  उनकी  संख्या  क्या  है  तथा

 उनके  क्या-क्या  काम  हैं  और

 उन्हें  क्या  वित्तीय  सहायता  दी  जाती है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 से  (7)  राज्यों से  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही

 है

 ग्रीष्मकालीन  रेलगाड़ियों  में  समयबद्धता  तथा  खान-पान

 और  जल  सुविधाएं  प्रदान
 करने  को  सुनिश्चित करना

 9763.  श्री  छोटाई  नामित  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन :

 श्री के०  Wo  राजस :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  प् | क

 क्या  सरकार  ने  ग्रीष्म  काल  में  यात्रियों  की  भीड़  को  निपटाने के  उद्देश्य से  हाल

 ही  में  कुछ  विशेष  रेलगाड़ियां  शुरू  करने
 की

 घोषणा  की

 यदि at,  तो  क्या  सरकार को  यह  पता है  कि  विशेष  रेलगाड़ियां  अपने  गन्तव्य

 स्थलों  पर  समय  पर  नहीं  पहुंचतीं  और  यात्रियों  को  उन  गाड़ियों  में  खान-पान  की  सुविधाओं  की

 कमी  और  पीने  के  पानी  की  अपर्याप्त  व्यवस्था  के  कारण  काफी  कठिनाइयां  होती  और

 यदि  तो  क्या  रेल  अधिकारियों  का  विचार  इन  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  तथा  इन

 रेलगाड़ियों  की  समयबद्धता  सुनिश्चित  करने  और  मूलभूत  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान
 :  जी  हा ं।

 और  ग्रीष्मकालीन  विशेष  गाड़ियों  के
 चालन  की  निगरानी  क्षेत्रीय  मुख्यालय
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 लाडाਂ

 स्तर  पर  की  जाती है  ताकि  ea  गाड़ियों  का  समय  प  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  सभी  रेलवे

 स्टेशनों  पर  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  व  प्रबन्ध  किये  जाते  हैं  ।  किये  गए  प्रबन्धों

 की  समीक्षा  की  जाती  है  और  गर्मी  का  मौसम  शुरू  होने  से  जहां  कहीं  आवश्यक  होता

 इनमें  उचित  रूप  से  वृद्धि  की  जाती  है  ।  इन  गाड़ियों में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों की  खान  पान

 सम्बन्धी  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  रूप से
 खान-पान  और  वेडिंग  सुविधाओं  की

 भी  व्यवस्था की  जाती  है

 विदेशों  से  प्रत्यापंण के  किए  गए  निवेदन

 9764.  श्री  के ०  ए०  स्वामी  :  क्या  घरौंदा  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 हमारी  सरकार  ने  1980  से  अब  तक  अन्य  देशों

 को  प्रत्यर्पण के
 कोई  निवेदन

 किए

 यदि
 at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  क्या  परिणाम रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  जी  हां
 ।

 (a)  और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 sei  के  लिए  किए  गए  अनुरोधों  का  ब्यौरा

 संख्या  जिस  देश  से  अनुरोध  किया

 ह

 किए  गए  अनुरोधों की  परिणाम

 गया  हैं  उसका नाम
 सख्या

 1  नेपाल  7  उत्तर की  प्रतीक्षा

 की
 जा  रही  है

 ।

 2.  कनाड़ा  अनुरोध  स्वीकार

 नहीं  किया  गया
 |

 जर्मन  संघीय  गण

 राज्य के  कानूनों  के

 अनुसार  कार्यवाही

 चल  रही है
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 लत

 अपराधियों के  विरुद्ध  प्रत्यार्पण को  कार्यवाही

 9765. श्री  के०  ए०  स्वामी :.  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  से  विदेशों  में  चले  गये  अभियुक्तों  और  अपराधियों  के  प्रत्यापंण  के  लिए

 1980  से  अब  तक  कोई  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  :  जी  हां  । ड

 अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 अपराधियों  के  खिलाफ  प्रत्यार्पण  कौ  कार्रवाई

 जिन  व्यक्तियों  पर  स्थिति कम  संख्या  अनुरोधकर्ता  देश  का

 कार्रवाई  चल  रही

 है  उनकी  संख्या

 1.  बेल्जियम  तक  fest  सरकार  द्वारा

 अनुरोध  वापिस  ले  लिया

 गया है

 2.  थाईलैंड  आरोपों  जांच  के

 आदेश
 दे  दिए  गए  हैं  ।

 एक  व्यक्ति  की  हाल  में

 मृत्यु
 हो  गई  है  ।

 3.  संयुक्त राज्य  अमरीका  एक  areal -t की  जांच के

 आदेश  दे  दिए  गए  हैं
 ee

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 में  एक  नयें  प्रकार

 के

 कम्प्यूटर को  स्थापना

 9766.  श्री  ए०  नीलालोहितदसन  नाडार  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय में  एक  नये  प्रकार  की  कम्प्यूटर  प्रणाली

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 ह  1  ब  ee  ee  ययालमदम्दमकानम

 यदि  तो  स्थापित  किये  जाने  वाले  कम्प्यूटर  के  प्रकार  का  ब्यौरा  है  और

 उसका  मूल्य  क्या

 क्या  कम्प्यूटर  का  चयन  करने  के  पूरव  कोई  अध्ययन  fear  गया  था  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  नये  कम्प्यूटर  को  चलाने  और  इसके  रख-रखाव  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  जा

 रहे  हैं
 ?

 =  द म  व  व

 ne  ike  संस्कृति  तथा  समाज

 कल्याण  मंत्रालयों  कौ

 रव  सनी  े मया  काक  ममा  हगना
 द  द्विर

 ा

 जी ह
 _ ू  ह

 नेहरू ह  fa वह  पृ  1  हरलाल

 aie

 गणक  पद्धति  को  बदलने  के  सम्बन्ध  में  के  प्रस्ताव  की  जांच
 ग

 समिति  नियुक्त  की  थी  ।  समि  1  तरो

 al a aay a r= es.

 के  उपयोग

 ef  सुदृढ़  केन्द्रीय
 संगणक  सुविधा  सुलभ  ट  ं  1  सिफारिश

 की ग  प्रदताओं के  अनुसार  30-35  लाख  को
 तत

 संगणक  पद्धति  प्राप्त

 करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  को  अनुमोदन  सचित  कर  दि  या  है है

 संगणक  रखरखाव के  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था
 संगणक

 को  प्राप्त करने  के  समय

 सुनिश्चित की जा

 र
 अन्य  ज  इवविद्यालथों में a  =  ee

 राष्ट्र  fe

 9767.
 ही

 a की  कृपा  करेंगे कि ल

 लालोहितदसन  नाडार

 )  क्या  जवाहरलाल  नेहरू  विश्व
 St  eon  ain

 को  उन  संस्था  cn

 की
 नियुक्ति  के  संबंध  में  कई

 निदेश  जारी  किये

 देश

 का

 ब्यौरा  क्या

 दौरान  इन
 केन्द्रीय  लि केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  ् यात्रियों में  इस
 प्रकार  कितने  विदेशी

 राष्ट्रिक
 तर

 |

 उनकी  Rafer  a  विशिष्ट  तारीख  और  वे  इस  समय  किस  केन्द्र  विभाग/विद्यालय

 में  नियुक्त  और

 इस  निदेश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  कदम  उठाने का  प्रस्ताव
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 प

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  :

 और  सरकार  की  यह  राय  है  कि  विश्वविद्यालयों  को  स्थायी
 पर  विदेशी

 राष्ट्रिकों को  नियुक्त  नहीं  करना  चाहिए
 ।

 यदि  उपयुक्त रूप  से  योग्य  भारतीय  राष्ट्रिक  उपलब्ध

 न  हों  तो  अपवादस्वरूप  परिस्थितियों  में  ऐसी  नियुक्तियां  की  जाएं  |  जहां  भी  विदेशियों  को  नियुक्त

 किया  जाता  है  वहां  इस  प्रकार  के  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  लिए  उपयुक्त  भारतीय  कार्मिक  का

 प्रति  लगाने  का  हर  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  ने  समय-समय  पर  सम्बन्धित

 विद्यालयों  को  उपरोक्त  विचार  सूचित  किए  हैं  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जाਂ  रही है
 और  यथाशीघ्र

 सभा
 पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  से  आशा  की  जाती  है  कि  किसी  विदेशी  राष्ट्रिक  को  नियुक्त

 करने  से  पहले  वे  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  लें  ।  विश्वविद्यालयों  से  प्राप्त  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों

 पर  प्रश्न के  भाग  और  के  उत्तर  में
 उल्लिखित॑  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  योग्यता के

 आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्रवाई  की  जाती  है  |

 मुआवजे  के  दावे  के  लिए  दायर  fea  गये  मामले

 9768.
 श्री  मूल  चन्द  डागा

 :
 कया  रेल  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 जनता  ने  मुआवजे  के  लिए  रेलवे  के  विरुद्ध  वर्ष  1981-82,  1982-83  और

 1983 तक  पृथक-पृथक  सिविल  न्यायालयों  में  कितने  मुकदमे  दायर  किये  और  प्रतिवर्ष

 पृथक-पृथक  डिग्री  जारी  की

 रेलवे ने  प्रतिवर्ष  मुआवजे के  रूप में  कितनी  धनराशि  की  अदायगी

 ऐसे  एक  मामले  को  निबटाने  में  सामान्य  तौर पर  कितना  समय  लगता  और

 रेलवे  के  प्रत्येक  मामले  पर  औसतन  कितना  खर्च  उठाना  पड़ा ?

 रेल  मंत्री  बो०  ए०  गनी  खान  :  1981-82,  1982-83  और

 1983-84  से  के  दौरान  रेलों  के  विरुद्ध  दायर  किये  गये  मुकदमों  की  कुल  संख्या

 और  जिन  मामलों  में  डिग्रियां  की  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 1981-82  1982-83  1983-84  से

 ध Ln

 1.  दायर  किये  गये  मुकदमों  25,497  30,627  24,094

 की  कुल  संख्या

 2.  जिन  मामलों में  डिगरी  की  7,548  7,020 7,575

 173



 लिखित  उत्तर  3  1984

 —_-—

 रेलों  द्वारा  अदा  की  गयी  क्षतिपूर्ति  की  कुल  राशि  इस  प्रकार  थी

 1981-82  1982-83  1983-84  से

 रुपये

 1.  डिग्रियों  के  भुगतान  की  390.88  458.48  443.67

 राशि

 2.  डिग्रियों  सहित  अदा  की  1989.65  2192.63  2085.81

 गयी  कुल  राशि

 दिती  कोई  सूचना
 नहीं

 a

 जाती  |

 ae

 tema

 पो ०  जो०  आई०
 चार  ‘a een  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के

 =  a  lad  ae ee  आन  ही अक  ज प्लस  ata

 a a  ee se  ता

 चन्द  डागा  कपा  स्वास्थ

 ह

 बताने  की  कृपा 9769. श

 करेंगे  कि

 दि  क  oo  ल ह र  MUTANT  eS

 .
 खराब  मधु  ८६15 2 द

 है
 =

 वरिष्ठ  संकाय  के  न
 लैन

 जाने  की  अनुमति  देने  के
 क्या  कारण  . भ  कुह

 (=)

 पि
 ne  7} ayt PUSS  को  क

 क्या  इन  —  के stad  बारी-बारी  से  भेजने  की  व्यवस्था  इनकी  वित्तीय  स्रोत

 कया  re

 कनिष्ठ  संकाय  के  सदस्यों  के  विदेश  यात्राओं  पर  जाने  की  अनुमति  कयों  नहीं  दी

 जाती है  ?  थ  क  ह  ह

 स्वास्थ्य
 और

 परिवार
 कल्याण  मंत्री  ato  से  स्नातकोत्तर

 चिकित्सा  चंडीगढ़  और  अखिल  भारती प्र  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  संकाय  सदस्यों

 को  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  अथवा  विदेशों  में  नियुक्ति  पर  विदेश  जाने  की  अनुमति  सम्बन्धित  संस्थान
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 निकायों  द्वारा  निर्धारित  दिशा  निर्देशों  के  अनुसार  दी  जाती  है  ।  सम्मेलनों  और  नियुक्तियों  के  दौरान

 संकाय  सदस्यों  को  विदेशी  वैज्ञानिकों  के  साथ  काम  करने  से  अपने  अनुभवों  और  ज्ञान  को  अद्यतन

 बनाने  में  सहायता  मिलती है  |

 संकाय  पदों  पर  विदेशों  में  निंयुक्तियों/प्रतिनियुवितयों  के
 फलस्वरूप  होने  वाली  रिक्तियों  को

 प्रायः  अस्थाई  आधार  पर  भरा  जाता  है  ।  न्

 कुछ  संकाय  सदस्यों  को  अपने  क्षेत्रों  में  ख्याति  के  कारण  अंतर्राष्ट्रीय  और  दूसरी

 संस्थाओं  द्वारा  आमंत्रित  किया  जाता  है  और  वे  संगठन  उनके  विदेशी  दौरों  का  ay  वहन  करते

 हैं  ।  संस्थान  भी  ऐसे  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  के  लिए  संकाय  सदस्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करते

 कनिष्ठ  संकाय  सदस्यों  को  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  के  अवसर  प्रदान  किये

 जाते  हैं
 ।

 सेवानिवृत्ति  के  पश्चात  अधिकारियों  की  सेवा  अवधि  में  वद्धि  फिया  जाना

 9770,  शी  कृष्ण  चन्द  पांडे  :  क्या  रेल  मन्त्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  :

 क्या  सरकार  की  घोषित  नीति  के  अनुसार  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात  किसी  अधिकारी

 अथवा  कर्मचारी  की  सेवावधि  में  वद्धि  पर  पूर्ण  रोक  लगाई  गई  है

 क्या  रेलवे  के  कुछ  अधिकारियों  के  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात  सेवा  में  वृद्धि  मंजूर

 की  गई  और

 तो  उसके

 या  कारण  हैं

 !
 ह्

 रेल  भम्त्रो  To  ato  ए०  गनी
 खान  :  वर्तमान  नीति

 के  अनुसार

 अधिवार्षिता  की  आयु  प्राप्त  होने  के  बाद  सेवा  काल  बढ़ाया  नहीं  जाता  सिवाय  उन

 व्यक्तिगत  मामलों  को  छोड़कर  जहां  सरकारी  हित में  एसा  करना  औचित्यपूर्ण  होता  है  ।

 और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 प्रस्तावित  फबती  के  लिए  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एन्ड  इकानामिक  सबसे

 लिमिटेड  हारा  सवाल

 9771.  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 गश्िगरनासਂ प्रस्तावित  फैक्ट्रीਂ  के  निर्माण  के  लिए  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एन्ड

 इकानामिक  सर्विसेस  लिमिटेड  द्वारा  कराए  जा  रहे  सर्वेक्षण
 के

 संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  और
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 अब  तक  किन-किन  स्थानों  का
 सर्वेक्षण  हो  चुका है  और  कया  उसका  पूर्ण  ब्यौरा  सभा

 पटल  पर  रखा '  जायेगा  ?

 रेल  मन्त्री  To  बो०  To  गती  खान  :  जिन  राज्यों ने  प्रस्तावित  नये  सवारी

 डिब्बा  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  अपनी  रुचि  दिखायी  मैसेज  राइट्स  ने  उन्हें  उपयुक्त  स्थान

 का  सुझाव  देने  के  लिए  पत्र  लिखे
 हैं

 ।  अभी  तक  सभी  राज्यों  से  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 अभी  तक  किसी  स्थान  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्ति  और

 पुस्तकों  की  लागत  का  वितरण  न  किया  जाना

 9772,  श्री  रामबिलास  पासवान  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  सरकार  की  विभिन्न  कल्याण  योजनाओं  के  अंतगर्त  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित

 जनजाति  से  aataa  विद्यार्थियों  के  लिए  छात  वृत्ति  और  पुस्तकों  पर  अने  वाली  लागत  के  लिए  दी

 जाने  वाली  धनराशि  का  वितरण  न  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  जांच  होती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  विद्यालय  प्राधिकारियों  की  उपेक्षा  और  प्रबंध  के  कारण

 विभिन्न  विद्यालयों  और  राजकीय  बाल/बालिका  उच्चतर  माध्यमिक  पालम  नई

 दिल्‍ली  के  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  से  संबंधित  विशेष  रूप  से  45  विद्यार्थियों

 अपनी  छात्रवृत्ति  और  पुस्तकों  की  लागत  आदि  से  उचित  रहना  पड़ा है  जिसके  कारण  वर्ष

 1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों

 को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  और

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं  और  इन  कमियों  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  करने  का  ब्रिटिश  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी
 ०  के ०  :  (*)

 और  हां  ।  प्रत्येक  स्कूल  को  छात्रवृत्ति  के  लिए  प्राप्त  राशि  तथा  बांटी  गई  राशि की

 हिसाब  रखना  होता  है  जिसकी
 लेखा  परीक्षा  की  जाती  है  ।

 पालम  स्थित  सीनियर  माध्यमिक  स्कूल  सहित  कुछ  स्कूल  प्राधिकारियों  द्वारा  छात्रवृत्ति

 की  राशि  के  छदावा  न  करने  तथा  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  पात्र  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  की  राशि

 के  लारे  Dao पा  गत्ते वितरित  न  किए  जाने  नके  4  RO  स्  t  दिल्‍ली  प्रशासन  के  ध्यान में  आए

 ATs
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 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।  एक  स्कूल  के  मामले  में  अनुशासनात्मक

 कारवाई  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई  है  |

 ore  टंक  मार्ग  का  विद्युतीकरण

 9773.  बीआर  प्रभु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  से  नई  दिल्‍ली  ates  ट्रंक  मार्ग  का  कहां  तक  विद्युतीकरण  किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  भी  लंबित  काय  क्या  हैं  और  उन्हें  कब  पूरा  किए  जाने  की

 बना

 इस  सम्बन्ध  में  इस  समय  क्रियान्वित  की  जा  रहीं  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 क्या  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  मद्रास  से  दिल्‍ली  के  बीच  यात्रा  का  समय  कम  हो

 जायेगा  और  यदि  तो  कितने  घंटे  कम  हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  ए०  सो०  ए०  गनी  खान  :  मद्रास से  नयी  दिल्ली  तक  के  ग्रांड

 ट्रंक  मार्ग  पर
 निम्नलिखित

 खंडों  का  विद्युतीकरण  कर  दिया  गया  है  :--

 (i)  दिल्‍ली-मथुरा-बाद  (183  मार्ग  कि०

 (ii)  मद्रास-विजयवाड़ा  (435  माग  कि०  Ho)

 और  शेष  निम्नलिखित  खंडों  पर  विद्युतीकरण  का  ara  हो  रहा

 लाा

 खंड  मार्ग  कि  ०
 भी  ०  समापन  की  संभावित

 यय  ——  तारीख

 विजयवाड़ा-बल्लहरशाह  454  31-3-87

 नल्ल  शाह-वर्धा  133  31-3-87

 वर्धा-नागपुर  79  31-3-87

 नागपुर-इटारसी  298  31-3-88

 इटारसी-झांसी  381  31-3-86

 a
 झांसी  260  3  1-3-85

 ए

 किसी  कमी  का  अनुमान  नहीं  है  ।
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 ह  ह

 पिटाई  में  za  परिवहन  प्रणाली

 9774.  शौ  आर०  प्रभ  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मद्रास शहर  में  कोई  परिवहन  आरम्भ करने  का  विचार  है

 इग  परियोजना  की  कुल  परियोजना  लागत  क्या  है  और  इसे  कब  क्रियान्वित  करने

 का  विचार है  वल

 इस  परियोजना ना  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 व

 क्या  इस  प्रस  ७  द
 1%

 भूमिगत  रेल
 भी  शामिल है  ?

 हल  ae
 Tr):  जी  न

 to

 nia

 qs  स  पी  क

 ि

 व
 की  स्वीकृत  परियोजना  की

 | लागत  53.4  6  रोड  रुपये  है  ह

 करे  बजना

 |  में  इस  परियोजना

 के  पूर ेह
 घन  राशि  ||

 i 1) ot
 an  नहीं  की

 गयी थी  ।  वह  कल  त्रियों  को
 ना  fa  व  समस्याओं

 at  देखते  हुए  इस

 aT से  1983-84
 के

 बजर  a
 ie  ee  म  शामिल  किया  गया  था  ।  वित्तीय  वर्ष की  1

 करोड़  रुपे
 के  परि

 &
 |  पी  tort 1984-85  में  इस  oO

 75
 5  करोड़  रुपये  आवंटित

 किये  गए  हैं  ।

 BS

 जी
 नहीं

 ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उनमें  डाक्टरों  को  राज्य-वार  संख्या

 9775.  श्री  आर०  प्रभ  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 में  fey  प्राथमिक  स्वास्थ्य  र - कना  थे क्या  31  1983 को  प्रत्येक

 और  उनमें  डाक्टरों  की
 संख्या  कितनी-कितनी

 और

 क्या  पनाह  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  रोजगार  पाने  हेतु  अपने  नाम

 रोजगार

 ए
 करने  के  _  लिए  राजी

 करने  के  लिए  कोई  विशेष  अभियान

 चलाएगी
 ?

 व

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  नन्  री  स्थिरता  मोहसिना  :

 उपलब्ध  सुचना के  अनुसार  31.12.1983  को  5,959  पिराक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  से

 29  में  डाक्टर

 178
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 नहीं  थे  ।  शेष  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  एक  या  इससे  अधिक  डाक्टर  कार्य  कर  रहे  थे  ।  बिना
 >  ७

 डाक्टरों  वाले  प्राथमिक  स्वास्थ्य  pea  का  राज्यवार  ब्यौरा  संत्रस्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  डाक्टर  राज्य  सरकारों  के  कमेंचारी  होते  हैं  और  उनके

 द्वारा  ही  star  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  भारत  सरकार  ने  डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम

 करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  के  विचारो  बहुत  से  प्रोत्साहन  सुझाए  हैं
 ।

 विवरण

 31-12-1983  को  बिना  डाक्टरों  बाले  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  राज्यवार  विवरण

 क्रम  स०  राज्य  का  नाम

 1  2

 ,  आन्ध्र  प्रदेश

 जन्म

 विहार  अप्राप्त

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  काश्मीर

 कर्नाटक

 10  मध्य  प्रदेश

 11
 महा  राष्ट्र

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैंड :

 15  उड़ीसा
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 1  2

 16  पंजाब

 17  राजस्थान

 18  सिक्किम

 19  तमिलनाडु

 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  10

 22  पश्चिम  बंगाल  भभन्नाप्त

 23  अन्दमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह

 24

 25  चण्डीगढ़  प्रशासन

 26  दादर व  न

 27  दिल्ली

 28  लक्षद्वीप

 29  गोवा दमन  व  द्वीप

 30  मिजोरम

 31  पांडिचेरी

 क  ee

 योग  29

 टिप्पणी :  सूचना  अपूर्ण  है

 **स्वास्थ्य  युनिट  |

 0  शून्य  सुचना  ।

 प्रौढ़  दिक्षा  के  लिए  दूरदर्शन  तंत्र

 9776.  श्री  आर०  प्रभु  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  तंत्र  का  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  प्रयोग  करने  का  व्यभिचार

 180
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 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  विशिष्ट  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  क्या  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 को

 राज्य  मंत्री  शीला  :

 जी  हा

 aq)  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  साफटवेयर  के  निर्माण  के  आवश्यक  व्यवस्थाएं

 शैक्षणिक  प्रौद्योगिक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  की  जा  रही  इस  समय  कुछ  दूरदर्शन  केन्द्र  अपने

 मौजुदा  कार्यक्रमों  में  प्रौढ़  शिक्षा  से  सम्बन्धित  विषयवस्तु  शामिल  कर  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  और  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार के  कमंचारो

 माना  जाना

 9777.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  क्या  शिक्षा  संस्कृति  मंत्री  पटु  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  केन्द्रीय  विद्यालयों
 के

 अध्यापकों  और  कर्मचारियों  को

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  माना  जाता

 यदि  तो  क्या  फायदों  के  संबंध  में  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों  के  समकक्ष

 माना  जाता  और

 क्या  सरकार  फायदों  के  सम्बन्ध  में  उन  पर  लागू  योजना  के  बारे  में  बेईमान  नियमों

 कौर  विनियमों  में  उन  सभी  असमानताओं  को  दूर  करने  के  बारे  में  विचार  करेगी  जिनके  कारण

 प्र  tta > 7 ? केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  में  असन्तोष  5  चपत  हु

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में  उप  मन्नी  पी०  के०  :  (%)

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 धकेले अपने
 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  कर्मचारियों  की  वास्तविक  कठिनाइयों  को  दुर

 देश  में  आंखों के  डाक्टर  और  सजन  “

 9778.  श्री  जी०  बाई०  कुष्णा  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर
 परिवार  कल्याण  मंत्री  पद  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अंधता  के  उपचार  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  नेत्र  संबंधी  डाक्टरों

 और  सर्जनों की  कमी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  ( sitaet  सोह शि ना  :

 अपर्याप्त  है

 देश  में  नेत्र  डाक्टरों  की  कमी  को  दूर  करने  हेतु  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में

 तैनात  चिकित्सा  अधिकारियों  को  मेडिकल  कालेजों  और  क्षेत्रीय  संस्थानों  नेत्र-परिचर्या  प्रदान

 करने  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  शिविर  लगाने  की  नीति  अपनाकर  नेत्र  विज्ञान

 सर्जनों  की  कमी  की  समस्या  से  निबटा  जा  रही  है  ।  देश  के  मेडिकल  कालेजों  से  अनुरोध  किया  गया

 है  कि  वे  नेत्र-विज्ञान  विषयक  डिप्लोमा  और  डिग्री  कोर्सो ंके  लिए  प्रवेश  क्षमता  बढ़ाएं  ।  जिन

 संस्थाओं  में  ऐसी  सुविधाएं  नहीं  उन्हें  ऐसे  कोर्स  शुरू  करने  की  सलाह  दी  जा  रही  है  |

 साहु पुरी  पावर  कन्ट्रोल  eared  में  आग  लगने  के  कारण  पों  उत्तर
 प्रदेश  में  रेल

 सेवाओं  का  अस्त-व्यस्त  होना

 9779.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साहु पुरी  पावर  कंट्रोल  स्टेशन  में  हुए  भारी  विस्फोट  के  कारण  लगी  आग  के

 परिणामस्वरूप  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  रेल  सेवाएं  पुर्णतः  अस्त-व्यस्त  हो  गई

 यदि  तो  विद्युत  चालित  रेलगाड़ियां  कितने  घंटे  देर  से  और

 सरकार  को  इससे  कितनी  क्षति  हुई है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  ato  ए  गनी  खान  :  से  जी  नहीं  ।  क्योंकि  जितना

 स्थित  निकटस्थ  सब  स्टेशन  से  ai  के  वैकल्पिक  बिजली  सप्लाई  प्राप्त  कर  लीਂ  गई  थी  |

 fara  ग्रिड  सब-स्टेशन  के  बीच-बीच  में  खराब  हो  जाने  के  कारण  27-3-84  की  3  अप

 हावड़ा-बम्बई  156  डाउन  तिनसुखिया  1  अप  कालका  मेल  और  192  डाउन  मगध

 एक्सप्रेस  की  क्रमशः  10  17  7  मिनट  और  30  मिनट  की  रुकौती  हुई  ।

 रतलाम  में  आरक्षण  कोटा

 9780.  श्री  भोला  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रतलाम  स्टेशन  पर  इससे  लगे  राजस्थान  के  जिलों  और  रतलाम

 से  जुड़े  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  से  आने  वाले  यात्रियों  की  जबर्दस्त  भीड़  रहती
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 a  =  स्‍  यइयल्‍इल्‍एल्‍एल्‍एतए

 क्या  सरकार  ने
 रेलवे  आरक्षण  कोट ेके  मसले पर  फिर  से  विचार  शुरू  करने  की

 वांछनीयता  की  जांच  की  और

 यदि  तो  कब  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मन्त्री  बी०  To  गनी  खान  :  जी  हां

 और  रतलाम  में  विभिन्‍न  गाड़ियों  के  लिए  आरक्षण  कोटा  पहले  ही  लागू  है  और

 आवधिक  रूप  से  इनकी  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोटा

 9781.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या
 रेल  मन्त्री

 रेलवे  हूँ बोड़  कार्यालय  में  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  कोटे  के  बारे  में  5  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6532  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यहं  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1974  से  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  सहित  जिन

 अवर  श्रेणी  लिपिकों  को  पदोन्नत  कर  दिया  गया  उनको  स्थायी  नहीं  किया  गया

 इन  कर्मचारियों  को  किन-किन  प्रशासनिक  प्रतिबन्धों  तथा  अवरोधों  का  सामना  करना

 कौर

 इस  सम्बन्ध में  रेलवे  के  निगरानी  कार्यालय  अथवा  कामिक  विभाग  द्वारा  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 न  ि
 रेल  मन्त्री  ato  ए०  गनी  खान

 :  (  जा  गह
 नहीं 1  1971  और  1973

 में  भर्ती  किए  गए  अनुसूचित  जाति  के  तीन  उम्मीदवारों  सहित  25  निम्न  श्रेणी  को  लिपिकों  को

 1983  में  स्थायी  कर  दिया  गया  था  ।

 चूंकि  10  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  स्थाई  पेंशनीय  लाभों  का  हकदार  इसलिए  जिस

 कर्मचारी  का  स्थायी  पेंशन  पद  पर  लिया  नहीं  होता  वहू  20  वर्ष  की  अन्यून  अस्थाई  सेवा  करने

 के  बाद  पेंशनीय  लाभों  का  हकदार  होता  है  |

 संदर्भाधीन  कर्मचारी  स्थायी  रिक्तियो ंके  उपलब्ध  होने  पर  स्थायी  किये
 जायेंगे  ।

 स्थायीकरण  से  सम्बन्धित  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती है  ।

 विदेश  भेजे  गए  सांस्कृतिक  दल

 9782.  श्री  भीखा  भाई  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 eee

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1981-82  और  1983  के  दौरान  aieahie  प्रयोजनों  से

 सांस्कृतिक  दल
 विदेश

 बजे  गए

 क्या  प्रत्येक  दल/मंडली  पर  किए  गए  व्यय  का  कोई  हिसाब  नहीं  रखा  गया

 इसमें  चयन  किए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  कया

 वे  किन  राज्यों  के  और

 (=)  चयन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  थे  ?

 fade  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  ए०  :  से  आवश्यक  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वदिद्य:त.य  और  बनारस  हिन्द  विश्वविद्यालय  के  sata

 स्कूली  अध्यापकों  के  वेतनमानों  को  केन्द्रीय  विद्यालयों
 के  अध्यापकों  के

 समकक्ष  करना

 9781.  श्री  मोहम्मद  असरार
 अहमद

 :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  और  बनारस  हिन्दू

 विश्वविद्यालय  ने  अपने  स्कूल  कायम  किए  हुए

 क्या  1964  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 और  बनारस  हिन्दी  विश्वविद्यालय  के  स्कूलों के  अध्यापकों  के
 वेतनमान

 केन्द्रीय  विद्यालयों के

 अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  समकक्ष  लाने  का  निर्णय  किया

 क्या  1974  में  सरकार  ने  पूरव  प्रभावी  तौर  पर  1  1971  से  केन्द्रीय

 को i  चयन  ग्रेड  में विद्यालयों  में  चयन  ग्रेड  लागू  किया  था  जिसके  अनुसार  20  प्रतिशत  अध्यापकों

 रखा  गया

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  1967  में  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 और  बनारस  ह्य  विश्वविद्यालय  को  1  1973  से  प्रभावी  कर  चयन  ग्रेड  निदेश

 दिया

 (=)  क्या  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ने  इन  निदेशों  को  कार्यान्वित  किया है  और  क्या

 = अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  ने  अध्यापकों  को  चयन  ग्रेड  देने
 के  लिए  ब्र  नाव सका  कार्यान्वयन  नहीं

 किया  है  यद्यपि  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  समिति  ने  इसे  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  1977  में  एक  संकल्प  पारित  किया  और
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 अव

 (=)
 be
 उक्त  निदेशों  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या क्या  कारण  हैं  ? ह द

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 को

 राज्य  मन्त्री  शीला
 :

 तथा  हां  ।

 1971  में  सरकार  ने  प्रभावी  तौर  पर  5  1971  से  संघ  शासित

 क्षेत्रों  के  स्कूलों  तथा  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  15  प्रतिशत  अध्यापकों  के  लिए  चयन  ग्रेड  आरंभ  करने

 का  अपना  निर्णय  सूचित  कियां  ati  1-1-1973  से  चयन  ग्रेड को  प्रतिशतता  को  बढ़ा  कर  20  करने

 के  आधार  के  निर्णय  से  बाद  में  मान  1976  में  अवगत  करा  दिया  गया  था

 1976  में  विश्वविद्यालय  aaa  आयोग  अलीगढ़  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  तथा  बनारस  हिन्दू  विश्व  विद्यालय  सहित  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 स्कूलों  के  अध्यापकों के  सम्बन्ध  में  1-1-1973 से  20  प्रतिशत  चयन  ग्रेड  पदों  के  सृजन  किए  जाने

 का  अपना  निर्णय  सुचित  किया  था  ।

 )  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी तथा

 जाएगी ।

 केन्द्रीय  विश्वविजयी क्यों  के  अध्यापकों  की  पुर्न तिय क्ति

 9784.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  क्या  शिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  से  कितने  अध्यापक  और

 नियुक्तियों  पर  काम  कर  रहे  हैं  और  कब  से  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मन्त्री  शीला

 पलब्ध  सुचना  के  अनुसार  विभिन्न  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पुन

 नियुक्त  अध्यापकों  की  संख्या  संकाय वार  नीचे  दी  गई  है

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 विज्ञान

 10

 ललित  कला

 कुल  32
 साया  Se
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 है वरा वाव  विश्वविद्यालय

 कुल  3

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविघालय

 अंतर्राष्ट्रीय  अध्ययन

 सामाजिक  विज्ञान

 उत्तर  पैंतीस  विश्वविद्यालय

 शिक्षा

 aq
 सल

 a

 विश्वभारती

 ललित  कला

 विज्ञान

 भाषा

 ह

 19

 इायााप  कसम

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 अंग्रेजी  विभाग

 पॉलीटेकनिक
 ी

 कुल
 ———
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 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  में  इस  अवधि  के  दौरान  कोई  भी  अध्यापक  नियुक्त  तहों

 किय  था

 हज  के  लिए  अनुमति  दिए  ag  व्यक्तियों  की  राज्य-वार  संख्या

 9785.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हज  के  पिछले  पांच  सीजनों  भौर  भाने  वाले  हज  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य

 से  मकका  की  तीर्थयात्रा  पर  जाने  के  लिए  कितने  हाजियों  को  अनुमति  दी

 क्विज  तीर्थयात्रा  पर  जाने  के  लिए  अन्य  देशों  अपने  कोटा  में  वृद्धि  करने  के

 बावजूद  भारत  द्वारा  सऊदी  अरब  जाने  वाले  हाजियों  के  कोष  में  वृद्धि  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 और

 चालू  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  के  कोटा में  कमी  के  क्या  कारण  हैं

 और  यदि  तो  उसका  पण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ~
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  ए०  ए०  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है

 विदेशी  मुद्रा  को  कठिन  स्थिति  के  कारण  भारत  से  हाजियों  का  कोटा  बढ़ाना  संभव

 नहीं  हो  सका  है  ।

 वर्ष  1984  के  लिए  हज-यात्रियों  काकुल  कोटा  1983  के  समान  ही  है  ।
 चूंकि इस  ag

 इन  तीर्थयात्रियों  के  लिए  केवल  एक  स्टीमर  उपलब्ध  है  इसलिए  समुद्र  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  सभी

 राज्यों  के  तीर्थयात्रियों  के  लिए  कोटा  कम  किया  गया  जिसमें  जम्मू  और  काश्मीर  भी  शामिल

 है  ।  लेकिन  वायुयान  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  तीर्थयात्रियों  के  लिए  सभी  मामलों  में  कोटे  को  इस

 प्रकार  बढ़ाया  गया  है  कि  तीर्थयात्रियों  का  कुल  कोटा  21,000  रखा  जा
 रहा  है

 |

 घधिघ्रण

 1979  1980  1981  1983  i984

 1  2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  1082  870  1196  1193 1450  1231

 असम  आदि  650  1167  1167  1291  1288  1329

 बिहार  1016  2334  1876  2580  2574  2655

 गुजरात  भारी  902  691  555  1764  762  786
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 ]  3  4  5  6

 दिल्‍ली  276  81  65  89  89  92

 1064 जम्मू और  काश्मीर  1232  1200  1150  1035  1032

 कर्नाटक  1408  957  769  1057  1055  1089

 केरल/लक्षद्वीप  3407  1323  1070  1424  1421  1465

 मध्य  प्रदेश  481  559  450  617  616  636

 1492
 महाराष्ट्र  आदि  2159  1311  [054  1150  1446

 उड़ीसा  85  100  80  111  111  115

 राजस्थान  693  439  604  602  621
 546

 1247  655  527  724  722  745 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  3693  4203  3378  4646
 4635

 4780

 पश्चिमी  बंगाल  भारी  915  2789  2242  3082  3075  3173

 हरियाणा/पंजाब  दिल्‍ली  के  176  141  195  194  202

 आंकड़ों  में

 शामिल  हैं

 सरकार  454  550  585  630  680  525

 कुल
 र  20068  16418  21495  21495  22000

 19724

 *इन  आंकडों  में  समुद्री  मार्ग  और  वायुयान  मागं  दोनों  के  यात्री  शामिल
 हैं

 ।

 नालन्दा  विश्वविद्यालय  को  पुनर्जीवित  करना

 9786.  भी  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  के  पास  नालन्दा  जैसे  प्राचीन  विश्वविद्यालय
 क्यों  को  पुनर्जीवित करने

 के

 लिए  कोई  योजना  और

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या
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 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यूगोस्लाविया  भारत क फो  जल  पोतों  ora Th  चला

 9787.  श्री  एन०  के०  दे जवल कर  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  युगोस्लाविया  भारत  को  जलपोतों  की  सप्लाई  करने  को  तेयार  है

 यदि  तो  युगोस्लाविया  द्वारा  कितने  जलपोत  सप्लाई  किए  जाएंगे

 इन  जलपोतों  की  माल  वाहन  क्षमता  कितनी  है

 युगोस्लाविया  को  जलपोतों  के  बदले  कितना  ale  अयस्क  सप्लाई  किया  जाएगा

 मौर

 दोनों  देशो ंके  बीच  हुए  समझौते  की  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  दोनों  पक्षों  की  ओर

 से  इस  पर  किसने  हस्ताक्षर  किए  हैं
 ?

 उन
 परिवहन  मंत्रो  के ०  विजय  भास्कर  हाँ

 और  युगोस्लाविया  ने  खाद्य  तेल  के  छह  जिनमें  प्रत्येक  25,000

 डी०  डब्लू०  टी ०  का  है  और  12  बल्क  जिनमें  से  प्रत्येक  40,000  डी०  डब्ल्यू०  टी०  का

 सप्लाई  करने  की  पेशकश  की  है  ।

 यदि  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  इन  जहाजों  की  कीमत  की  50

 प्रतिशत  राशि  का  भुगतान  कच्चा  लोहा/भारतीय  माल  देकर  किया  जाएगा  |

 दोनों  देशों  के  बीच  ऐसा  कोई  समझौता  नहीं  हुआ  है  ।

 at  1980-83  के  दोरान  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  चलाएं  गए  अभियोग

 9788,  श्री  के ०  ए
 il

 क्या :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 ara  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  अन्तगंत वर्ष  1980-85  के  दौरान

 कितने  अभियोग  चलाये  गये  हैं
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 उनमें से  कितने  मामले  दोषमुक्त
 कर

 दिये
 गये

 (a)  उनमें  से  कितने  मामलों  में  कैद  तथा  जुर्माना  किया  गया  तथा  इस  संबंध  में  राज्य-वार

 तथा  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  और

 कितनी  यदि  कोई  लम्बित  हैं  और
 राज्य-बार

 उनका  ब्यौरा  क्यां  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :
 ः

 वर्ष  1980  से  1982  के  दौरान  दायर  किए  गये  मुकदमों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार

 1980  17041

 1981  "16976

 1982  15006

 इन  मुकदमों  में
 जिन  व्यक्तियों  को  दोषमुक्त कर

 दिया  उनकी  कुल  संख्या  इस  प्रकार

 1980  4760

 1981  4946

 1982  5321

 एक  विवरण  है  ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 विवरण

 राज्य/संघ  शासित  अगि  भागता  ससंद

 क्षेत्र  का नोम  1980
 198

 19582

 4

 1.  ates  प्रदेश  131  86  36

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  गुजरात  355  178  75
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 हरियाणा  416  527  651

 हिमाचल  प्रदेश  286  153  82

 जम्मू और  कश्मीर  370  36  23

 71  14  17

 143  151  84

 10  मध्य  प्रदेश  910  745  509

 11  193  155  125

 12

 13  मेघालय  14

 14

 15  32  32

 16  पजाब  178  151  164

 17  राजस्थान  549  438  300

 18  सिक्किम  मेन  +

 19  तमिलनाडु  725  681  521

 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  821  2334  853

 22  पश्चिम  बंगाल  106  122  49

 23  अठ  भोर
 te

 द्वीप  समूह

 * 24  अरुणाचल  प्रदेश  ग्न  ने  न

 25  84  45  80

 26  दादरा और  नगर  हवेली

 27  17  24  17
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 पर  2

 28.  गोआ  दमन  और  दीव

 29.  लक्षद्वीप

 30.  पांडिचेरी  12

 मैंद  क  de  KK
 31.

 मिजोरम

 शून्य  सुचना

 *
 अनुपलब्ध

 x  अधिनियम  लागू  नहीं

 आदिवासी  क्षेत्रों  से  गुजरने  बाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 9789.  श्री  भो खा भाई  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  आदिवासी  क्षेत्रों  के  कुल  कितने
 क्षेत्र से

 होकर  गुजरते हैं
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 माननीय  सदस्य  का  प्रशन  आदिवासी  क्षेत्रों  से  होकर  गुजरने  वाले  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बारे

 में  समयबद्ध  सुचना  विवरण  में  दी  गई  है  |

 में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  टी०  8320/84]

 को  रेल  लाइन  हारा  राजधानी  से  जोड़ा  जाना  और  एक

 एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाना

 9790.  श्रीमती  ऊषा  बर्मा  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  प्रतीम  को  एक  रेल  लाइन  द्वारा  राजधानी  से

 जोड़ने  और  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री (
 en  re  ake बना  Ko  atc  ए०  nat  खान  :  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 धीन  नहीं  है  ।  यह  भी  विदित  नहीं है  कि  जिस स्थान को  जोड़ने  का  प्रस्ताव है  वहं  कहां

 पर  है  ।
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 पश्चिम  रेलवे  के  गोंडा-मंलानी-लखनऊ  और  गौंडा-मेलानी-बरली

 संस्थानों  में  चलाई  गई  रेलगाड़ियां

 9791.  श्रीमती
 ऊषा  वर्मा

 :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  उत्तर  रेलवे  के  गोंडा-मेलानी-लखनऊ  और  गोंडा-मंलानी-बरेली  सैक्शन ों  में  कोई

 नई  रेल  गाड़ी  चलाई  गई

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  नया  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  ए  गनी  खान  :  से  वर्ष  1983-84  के  दौरान

 इन  खण्डों  पर  एक  जोड़ी  गाड़ी  201/202  मेलानी-सीतापुर  सवारी  गाड़ी  आरम्भ  की  गई  है  ।

 इसके  ग्रीष्मकालीन  भीड़भाड़  को  कम  करने  कें  लिए  93/94  गोंडा-मेलानी  सवारी  गाड़ी

 को  बरेली  61/62  सीतापुर-मेलानी  सवारी  गाड़ी  को  पीलीभीत  तक  ate  25/26  मेलानी

 एक्सप्रेस  को  भी  अस्थायी  तौर  पर  काठगोदाम  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 मेडिकल
 काजोल  बोड़  में  अनुसूचित  जाति/अनुशूचित  जनजाति  को

 प्रतिनिधित्व  देना

 9792.  कुमारी  पुष्पा  देवो  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारतीय  मेडिकल  काउन्सिल  बोर्ड  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं

 यदि  तो  मेडिकल  काउन्सिल  बों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  को  प्रतिनिधित्व  न  देने  के  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  मेडिकल

 काउन्सिल  बों  में  प्रतिनिधित्व  देने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो (  बी०  :  से  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  परिषद  1956  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  किसी  व्यक्ति  को

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  में  विशेष  प्रतिनिधित्व  देने  को  व्याख्या  नहीं  तथापि  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  परिषद  में  आठ  सदस्यों  को  मनोनीत  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  ध्यान  देगी

 जिससे  कि  इसमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  कम  a  कम  एक  प्रतिनिधि  हो  ।  इस
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 परिषद  में  अनुसूचित जाति  का  एक  सदस्य  पहले से  ही  है  जो  स्नातकोत्तर  समिति  का  अध्यक्ष

 भी  है  ।

 खुर्दा  रोड-पुरी  रेलवे  लाइन  को  दोहरा  करना

 9793.  थ्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  उड़ीसा  में  खुर्द  रोड  और  पुरी  के  बीच  रेलवे  लाइन  को  दोहरा  करने  की  मांग

 लगातार  की  जाती  रही

 यदि  तो  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्री  ए०  बी०  To  गनी  खानम  :  से  खोर धा  रोड  ओर  पुरी के

 बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  की  मांग  को  प्राप्त  हुई  लेकिन  खोरधा  रोड-पुरी  खंड  पर  यातायात  की

 मात्रा  को  देखते  हुए  फिलहाल  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  ओचित्य  नहीं  है  ।  जब  कभी  यातायात  बढ़ेगा

 तो  इस  प्रश्न  की  पुनरीक्षा  की  जाएगी  ।

 जयपुर-क्योंकर  रोड  स्टेशन  पर  उपरि  पुल

 9794,  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  जयपुर  क्योंकर  रोड  स्टेशन  पर  एक  उपरि  तुल  के  निर्माण

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  नया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रो  To  बी०  एं०  गनी  खान
 :  और  जाजपुर-क्योंकर  रोड

 स्टेशन  पर  वर्तमान  समपार  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  का  एक  प्रस्ताव  पहले  उड़ीसा

 राज्य  सरकार  ने  भेजा  था  |  रेलवे  ने  राज्य  सरकार  से  कहा  था  कि  अपने  हिस्से  की  लागत  और

 करार  की  अन्य  मानक  शर्तों  के  बारे  में  अपनी  स्वीकृति  दे  ।  तब  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने

 अपने  2-3-84  के  पत्र  संख्या  2078/टी/टी  द्वारा  सूचित  किया है  कि  फिलहाल  इस

 काम  को  शुरू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 तलचर-संबल पुर
 रेल  सम्यक  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण

 9795.  श्री  हरिहर  सोरन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  प्रस्तावित  तलचर-संबलपुर  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण

 के  लिए  भूमि का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  प्रगति हुई  कौर

 उक्त  भूमि  अधिग्रहण  ara  के  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगने  की  आशा  है  ?

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खन  :  से  तलचर-सम्बलपुर  नयी

 बड़ी  लाइन  का  निर्माण  हाल  ही  में  1984-85  के  बजट  में  अनुमोदित  किया  गया  है  ।  इस

 परियोजना  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  लिए  अवश्य  कारवाई  को  जा  रही  भूमि

 ग्रहण  का  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  अभी  लक्ष्य  तारीख  नियत  नहीं  की  गई  है  भर  यथासमय  राज्य

 सरकार  से  परामर्श  करके  तय  की  जायेगी  ।

 fata  आन  fe  alae  से  समाचार

 9796.  Sto  पु  यू०  आजमी  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  दिनांक  17  1984  अ त  इयन ्  वो  एव ना  न  प्रेस  में

 याह मिनेस  भान  fe  राज  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  दिलाया  ग  ना  हु

 यदि
 तो  दिल्‍ली  में  तथा  देश  के  अन्य  स्थानों  पर  मलेरिया  महामारी  को  रोकथाम

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उपाय  किए  गए  और

 क्यो  मलेरिया  कर्मचारियों  को  इस  प्रकार  के  कोई  अनुदेश  हैं  कि  वे  घर-घर  जाकर

 रकत  के  नमूने  लें  और  यदि  तो  कया  कमेंचा  रियों
 को  ऐसा  करने  के  लिए  निर्देश  दिए  जाएंगे

 और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहसिना

 से  सरकार  ने  यह  समाचार  देख  लिया  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  31-3-1984

 तक
 मिली  सुचना  के  अनुसार  47063  व्यक्ति  मलेरिया  से  बीमार  हुए  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी

 अवि
 में  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 से  55450  लोगों  के  मलेरिया  से  पीड़ित  होने  की  gan

 मिली थी  ।  इस  प्रकार  इस  बर्ष  राजधानी में  मलेरिया  की  घटनाओं  में  मामुली-सी  बढ़ोतरी

 हुई  है

 देश  में  मलेरिया  रोग  पर  कालू  पाने  के  लिए  निम्नलिखित  विशिष्ट  कदम  उठाये  जा  रहे

 Ri
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 (1)  बुखार  वाले  रोगियों  का  पता  wa  लेप  एकत्र  करने  तथा  सम्भावित

 करने  के  लिए  निगरानी  कार्यकर्ता  द्वारा  इस  पखवाड़े  प्रत्येक  गांव  का  दौरा  किया

 जाता है  ।

 (2)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थिति  प्रयोगशालाएं  बुखार  areat  रोगियों  के  रकत  लेपों  की

 तत्काल  जांच  करती  हैं  और  जिन  रोगी  थों  aT
 मलेरिया रया  sist

 ela  a  उनका  रेडिकल  उपचार  किया

 जाता

 (3)  औषध  वितरण  केन्द्र  और  ज्वर  उपचार  डिपो  गांवों  में  काम  कर  रहे  हैं  ताकि  बुखार  वाले

 रोगियों  को  समय  खोये  बिना  दवा  उपलब्ध  की  जा  सके

 (4)  जिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  वर्ष  एक  हजार  लोगों  के  पीछे  या  इससे  अधिक  रोगी

 पाये  जाते  उन  सभी  में  कीटनाशी  छिड़काव  किया  जाता  है  |

 (5)  इसके  पी०  फाल्सीपेरम  संक्रमण  जिसके  कारण  प्रमस्तिष्कीय  मलेरिया

 होता  2  ¢ फैलन ेसे  रोकन ेके  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन/स्वीडिश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी

 की  सहायता  से  देश के  रोगग्रस्त  इलाकों  में
 पी०  फाल्सीपेरम  नियन्त्रण  कार्यक्रम  चलाया  जा

 रहा  है
 ।

 में  मलेरिया  के  प्रकोप  को  रोकते के नभग  के  उद्देश्य  से  स्थानीय  प्राधिकरण  निम्नलिखित

 उपाय कर  रहे  हैं
 :--

 (1)  हर  सप्ताह  नगरीय  क्षेत्रों  में  मच्छर  लार्वा-नाशी  तेल  पायरोसीन  आयल

 पेरिस्प्रीन  का  इस्तेमाल  कर  लार्वा रोधी  कार्य  करना  ।

 (2)  राजधानी  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  निर्माण  कार्य  स्थलों  ं  पर  मजदूरी  की  झोंपड़ियों  तथा

 झग्गी-झोंपड़ियों  में  बी  ०  एच०  सी०  कीटनाशी  दवाओं  का  तीन  बार  छिडकाव  करना ॥

 (3)  जिन  घरों  में  मलेरिया के  पाजिटिव  रोगी  पाये  जाते  उनके  अन्दर  था  उनके  आस

 पास  पाइरेट्स  की  फोकल  स्प्रे  करना  |

 (4)  fear  फार्मिंग  मशीनों  बाली  गाड़ियों  से  5  प्रतिशत  मलेशियन  का  समय-समय  पर

 gat  छोड़ना
 ।

 (5)  लार्वा नाशक  मछली  के  जरिए  जैविक  नियंत्रण  करना  ।  इसके  अतिरिक्त  दिल्ली  में

 रकत  लेप  लेने/जांच  करने  और  बुखार  वाले  मलेरिया  रोगियों  का  इलाज  करने  के  लिए  126

 मलेरिया  219  ज्वर  उपचार  डिपो  तथा  551  औषध  वितरण  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं  ।
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 राजधानी  में  मलेरिया  के  प्रकोप  की  समीक्षा  करने  के  लिए  मुख्य  सचिव/स्वास्थ्य  दिल्‍ली

 प्रशासन की  अध्यक्षता  में  पाक्षिक  बैठकें  भी  बुलाई  जाती  ।

 संशोधित  कार्य  योजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मलेरिया  रोगियों  का  पता

 लगाने  के  लिए  नियमित  पखवाड़ों  का  आयोजन  किया  जाए  ।  लेकिन  नगरीय  क्षेत्रों  के  लिए  ऐसो

 व्यवस्था  नहीं  है  जहां  स्थानीय  निकायों/ज्वर  उपचार  औषधालयों  आदि  द्वारा  परोक्ष

 निगरानी की  जाती  है  ।

 आयुर्वेदिक  फर्मों  द्वारा  मानकीकृत  उत्पाद

 9797.  श्री  सोती माई  आर०  चौधरी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-बार  कितनी  फर्म  मानकीकृत  उत्पाद  तैयार  कर  रही

 उनमें  से  कितनी  फर्मों  के  पास
 मान्यता

 प्राप्त  वैज्ञानिक  संस्थाओं  से  प्राप्त  मानकीकृत

 तरीके  अथवा  पराग्वे  उपलब्ध  इन  फर्मों  के  नाम  कया  हैं  तथा  इन  संस्थाओं  के  नाम  कया  हैं
 जिनसे  परामर्श  मांगा  गया  और

 क्या  सरकार  द्वारा  इन  कार्यों  को  प्रोत्साहित  किया  गया  था  और  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  सोहसिना  किदवई  )  :

 पहली  1983  की  स्थिति  के  अनुसार  पूर्व ेदिक/सिद्ध/यूनानी  औषधियों  का  निर्माण

 ओर  बिक्री के  लिए  औषध  एवं  प्रसाधन  सामग्री  1945  के  अधीन  4,614  लाइसेंस

 प्राप्त फर्म  हैं  ।

 राज्य-वार  आकड़ों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  ओषध  एवं  प्रसाधन  सामग्री  नियमावली  के  नियम  157  के  आयुर्वेदिक

 औषधियों  का  निर्माण  सक्षम  तकनीकी  स्टाफ  के  निदेशन  और  पर्यवेक्षण  के  अधीन  करना  होता है  ।

 परामशेंदायी  सेवाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रतिबंध  अथवा  विनियम  नहीं  बैसे  निर्माताओं

 को  समय-समय  पर  औषध  एवं  प्रसाधन  सामग्री  1940  की  प्रथम

 अनुसूची  में  विनिर्दिष्ट  भा यु वेद  के  प्रमाणिक  पुस्तकों  में  निर्माण  के  लिए  निर्धारित  तौर-तरीकों  को

 अपनाया  होता  है  अथवा  राज्य  औषध  नियंत्रकों  द्वारा  विशेष  रूप  से  स्वामित्व  वाले  नुस्खों  के  लिए

 दिये
 गये  लाइसेंस

 के  अनुसार  तैयार  करना  होता  है  ।
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 विवरण

 1-4-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  राज्यों  में  आयुर्वेदिक  सिद्ध/यूनानी  चिकित्सा

 पद्धतियों  के  लिए  दिये  गये  लाइसेंसों  की  संख्या  :

 ————

 1

 ||  आन्ध्र  प्रदेश  185

 2  असम

 3  221

 4  399 गुजरात

 5  59

 6  हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू और  कश्मीर

 कर्नाटक  127

 450

 10  मध्य  प्रदेश  169

 757 11  महा  राष्ट्र

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैंड

 15  उड़ीसा  54

 16  पजाब

 17  राजस्थान  239

 18  सिक्किम

 19  तमिलनाडु  312

 20  त्रिपुरा
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 i  ee

 21  उत्तर  प्रदेश  868

 22  पश्चिम  बंगाल  511

 23  अंडमान व  निकोबार  द्वीप  समूह

 24  अरुणाचल  प्रदेश

 25

 26  दादर व  नगर  हवेली

 27  दिल्ली  101

 28  दमन  व  द्वीप

 29  लक्षद्वीप

 मिजोरम 30

 31  पांडिचेरी

 —

 4614

 कए ee  ह

 1-4-1982  की  स्थिति  के  अनुसार   ्ana
 |  |  i  थ  i

 उड़ीसा  में  केन्द्र
 परा  सहायता  प्राप्त  स्वास्थ्य  परियोजनाएं

 9799,  श्री  मनमोहन  पा  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  उड़ीसा  में  छठी  योजना वधि  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  सहायता  से  कितनी  स्वास्थ्य  परियोजनाओं

 क्रियान्वित  की  गई  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 छठी  योजना  (1980-85)  उड़ीसा  राज्य  में  निर्मला  लागत  बकर fiz  >
 द्र  प्रायोजित  स्वास्थ्य  योजनाओं

 को  कार्यान्वित  किया  गया  है  :--

 1.  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम

 2.  राष्ट्रीय  फाइलेरियाई  नियंत्रण  कार्यक्रम

 3.  राष्ट्रीय  कुष्ठ
 नियंत्रण  कार्यक्रम
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 Coenen eee EEE aD  एएए  एएए  एए  एएए

 4  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम

 5  दृष्टिहीनता  निवारण  एवं  नियंत्रण

 6  बहु-उद्देशय  कार्यकर्ता  प्रशिक्षण

 जड़ी-बूटी  उद्यानों  सहित  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  फार्मेसी  का  विकास

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  में  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा

 चिकित्सा  शिक्षा  को  समयानुकूल  बनाना  |

 10  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  से  शत-प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  के  आधार  पर

 1982-83  से  परिवार  कल्याण  क्षेत्र  को

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  | 11

 उड़ीसा  में  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण

 09800.  at  मनमोहन  ६ 5  क्या  रेल  मंत्रो  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  कुल  कितने  किलोमीटर  रेल  लाइन  का

 करण  किया गया

 उड़ीसा  में  शेष  कितने  किलोमीटर
 रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  होना  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्री  (  श्री
 ए०

 बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  )  :  छठी  योजना  में  उड़ीसा  में

 विद्युतीकरण  के  अन्तर्गत  लायी  गयी  रेलवे  लाइन  कुल  159  मार्ग  किलोमीटर  है  ।

 इस  समय  उड़ीसा  में  और  अधिक  विद्युतीकरण  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  करमचारी  संघ  का  पत्र

 0801.  श्री  सत्पसाधन  चल  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  भौर  प्रशिक्षण  परिषद  प्रशासनिक

 कर्मचारी  संघ  का  दिनांक  26  1984  का  पत्र  मिला
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 यदि  तो  उनके  पत्र  में  मुख्य  मांगें  क्या

 क्या  सरकार  संघ  द्वारा  30  1983  को  पेश  किए  गए  मांग  पत्र  के  संबंध  में

 ay  1983  में  संघ  के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  की

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  जब  से  उन्होंने  मांग-पत्र  प्रस्तुत  किया  था  तब  से

 लगभग  एक  वर्ष  का  समय  हो  गया

 क्या  उपरोक्त  संगठन  उनके  मांगों  का  समाधान  न  होने  की  स्थिति  में

 शांतिपूर्ण  आंदोलन  करने  की  और

 यदि  तो  सरकार  ने  मांगों  पर  विचार-विमर्श  और  समाधान  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की
 है

 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला
 :

 हां  ।

 मुख्य  मांगें  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  समय  मान  पदोन्नति  अर्थात  पांच  ag  बाद  अपने  आप  आगे  का  वेतन मान  दिया  जाए  |

 2.  मकान  किराया  25  प्रतिशत  दिया  जैसा  पहले  दिया  जा  रहा  था  ।

 3.  80  प्रतिशत  20  प्रतिशत  की  रेशों  लागू की  aa  कि  आफ

 ओडिट  में  स्वीकार हुआ  है

 4.  कन्वर्टर  की  मांग  जो  संघ  ने  पहले  कर  रखी  है  उसको  स्वीकार  किया  जाये

 अन्यथा  किसी  भी  पद  में  कन्वशंण  न  की  जाए  ।

 5.  भर्ती  नियम  सबके  लिए  एक  जैसी  अर्थात  75  प्रतिशत  TEE IA  से  तथा  25  प्रतिशत

 परीक्षा  द्वारा  ।

 6.  डेलीबेजर  कर्मचारियों  को  स्थाई  किया  जाए

 7.  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारियों  तथा  चालकों  की  वर्दी  संघ  की  मांग  के  अनुसार  दी  जाए  ।

 इस  आशय  को  दर्शाने  वाला  कोई  रिका  नहीं  है  कि  30-3-1983  को  अपना

 पत्र  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  संघ  के  प्रतिनिधियों  से  कोई  बातचीत  हुई  ।
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 A  न  नवना  ण

 ओर  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  एक  स्वायत्त  संगठन  है  |

 संघ  की  मांगों पर  उनके  द्वारा  विचार  किया  जाना है
 तथा  उन्हें  निपटाया  जाना  राष्ट्रीय

 शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  प्रशासनिक  कर्मचारी  संघ  से  प्राप्त  हुए  पत्र
 के  अनुसार

 उन्हें  26-3  1984  से  शांतिपूर्ण  आंदोलन  करने  का  निर्णय  किया  था  ।  संघ  ने  अपना  आंदोलन

 28-3-1984  से  किया  ।
 राठ  पाण  अनु०  go  परिषद

 के  प्रतिनिधियों  के
 साथ हुई

 बातचीत  के  परिणामस्वरूप  आंदोलन  4-4-84  को  वापिस  ले  लिया  गया  था  |

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  डिस्पेंसरी  के  लिए  अपर्याप्त  स्थान

 9802.  प्रो०  अजित  कुमार  मेहता  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पालियामेंट  स्ट्रीट  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  डिस्पेंसरी  एक  छोटे

 से  कमरे  में  चल  रही  है  ओर  इसमें  आवश्यक  औषधियों  का  अभाव  और

 यदि  तो  उक्त  डिस्पेंसरी  को  इसी  भवन  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  अन्य

 डिस्पेंसरी  की  तरह  पर्याप्त  स्थान  देने  और  पर्याप्त  मात्रा  में  आवश्यक  औषधियां  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाये

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  सें  उप  Hea  कुमुद  बेन  एम०  :

 और  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सुचित  किया  है  कि  वे  पालियामेंट  स्ट्रीट  स्थित  अपने

 औषधालय  में
 अधिक  स्थान  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  उपाय

 कर  रहे  इस

 औषधालय  में  अनिवार्य  औषधियों  की  कोई  कमी  नहीं
 है  ।

 दिल्लो  चघिधच्रविदयालथ  दारा  प्रधान  मन्त्री  के  निदेश  को  अवज्ञा

 9803.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  far

 कया  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  प्रधान  मन्त्री  के-इस  निदेश  की  अवज्ञा  करते  पाया

 गया  है  कि  सेवा  काल  को  बढ़ाने  में  उदारता  तथा  सेवा-निवृत्त  व्यवसायों
 के  नियोजन

 की  प्रवृत्ति

 को  तुरन्त  रोका  जाना  और

 यदि  तो  प्रधान  मंत्री  के  निदेश  को  कार्यान्वित  कराने  के  लिए  व्या  कार्रवाई  की

 गई  है
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों की  राज्य  मन्त्री  शीला

 :  और  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  सां विधियों  और  अध्यादेशों  में

 विश्वविद्यालय  के  प्रशसनिक  अधिकारियों  और  गर-शिक्षण  स्टाफ  का  सेवा  काल  बढ़ाने  अथवा
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 रोजगार  के  सम्बन्ध  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  विश्वविद्यालय  के  अध्यक्ष  at  में  यह

 व्यवस्था  है  कि  किसी  भी  विख्यात  अध्यापक  को  60  वर्ष  की  आयु  पूरी  करने  के  बा  कुल

 कर  अधिक  से  अधिक  पांच  ag  की  अवधि  के  लिए  रोजगार  दिया  जा  सकता  है  किन्तु  यह

 उसको  65  वर्ष  की  आयु  पुरी  करने  के  बाद  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  विश्वविद्यालय  के  अनुसार

 शिक्षकों  के  रोजगार  के  सभी  मामले  विश्वविद्यालय  द्वारा  निर्धारित  उच्च  शैक्षिक  स्तरों  को

 ध्यान  में  रखकर  तय  किए  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरका  र/सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  आदि  के

 पदों  पर  सेवानिवृत्ति  की  आयु  प्राप्त  करने  के  बाद  अधिकारियों  की  सेवा  अवधि  बढ़ाने/पुन:  रोजगार

 से  सम्बन्धित  प्रधान  मन्त्री  के  निदेश  सूचना  और  कार्यान्वयन  के  लिए  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  ध्यान

 में  ला  दिए  गए  थे  ।

 इतिहास  को  पुस्तकों  में  तथ्यों  को  तोड़-मरोड़  कर  प्रस्तुत  किया  जाना

 9804.  श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  इतिहास  की  पुस्तकों में  तथ्यों  को  तोड़-मरोड़ कर  प्रस्तुत  जो  धर्मान्धता ओर

 बहुतायत  समुदाय  में  अल्पसंख्यकों  के  विरुद्ध  आक्रोश  को  बढ़ावा  देते  हैं  और  सकल  कालेजों  और

 विश्वविद्यालयों  में  पढ़ने  वाली  युवा  पीढ़ी  के  में  जहर  भरते  से  मुक्त  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला

 कोल  तटीय  एकता  को  बढावा  देने  उद्देश्य  से  इतिहास  और  भाषा  की  स्कूली  पाद्य-पुस्तकों

 का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  कार्यक्रम  आ  fear  जै गरे  [pal  &  |  पाठ्य य-पुस्तकों  की  समीक्षा

 निम्नलिखित  पूर्वाग्रहों  और  प्रो वृत्तियों  को  ध्यान  में  रखकर  की  जाती  हैं
 :--

 (1)  साम्प्रदायिकता

 )  जातिवाद  और  छआछत

 (3)  क्षेत्रीयता  ate  भाषाविद

 (4)  प्रजाति वाद

 (5)  रूढ़िवाद  और  अंधविश्वास

 सभी  'राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  पाठद्व-पुस्तकों के के  मुल्यांकन का  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है

 जो  विभिन्‍न  स्तरों  पर  क्रियान्वित  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 कालेज  स्तर  पर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  1982  में  सभी  विश्वविद्यालयों

 को  मागंदर्शी  रेखाएं  परिचालित  की  थीं  जिनमें  उनसे  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वेਂ  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  पाठ्य-पुस्तकों  का  मूल्यांकन  करें  कि  इस  प्रकार  की  पुस्तकों  में  कोई

 पएक्ञनाणगा  मे
 ऐसी  सामग्री  न  हो  जिससे  विभिन्‍न  स सम्  की  नन  नी  असामंजस्य  पैदा  हो  ।
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 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  द्वारा  एक  टेस्टिंग  मशीन  को  खरीद

 9805.  at  राजेश  कुमार  सिंह  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  ने  अत्यधिक  ऊंची  दर  पर  लगभग

 35  लाख  रुपए  की  एक  z fem  मशीन  स्थानीय  रूप  से  खरीदी  saatz |  इस  प्रकार  की  मशीन

 उसके  आधे  मूल्य  पर  खरीदी  जा  सकती  और

 क्या  यह  सच  है  कि  ag  खरीद  बहुत  जल्दी  में  की  गई  थी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  क्रिया  मन्त्र लय  में  राज्य  मन्त्रों  मोहसिना  :

 भर  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  36.70  लाख  रुपए  की  कोमल  की

 एक  इलेक्ट्रोनिक  टेस्टिंग  सशीन  खरीदी  थी  ।  यह  खरीद  काफी  सोच-विचार  के  बाद  की.गई  थी  और

 इस  सम्बन्ध  में  बोले  आफ  डायरेक्टर  की  मंजूरी  ली  गई  थी  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  के  कार्यकरण  पर  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  का  प्रतिवेदन

 9806.  श्री  माधव
 राव

 सिंधिया  :  नया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण की
 द | हि

 जांच  करने  के  लिए  गठित  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  44]  प्
 ह ल  जर

 af |  तो  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध  में  उसकी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 उनको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  कोल )
 :

 हां
 ।

 समिति  की  सिफारिशों  के  ब्यौरे  रिपोर्ट  में  दिए  गए  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय  में  सदस्यों  के  प्रयोग  तथा  संदर्भ  के  लिए  रखी  गई  हैं  ।

 स्पोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।
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 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  द्वारा  प्रबंध  निदेशक  तथा  वित्तीय

 सलाहकार  के  बिना  ata  करना

 9807.  स्वामी  इन्द्रवेश

 sit  कमला  सिश  मधुकर

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  में  कुछ  वर्षों  तर्क  प्रबन्ध  निदेशक  की

 नियुक्ति  नहीं  को  गई

 क्या  उसके  परिणामस्वरूपਂ  एकक  का  पूरा  प्रशासन  अस्त-व्यस्त  और

 क्या  कम्पनी  के  वित्तीय  सलाहकार  की  सेवाएं  भी  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  और  कम्पनी

 पिछले  दो  वर्षों  से  बिना  वित्तीय  सलाहकार  के  कार्य  कर  रही  है

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ( stterett  मोहसिना  :

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  का  अध्यक्ष  असल  1982  से  इसके  प्रबंध  निदेशक  के  रूप  में  भी  कार्य

 कर  रहा हैं

 यह  प्रश्न नहीं  उठता  |

 वित्तीय  सलाहकार  को  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  वस  यह  मामला  न्यायाधीश है  ।

 उच्च  के  गिरते  हुए  मूल्य

 9808.  श्री  सुंधीर  गिरि
 :

 क्या  शिक्षा और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  च्च  शिक्षा  में  गिरते  हुए  मुल्यों  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय

 किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  sitar  :

 भर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  मूल्योन्मुख  उच्च  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  अनेक

 उपायों  पर  विचार  कर  रहा है  ।  इसमें  मृल्योन्मुख  पुस्तकों  का  निर्माण  और  चुनिन्दा  विषयों  पर

 पतन  सामग्री  तैयार  मूल्य परक  कंसेट-टेपों  भादि  का  निर्माण  भर  मूल्योन्मुख  शिक्षा

 से  सम्बन्धित  बुलेटिन  का  प्रकाशन  शामिल  है  ।  इसके  अवर  स्नातक  शिक्षा के  पुनर्गठन
 के  कार्यक्रम  छात्रों  को  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  इतिहास  की  मौलिक  हमारी  सांस्कृतिक
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 लाफ  णणणणणणणणणबव्

 विज्ञान  का  विकास  और  विचारों  के  विरासत  आदि  की  जानकारी  देने के  लिए

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सभी  विश्वक्थ्ालयों  को  बुनियादी  पाठयक्रम  शामिल  करने  की

 सिफारिश को  है  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  अशांति

 9809.  श्री  दी०  एस०  नैनो  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कार्यालयों  का  बहिष्कार  करने  के  कारण  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में

 शांति  जारी  है  ऑफ  इण्डिया  दिनांक  7  1994)  और  क्या  वर्तमान वाइस
 ut क चांसलर  द्वारा  पद  भार  संभालने  से  लेकर  इस  प्रकार  की  व्यापक  अशांति  के  कार  नो  T  सरकार

 द्वारा  पता  लगाया  गया  है  और  यदि  तो  सरकारी  मुल्यांकन  के  क्या  प्रमुख  मुद्दे  और

 क्या  उनका  इस  प्रतिष्ठित  विश्वविद्यालय  के  तमंचा  छात्रों  तथा  वाइस  चांसलर

 संकाय  के  प्रतिनिधियों  को  आमने-सामने  बातचीत  के  लिए  बुलाने  और  इस  समस्या  को  हल  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  :

 जी  नहीं  ।  1984  के  प्रारंभ  में  एक  मामूली  घटना  हुई  थी  जब

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  saa  संघ  के  एक  पदधारी  को  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  तैयार

 किए  गए  कायें  संचालन  के  मानदण्डों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  निलंबित  किया  गया  था  इस

 अनुसरण  में
 विश्वविद्यालय  के

 कमंचारियों
 का  एक  वर्ग  3  से  8  1984  तक  कार्य से

 गर-हाजिर  रहा  ।  बाद  कर्मचारी  संघ  ने  एक  लिखित  आश्वासन  दिया  कि  वह  मानदण्डों  का

 अनुपालन  करेगा  और  इस  आश्वासन  के  आधार  पर  निलम्बन  आदेश  वापिस  ले  लिया  गया  था

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  में  तख़्तों  श्रेणी

 के  लिए  10  प्रतिशत  पदोन्नतियों

 0810.  श्री  नारायण  चौबे  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  ag  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  समझौते  और  नियम  के  अनुसार  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  में

 1971  से  चतुथे  श्रेणी
 के  कर्मचारियों  में  से  13  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  तृतीय  श्रेणी  में  पदोन्नत

 किया
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 ि  थ

 क्या  1982  से  चतुर  श्रेणी  के  कमंचारियों  में  से  20  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  तृतीय

 श्रेणी  में  पदोन्नत  किया  और

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  समझौते  को  लागू  कर  दिया  गया
 यदि

 तो  उसके

 क्या  कारण

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  दौला  :

 और  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  चतुर्थ  श्रेणी

 के  उपयुक्त  कर्मचारियों  की  caveats  के  लिए  अवर  श्रेणी  लिपिक  के  पदों  में  रिक्तियों  के  10

 प्रतिशत  आरक्षण  का  अनुमोदन  कार्यकारी  परिषद  ने  1978  में  किया  था ।  1982

 में  यह  प्रतिशतता  20  प्रतिशत  तक  संशोधित  कर  दी  गई  थी  ।

 विश्वविद्यालय  द्वारा  आरक्षण  की  निर्धारित  प्रतिशतता  का  पालन  किया  जा

 रहा  है  ।

 कल्चर  नोट  प्रोटेक्टेडਂ  ates  से  प्रकाशित
 समाचार ,

 9811.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  हैदराबाद  से  प्रकाशित  होने  वाले  16  1984  के

 में  कल्चर  नोट  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 न्
 यदि  तो  सरकार  ने  भारत  +  विभिन्न  आदिवासी  समूहों  की  संस्कृति  की  सुरक्षा

 और  dada  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  आदिवासी  भाषा  केन्द्रों  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  आबंटित

 धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  दिला  कौल  )  :

 नहीं  ।

 और  जनजातीय  कला  और  संस्कृति  के  परिरक्षण  और  प्रोन्नति  के  लिए  संस्कृति

 विभाग  और  इसके  संगठनों  द्वारा  अनेक  प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी  ने  लोक  और  परम्परागत  कलाओं  सहित  कलाओं  के  परिरक्षण  और

 प्रोन्नति  की  एक  उपयुक्त  योजना  भी  आरम्भ  की  है  ।  भारत  में  संगीत  समारोहों  के  आयोजन  की
 ot उनकी  योजना  से  देश  के  विभिन्‍न  ग्रामीण/जनजातीय  क्षेत्रों  में  समा  wet प  भ  सहायताਂ  प्रदान  करके

 भ T |  orzoTzat cal लोक  अभिनय  कलाओं  क  प्र  tel  मिलता है  ।  इसके  अतिरिक्त  जनजातीय/ग्रामीण  भौर  अन्य
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 eee

 लोक  कलाओं  के  परिरक्षण  और  प्रोन्नति  में  कार्यरत  संस्थाओं  को  उनके  कार्यकलापों  में  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  अनुदान  दिए  जाते  नोक  और  परम्परागत  कलाओं  के  saw  स्वरूपों  को

 प्रोन्नति  करने  के  लिए  अकादमी  अधिछात्रवत्ति  at  योजना  कार्यान्वित  करती  जिसके  अंतर्गत

 उन  गुरुओं  जिन्होंने  इन  स्वरूपों  में  ख्याति  प्राप्त  कर  ली  चने  हुए  शिष्यों  को  अपनी

 कलाओं  में  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  शिष्यों  को  घजीफे  भी  दिये

 जाते  हैं  ।

 नाटक  और  थिएटर  मण्डलियों  को  वित्तीय  सहायता  की  योजना  के  संस्कृति

 विभाग  ग्रामीण  और  जनजातीय  रत्ना  में  प्रचलित  कलाओं  सहित  परम्परागत  कलाओं  के  क्षेत्र  में

 अभिनय  दलों  को  अनुदान  देता  है  ।

 गेय  भारतीय  भाषा  मंसुर  जो  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रालय  को  एक  अधीनस्थ

 कार्यालय  जन-जातीय  भाषाओं के  विस्तृत  भाषाई  अध्ययन  में  लगा  हुआ है  i  इसने  भाषाई

 वर्णन  और  सामग्री  wear  के  लिए  52  जन-जातीय  भाषाओं  का  पता  लगाया  है  ।

 भारत  सरकार  के  अन्तर्गत  अथवा  राज्य  सरकार  के  जनजातीय  विकास  विभाग  के  अंतगर्त

 कोई  जनजातीय  भाषा  केन्द्र  अलग  से  नही ंहै  ।  तथापि  कुछ  राज्यों  में  कुछ  जनजातीय

 अनुसंधान  संस्थान  .  मुल्यांकन  और  प्रशिक्षण  जैसे  जनजातीय  विकास  के  अन्य  नियमित

 काय  के  अलावा  जनजातीय  भाषा  के  पहलुओं  की  देखभाल  करता  है  ।

 चिदव विद्यालयों  और  कालेजों  में  फिल्म  सोसाइटियों  का  खोला  जाना

 a  श्री  निहाल  fag  क्या  शिक्षा  भोर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया

 करेंगे  कि

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  और  उनके  अधीनस्थ  कालेजों
 में  है  दि फिल्म  सोसाइटियों  के  खोले

 असा से  त जाने  सम्बन्धी  योजना  की  पुन
 anitaa MEE EAl  करने  aae  aq  क्या  प्रगति  हुई  ह

 ot  और

 Pray (oat (a)  किन-किन  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  ये  सोसाइ  खोले  जाने  का  प्रस्ताव

 है

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला

 आयोग  ने  फिल्म  क्लबों  के  क्रियाकलापों  को  स्वरूप  तथा  उनके  द्वारा  भारंभ  की  जाने  वाली

 फिल्म  की  जानकारी  संबंधी  पाठयक्रमों  के  ब्यौरे  तैयार  करने  और  उनके  कार्यकलापों  का  निरीक्षण

 करने  के  लिए  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  तैयार  करने  के  लिए  समिति  fi  की  समिति का  कार्य

 चल रहा है  ।
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 इस  कार्यक्रम में  भाग  लेन ेके  लिए  निम्नलिखित  21  संस्थाओं  का  पता  लगाया

 गया है

 काश्मीर  विश्वविद्यालय

 पंजाब  विश्वविद्यालय

 3.  जामिया  मिलिया  विश्वविद्यालय

 इलाहाबाद  विश्वविद्यालय

 रांची  विश्वविद्या  लय

 जादवपुर  विश्वविद्यालय

 उत्तर  पूर्वी  पर्वतीय  विश्वविद्यालय

 8  डिब्रूगढ़  विश्वविद्यालय

 उत्कल  विश्वविद्यालय

 10.  भोपाल  विश्वविद्यालय लय

 11  आन्ध्र  विश्वविद्यालय

 12  हैदराबाद  विश्वविद्यालय

 13  अन्नामलाई  विश्वविद्यालय

 14  कालीकट  विश्वविद्यालय

 15  मंगलौर  विश्वविद्यालय

 16.  एस०  एन०  डी०  ato  महिला  विश्वविद्यालय

 17  राजस्थान  विश्वविद्यालय

 18  सरदार  पटेल  विश्वविद्यालय

 19  पूना  विश्वविद्यालय

 20  डी०  एम०  इम्फाल

 21  अमरीकन  दूर
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 ः

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  सेवा  asa

 प्रोफेसरों  को  नियुक्ति

 9813.  थी  एं०  नोललोहितदसन  नाडार  :  कया  fare  और  संस्कृत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1980  से  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  सेवामुक्त  प्रोफेसरों

 की  पुननियुव्ति/नियुक्ति  का  ब्यौरा  कया

 किस  प्रक्रिया  और  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  पालन  किया  भर

 किन-किन  व्यक्तियों  की  नियुवित  की  गई  और  उनकी  अहंता एं  कया
 हैं

 तथा  उनकी

 नियुक्ति  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 की  राज्य  मंत्रो  शीला  :

 से  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  प्रोफेसर  इमेरिट्स

 की  उपाधि  निम्नलिखित  विशिष्ट  अध्येताओं  को  प्रदान  की  गई  है  जो  विश्वविद्यालय  से

 निवृत्त  हो  चुके  हैं  :--

 अध्यक्षता का  नाम

 (i)  प्रोफेसर  अबरत  मुस्तफा  खान  एम०  एस०  पी ०  एच०  डी०

 एफ०  एन०  To

 (ii)  प्रोफेसर  ०)  एम०  ताजुद्दीन  एम०  बी ०  नाप  SO सी  wr.
 ,  THo  डी०

 डी०  glo  एम०  और  एच०

 (iii)  प्रोफेसर  एस ०  नूरूल  हसन  एम०  Uc  डी०

 फिल  एफ०  आर०

 इतिहास  एफ०  afro

 Yo  एस०

 (iv)  प्रोफेसर  (Fo)  हमीदा  सईदुज्जफर  एम०  बी०  बी०  एस०,एम०  एस०

 डी०  भो०  एम०

 एस०  पी  ०  एच०  डी०
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 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अधिनियम  1981  की  धारा  5(4)  में

 विश्वविद्यालय  को  विशिष्ट  अध्येताओं  को  सम्मानार्थ  डिग्रियां  तथा  अन्य  उपाधियां  देने  का  अधिकार

 दिया गया  है  ।

 राज्यों  द्वारा  नसबन्दी  संबंधो  लक्ष्यों  को  प्राप्ति

 9814.  डा०  ए०  mart  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  सरकार  ने  राज्यों  के  लिये  नसबन्दी  संबंधी  लक्ष्य  निर्धारित  कर

 रखे  हैं  और  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  जैसे  कुछ  राज्यों  ने  जोर-जबरदस्ती के  ढंग  अपनाए

 और

 यदि  तो  निर्धारित  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कितने  पृथक-पृथक  रूप

 से  पुरुषों  और  महिलाओं  की  राज्यवार  नसबन्दी  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहसिना  :

 और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  स्वैच्छिक  आधार  पर  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 1983-84  के  दौरान  नसबंदी  आपरेशन  के  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  की  सूचना  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1983-84  के  लिए  नसबन्दी  के  लक्ष्यों  तथा  1983-84  के  दौरान  किये  गये

 पुरुष  महिला  नसबन्दी
 तथा  कुल  नसबन्दी  आपरेशनों

 को  संख्या  का  विवरण

 re

 क्रम  to  राज्य/संघ  शासित  1983-84  पुरुष  महिला  उन  भानो  कुल  नसबंदी

 बंदी  नसबंदी  की  संख्या  आपरेशन क्षेत्र/एजेंसी  के  लिए

 नसब  द =  उहा |  जान  जिनका  ब्यौरा

 रेशनों  के  लक्ष्य
 उपल

 ध  दीं

 3  4  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  530  32,439  324,803  357,242

 2.  असम  125  33,470  20,770  {18,743 64,503

 बिहार  571  35,242  360,740  395,982
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 te i eee

 3  4  5  6  7

 4.  गुजरात  284  36,841  198,853  235,694

 5,  हरियाणा  108  6,739  95,150  101,889

 हिमाचल  प्रदेश  36  7,275  26,527  22  33,824

 48  3,129  20,338  23,467 जम्मू व  काश्मीर

 417  4,996  235,197  240,193

 केरल  190  19,454  153,949  173,403

 10  मध्य  प्रदेश  522  25,341  264,769  39,820  329,930

 11  501  126,913  355,009  138,078  630,000
 महा  राष्ट्र

 12  13  2,055  2,950  688  5,693

 13  मेघालय  11  13*  395*  408*

 14  नागालैंड  0.4  4*  110*  114*

 15  238  16,048  158,112  174,160

 16  पंजाब  129  ४,701  99,389  32,156  140,246

 17  राजस्थान  294  5,053
 123,870  54,537  183,510

 18  सिक्किम  165  311  476

 19  तमिलनाडु  399  23,589  496,524
 472,935

 20  14 त्रिपुरा  2,714*  925*  3,639*

 21.  उत्तर  प्रदेश  849  9,212  368,203  377,415

 22  पश्चिम  बंगाल  488  76,666  278,692  355,358

 23  अंडमान a  निकोबार  219  945  1,164

 द्वीपसमूह

 24  अरुणाचल  प्रदेश  0.4  39  298  337

 25  चण्डीगढ़  702  2,615  3,317

 26  दादरा  व  नगर  हवेली  1  360  1,063  1,423
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 27  दिल्ली  26  3,502  20,816  2,682  27,000

 28  दमन व  द्वीप  10  23  4,195  4,221

 29  लक्षद्वीप  47  12  59

 30  मिजोरम  43  2,299  2,342

 31  पांडिचेरी  364  5,484  12  5,860

 32  रक्षा  मंत्रालय  30  7,868  12,394  20,262

 33  रेलवे  मंत्रालय  52  2,420  17,006  2,848  22,274

 अखिल  भारतीय  5,900  522,679  3,651,827  291,663  4,466,169
 a  ee

 नम  फरवरी  1984  तक  के  हैं  ।

 आकड़े  अनन्तिम  हैं  |

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  ध
 अर्जुन  वसनहीनता

 9815.  करो  पी०  wo  कुरियन  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  के  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  लम्बे  समय  से

 व्यापप्त  अनुशासनहीनता  को  समाप्त  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाने  हेतु  अभ्यावेदन  मिला  है

 वर्तमान  छात्र  संगठन  में  सुधार  होने  तक  दाखिले  बंद  करने  के  लिए  दिए  गए  सुझावों

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कथा  सामान्य  निदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  कि

 विश्वविद्यालय  का  वातावरण  उस  राजनीति  से  मुक्त  हो  जो  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 में  अनुशासनहीनता  और  अराजकता  के  जारी  रहने  का  मूल  कारण  लगता  भर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि
 विश्वविद्यालय  परिषद्‌  से  लापरवाही  और

 खलता  समाप्त  कदम  उठाए जा

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला

 हां
 ।

 इस  आशय  के  प्राप्त  हुए  हैं  t
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 (@)  सरकार  के  दि क  1.0  ब  द  कि  des
 nae  i.  वा  आ  ह  कि  कि  ॥ विद्यालय  में  SES arti  ला  बन्द  करने  का  कोई

 प्रस्ताव महीं  है  ।

 तथा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कार्यकरण  के  पुनरीक्षण  के  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  द्वारा  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  अनुशासन  की

 सामान्य  स्थिति  समय-समय  पर  होने  वाली  गड़बड़ियों  के  कारणों  की  जांच  को  समिति

 परिसरों  को  राजनीति  से  मुक्त  करने  सहित  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  उपायों  की

 सिफारिश  की  है  ।  सिफारिशों  के  ब्यौरे  रिपोर्ट  में  उपलब्ध  जिसकी  सदस्यों  के  प्रयोग

 तथा  संदर्भ  के  लिए  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  सरकार  से  इन  सिफारिशों  पर  अभी  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 केन्द्र  हारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  में  स्वास्थ्य  की

 रेख  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 9816.  श्री  असर  राय  कया  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री यहं  बताने की  कृपा

 कि  :

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतगर्त  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  में  स्वास्थ्य  की  देख-रेख  संबंधी  कौन-कौन-सी  विभिन्‍न  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई

 भौर

 उन  योजनाओं  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  चालू

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बजे-वार  इस  उद्देश्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया

 गया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  चालू  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  {iad

 (1980
 -85)  के  दौरान  निम्नलिखित  केंद्रीय

 प्रायोजित  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं

 |  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  |

 फारलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  ।

 कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  ।

 क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  ।

 दृष्टिहीनता  निवारण  और  नियंत्रण  कार्यक्रम  |

 ८:
 rc

 भारतीय  ् दि  ह  किसी  त  में  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  विभाग  और  अनुसंधान  केन्द्रों  का

 दर्जा  बढ़ाना  ।
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 7.  जड़ी-बूटी  उद्यानों  ओर  औषध  परीक्षण  severe  afga  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति

 को  फार्मेसियों  का  विकास  |

 8  चिकित्सा  शिक्षा  को  समयानुकूल  बनाना  |

 9  जन  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  ।

 10.  बहु-उ  श्यीय  कार्यकर्ता  ।

 11.  परिवार  कल्याण  कार्यकर्ता  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्‍न  केन्द्रीय
 -

 प्रायोजित  योजनाओं
 के  बारे  मेंबर्स-वार  दो

 1.  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  वास्तविक  लक्ष्यों  और

 उपलब्धियों  का  और

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  डी०  8321/84]

 2.  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  के
 दौरान  आबंटन  और  वास्तविक  खर्च का

 विवरण  संलग्न  है  ।

 [  प्रव् यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  8321/84]

 नाबालिग  लड़कियां  बंधवा  aaa

 9817.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  9  1984  के  में  माइनर  गर्ल्स  बान्डेड

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 कया  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिनन  भागों में  हिजड़ों  द्वारा  नाबालिग  लड़कियों  को

 बंधुआ  वेश्याओं  के  रूप  में  बंद  करके  रखा  जाता

 एक  स्वतन्त्र  पत्रकार  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय
 में  किन  राज्यों  के  विरुद्ध  याचिका

 दायर की  गई

 क्या  सरकार  नाबालिग  लड़कियों  की  वैश्यावृत्ति  और  छोटे  लड़कों  के  बधिया करण

 की  रिपोर्टों  के  बारे  में  कोई  जांच  करवायेगी  और  ऐसे  मामलों  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  और

 (=)  सरकार  का  बिचार  इन  शर्मनाक  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  का
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 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  :

 जी

 राज्यों/संघ  राज्य-क्षेत्रों  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 और  बम्बई  की  एक  स्वच्छन्द  पत्रकार  कुमारी  शीला  बसें  ने

 आंध्र  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  राज्यों  के  विरुद्ध  एक  सिविल  रिट  याचिका  संख्या

 608/84  दावर  की  है  ।  उपर्युक्त  रिट  सर्वोच्च  न्यायालय  में  निर्णय  के  लिए  विचाराधीन  है  ।

 नाबालिगों  के  अधिकारों  और  हितों  की  रक्षा  करने  वाले  स्थायी  कानूनों  के  उपबन्धों के

 अतिरिक्त  स्त्रियों  और  लड़कियों  में  अनैतिक  पवन  दमन  1956  (1978  में

 >
 के  aga  वेश्यावृति  के  लिए  स्त्रियों  और  लड़कियों  at  उपयोग  करना  निषेध

 अधिनियम  में  अनैतिक  पणन  वेश्यालयों  को  समाप्त  करने  और  अन्य  प्रकार  के  बाजारू  कु धन्धों

 को  बन्द  करने  के  लिए  क्रमबद्ध  उपाय  करने  की  व्यवस्था  है  इसके  अधिनियम  का  आशय

 भगा  कर  ले  प्रलोभन  देकर  ले  जाने  तथा  अवैध  काम  करवाने  के  विरुद्ध

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  उपबन्धों  को  सशक्त  बनाना  तथापि  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने

 का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  अधिनियम  के  प्रभावी  ढंग  से  लागु  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  राज्य  सरकारों  से  लिखा-पढ़ी  कर  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  पदों  का  भरा  जाना

 9818.  प्रो०  अजित  मेहता  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  सेवानिवृत्त  के  कारण  होने  वाले
 रिक्त

 स्थानों

 की  समय  पर  सुचना  दी  जा  रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  चूक  के  कारण  मुजफ्फरपुर  रेलवे  सेवा  आयोग  द्वारा

 1982  में  ली  गयी  परीक्षा  में  सफल  हुए  काफी  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  नहीं  हो

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या
 उपचारात्मक  उपाथ  करने  का  और

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  कितने  लोग  सेवानिवृत्त  हुए  तथा  इस  प्रकार  रिक्त  हुए  स्थानों  को  भरने  के  लिए  कितने  रिक्त

 स्थानों  की  सूचना  दी  गई  i

 रेल  मंत्री  To  बी०  नौ  खान  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  जायेगी  |
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 पत्तन  और  गोदी  श्रमिकों  की  हड़ताल  का  अखबारी  कागज  को  दुलाई  पर  असर

 0819.  श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :

 श्री  मनोहर लाल  सेनी  :

 थी  रवीन्द्र  वर्मा  :

 श्री भोम  fag  :

 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गोदी  श्रमिकों  की  हडताल  के  कारण  अखबारी  कागज  की  ढुलाई

 में  बाघा  पड़ी

 क्या  बाजार  में  अखबारी  कागज  अनुपलब्धता  के  कारण  प्रकाशन  कार्य  में  भारी

 कली
 कठिनाई  महसूस  की  जा  Sol

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  कया  हैं  ?

 क्या  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  ठोस  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जिधाउरंहमान  :  से

 पत्तन  और  गोदी  श्रमिकों  की  हाल  की  हड़ताल  के  दौरान  जहाजों  से  अखबारी  कागज  नहीं  उतारा

 जा  परन्तु  इसके  कारण  किसी  समाचार  पत्न-पत्रिका  के  प्रकाशन
 के  बन्द  किये  जाने  की  कोई

 सूचना  सरकार
 को  नहीं  मिली

 है
 ।

 ~
 और  सरकार  ने  अखबारी  क  ॥ ह! ह: ह  की rst  oT  VAL  Ath  नाप  ना avr  Core  के

 लिए  उपाय  किये

 इसमें  कुछ  इस  प्रकार  हैं

 (1)  अखबारी  कागज  ढोने  वाले  जहाजों  को  पत्तनों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  घाट

 पर  लगने देना

 cf  a+  गा did  पख  as  से  आते  व
 a

 ल  अब्बा  री  कागजों  की (2)  बांगलादेश  से  मौजूदा  75  टन  प्र

 मात्रा  को  बढ़ाकर  150  टन  प्रतिदिन  या  यदि  संभव  हो  तो  इससे  भी  अधिक  करने  के  लिए  राज्य

 व्यापार  निगम से  कहा  गया  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम से  यह  भी  कहा  गया है  कि  1984-85  के  पहले

 छमाही  में  25,000  टन  प्रतिमास  की  दर  से  अखबारी  कागजों  के  आयात  को  सुनिश्चित  करें  ।

 (3)  आने  वाले  महीने  में  अपनी  तीनों
 घरेलू

 से  अधिकतम  उत्पादन  की  प्राप्ति  के
 क
 वर्क  तम विशेष  प्रयास  करने  को  कहा  गया  इन  तीनों  मिलों  में  आ  उत्पादन  की  प्राप्ति  के  लिए
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 सभी  सम्बन्धित  ए
 a MIA  हा

 मनु  ्  Ter  fea | क क  थ  गया  है  ।  जिससे  अखबारी  कागज  की  आवश्यकता  को

 पूरा  किया  जा

 दिल्‍ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  के  कमंचारियों  पर  समह-बीमा  योजना  का  लागू  न  होना

 9820.  श्री  भुवनेश्वर  भवन  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  यह  है  कि  चली  पब्लिक  लाइब्रेरी  के  कर्मचारी  समुह-बीमा  योजना  और

 निवृत  पेंशन  योजना  के  लाभों  के  हकदार  नहीं  हैं  जबकि  एन०  सी०  आर०  टी०  जैसे  अन्य

 झासी  निकायों  में  ये  योजनाएं  लाग  होती  और

 सा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  विचाराधीन यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  (  भ्रान्ति
 शीला  :

 हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  करें  वारी  योजना  और  सेवा-निवृत्ति  योजना  स्वायत्त

 संगठनों  पर  लागू  नहीं  होती  ।  ऐसे  संगठन  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  अपनी  योजनाएं  तयार  करते

 हैं  ।  दिल्‍ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  इसके  कमेंचा  रियों  को  इस  समय  सुलभ  विद्यमान  अंशदायी  भविष्य

 निधि  एवं  उपदान  योजना  के  स्थान  पर  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  ग्रूप  बीमा  योजना  भर  एक

 पेंशन  सम्बन्धी  योजना  भी  लागू  करने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गया  है  ।

 हिदी  का  प्रचार  और  प्रसार

 9821.  st  fara  धारण  वर्मा  :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1984  की  के  पृष्ठ  8  में

 हिन्दी में  परीक्षा  दी  इसलिए  नतीजा  रोक  गयाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया

 (a)  क्या  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रति  उपेक्षापूर्ण  व्यवहार  को  रोकने  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  की  गयी  और

 क्या  सरकार का  विचार  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी को  अनिवार्य  विषय  और

 अंग्रेजी  को  वैकल्पिक  विषय  घोषित  करने  का  है  और  यदि  at,  तो  उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या
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 हैं  जिनमें  ऐसा  किया  जा  चुका है  और  उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  अभी  tar  होना

 है  और  यदि  इस  दशा  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 जी  हां  ।

 तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अनुसार  शिक्षा  तथा  परीक्षा  के

 माध्यम  के  रूप  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  को  उत्तरोत्तर  अपना  रहे  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  का

 सम्बन्ध  अलीगढ़  मुस्लिम  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  तथा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 विशिष्ट  पाठ्यक्रमों  के  लिए  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  हिन्दी  के  प्रयोग  की  अनुमति  देते  हैं  ।  विश्व

 भारती  हिन्दी  में  पाठ्यक्रमों  को  अनुमत्य  क्षेत्रीय  भाषा  बंगला  जवाहरलाल  नेहरू

 विश्वविद्यालय  में  छात्रों  को  कुछ  विषयों  में  अपने  शोध-प्रबंध  अथवा  शोध  निबन्ध  हिन्दी  में  लिखने

 की  अनुमति है  ।

 सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी  को  शिक्षा  का  अनिवार्य  माध्यम  बनाने  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  ।

 लखनऊ  और  मुगलसराय  लोको  शेड  में  नैमित्तिक  मजदूरों  को
 रोजगार

 9822. oft  कुष्ठ  चन्द्र  पाण्डे  :  क्या  रेल  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 कया  यह  सच  है  कि  लखनऊ  लोको  शैड  में  लगभग  700  जाली  नैमित्तिक  मजदूर
 जो  रोजगार की  मांग  कर  रहे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मुगलसराय  डीजल  शैड  में  कुछ  लोगों  ने  उन  व्यक्तियों  के

 स्थान
 जिन्हें  1999  तक  सेवा-निवृत्त  होना  अपने  आश्रितों  और  सम्बन्धियों  के  लिए  रोजगार

 प्राप्त कर  लिया

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 (१)  इसके  लिए  दत्त  रदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 a
 रेल  मंत्री  ए०  बी०  गनी  खान  :  700  al  क्तिक.श्रमिकों  के  मामलों

 जिनका  दावा है  कि  वे  पहले  लोको  शैड  लखनऊ  में  काम  कर  चुके  अब  उनके  दावे  की  सत्यता
 की  छानबीन  की  जा  रही  है  ।

 से
 महाप्रबंधक  के  अनुमोदन  से  उत्तार  रेलवेਂ  के  लखनऊ  मंडल  द्वारा  क्लीनर ों

 के  पद  के  लिए  एक  विशेष  भर्ती  की  गयी  थी  ।  मुगलसराय  डीजल  शैड  में  कार्यरत  रेलवे  कर्मचारियों
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 के  पुत्रों  जो  इसके  पात्र  आवेदन  पत्रों  पर  भी  विचार  किया  गया  था  ।  इस  कोई

 अनियमितता  नहीं  हुई  ।

 दिलो  में  विद्यालय  फीस  में  वृद्धि

 9823.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :

 श्री  जो०  एस०  निहाल सिह वाला  :

 कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  विद्यालयों  में  फीस  में  वृद्धि  करने  के  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में

 लाये  गये
 _

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  संगत  सुविधाओं  में  कोई  वृद्ध  किये  बिना

 विद्यालयों  द्वारा  बच्चों  के  माता-पिताओं  से  अन्य  कई  प्रकार  के  शुल्क  लिए  जाते

 क्या  सरकार  द्वारा  फीस  के  अतिरिक्त  अन्य  शुल्कों  जैसे  भवन  शुल्क

 प्राथमिक  चिकित्सा  आदि  जो  छात्रों  से  मांगा  जाता  है  और  जिसे  विद्यालय फीस  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  जाता  पर  कोई  प्रतिबद्ध  लगाया  जाता  और

 यदि  at,  तो  ऐसे  मामलों  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के०  थू  :

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  दिल्‍ली  में  गर  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में

 स्कूल-शुल्क  तथा  अन्य  प्रभारों  में  वृद्धि  के  कुछ  मामले  उनके  ध्यान  में  आए  हैं  ।

 और  सरकारे  दिल्‍ली  स्कूल  शिक्षा  अधिनियम/नियमावली,  1973  के  उपबन्धों

 के  अंतगर्त  ऐसे  मामलों  में  निरीक्षण  रखती  है  ।  यदि  अधिनियम/नियमाघली  के  कसी  प्रकार  के

 उल्लंघन  की  रिपोर्ट  की  जाती  है  तो  उक्त  भधिनियम/नियमावली  में
 सुझाई

 गई  कानूनी  कार्यवाही

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसकी  जांच  की  जाती है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइड  योजना

 9824.  को  शिव  aren  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  जनता  के  लाभ  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  ग्रामीण  व्यवसाय

 गाइड  योजना  बनाई
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 (a) यदि
 तो  वह  बजना  कब  से  चल  रही  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 उत्तर  प्रदेश  में  उक्त  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित

 की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :

 हां  ।

 भौर  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  उत्तार  प्रदेश  सहित  देश  मे  2-10-.977  से

 कार्यान्वित  की  जा  रही है  ।  30-9-1983  TH  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  55,495

 स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  और  उन्हें  गावों  में  तैनात  कर  दिया  गया है  ।  स्वास्थ्य

 गाइड  योजना के  कार्यान्वयन  के  लिए  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को

 क्रमशः  826.19  लाख  रुपये  और  748.29  लाख  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गयी  है  ।

 पारादीप  पत्तन  पर  लोह  अयस्क  लदान  क्षमता  बढ़ाना

 9825,  श्री  चिन्तामणि  जैना  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 कया  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  का  पारादीप  पत्तन  देश  का  ऐसा  पहला  पत्तन  जहां

 निर्वात  हेतु  लौह  अयस्क  के  मशीनीकृत  लदान  संबंधी  सुविधा  की  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  प्रारम्भ  में  इस  पत्तन  की  लौह  अथवा  लदान  क्षमता  कया

 लदान  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कया  यह  भी  सच  है  कि  विशाखापत्तनम  मद्रास  पत्तन  का  भारी  पूंजी  निवेश  से  लौह

 अयस्क  का  करने  के  लिए  विकास  किया  गया  है  और  पारादीप  पत्तन  की  उपेक्षा  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  पारादीप  पत्तन  का  विकास  न  करने  के  क्या

 कारण

 क्या  पारादीप  पत्तन  के  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (७)  यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या है  तथा  इस  कार्य  के  कब  तक  शुरू हो  जाने की

 भाषा है  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान :  नहीं ।

 2  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  ।
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 11.74  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  1984  में  4  मिलियन  टन

 की  क्षमता  का  लक्ष्य  कर  sata  और  हैंडलिंग  पलट  में  सुधार  और  संशोधन  कार्य  पुरा  किया

 गया  है  ।

 यह  सच  है  कि
 विशाखापत्तनम  और  मद्रास  पत्तनों  को  लौह  धातु  के  निर्यात के  लिए

 विकसित  किया  गया  है  परन्तु  यह  सच  नहीं  हैं  कि  पारादीप  की  भोर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 =~.
 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  में  पारादीप  की  विकास  स्कीमों  के

 लिए  60.81  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  छठी  योजना  में  पारादीप  में  महत्वपूर्ण

 विकास  जिन  पर  कारंवाई  की  गई/की  जा  रही  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 $$_$_______

 स्कीम का  नाम  ये  की  संस्कृति  जारी
 अनुमानित  लागत

 किये  जाने  की  तारीख रुपये  में  )

 1.  आयरन  और  हैंडलिंग  प्लांट  11.74  1976

 में  सुधार  भर  संशोधन  कार्य

 2.  2  सेकेण्ड  जनरल  कारगो  बर्थ  12.63  1978

 3.  जनरल  कारगो  13.34  1981

 4.  उर्वरक  बजे  15.50  29-1-62

 सातवीं  योजना  में  शामिल  नाता rack  at  की  जानकारी  योजना  को  अंतिम  रूप  दिये  जानें के  बाद

 ही  मिल  सकेगी  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस
 को

 खोज  के  लिए  गुजरात  में  बड़े  पत्तनों  का  विकास

 9826.  श्री  ato  पी०  गायकवाड़  :  क्या  नो वहुत  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  गुजरात  सरकार  द्वारा  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  तथा  तट  दूर  ड्रिलिंग  के  लिए  राज्य

 के  बड़े  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  दिया  गया

 यदि  तों  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अ  जी

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  हीं  नहीं  उठते  |

 12.00  सर

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  इस  अत्यन्त  लोक  महत्व  विषय  की

 ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  ह  हम  आज  सवेरे  तीन  साथियों  के  माननीय

 ani  प्रो०  अजित  कुमार  मेहता  जी  आल  इंडिया  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल  साइंसेज  गये  श्री

 भोला  पासवान  शास्त्री  को  देखने  के  लिए  ।  वह  पिछले  दो  दिनों  से  बेहोश  अवस्था  में

 हैं  और  हमको  नहीं  लगता  कि  1,  2  दिन  से  ज्यादा  सरवाइव  कर  सकेंगे  ।  हमारी  कामना है  कि

 वह  स्वस्थ  हो  जायें  ।
 कल

 राज्य  सभा  में  भी  यह  मामला  उठाया  गया  था  और  सरकार  की  arc  से

 कहा  गया  कि  पुरी  तत्परता  के
 साथ  वह  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  चिंतित  है  ।  लेकिन  आपको  सुनकर

 आश्चर्य  होगा  कि  उनके  परिवार के =  लोग  कल  के  भूखे  हैं***

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  तो  पता  लगा  है  कि  प्रधान  मन्त्री  ने  उनको  1000  रु०  का  चक

 भेजा

 श्री  रामविलास  पासवान
 :  आपकी  बात  ठीक  है  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  भी  10,000  रु०  भेजा

 लेकिन  जब  वह  बेहोश  चेक  पर  दस्तखत  नहीं
 कर  सकते  हैं Sing  है ंतो  उस  पैसे  का  क्या  मतलब

 gt

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  तो  मामूली  बात  कोई  भी  जो
 आदमी  होगा  या  बैंक  मैनेजर  जो

 होगा  वह  मौके  पर  जाकर  के  स्वयं  देख  सकता  है  और  इस इस  समस्या  को  हल  कर  सकता  है  ।  पैमेंट  में

 कोई  दिवकत ad ं  होनी  चाहिए  ।  मेरे  ख्याल  में  वह  इसे  दें देख  लेगा ।

 मंत्री जी  आप  देख  लें  कि  उनको  पैसे  कोई  दिक्कत  न  हो  ।

 संसदीय  खेल  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  :  आप  जो  कुछ  भी  कह

 रहे  करेंगें: क

 शी  राजेश  कुमार  fag  :  चौधरी  चरण  सिंह  के  नाम  से
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 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैंने  देखा  लुधियाना  में  भी  ऐसा  कराया  गया  ea

 श्री  रशीद  मसुद  :  स्पीकर  माननीय  अटल  बिहारी  चौधरी

 चरण  fag  आज  गिरफ्तारी दे  रहे  हैं  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  पंजाब  में  बिगड़ती  हुई  स्थिति  के  कारण  श्री  अटल  बिकवाली

 वाजपेयी  भौर  श्री  चरण  सिंह  ने  मजबूरन  बोट  क्लब  पर  अपनी  गिरफ्तारी  दी  ।  क्या  किया  जाना

 चाहिए  ?  सरकार  को  इस  are  में  अपना  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  82  साल  की  आजादी  की  लड़ाई  के  सिपहसालार

 और  जनरल  जिन्होंने  जंगे  आजादी  की  लड़ाई  की  और  आज  82  साल  के  हैं  अब  हैश  टूट  रहा  हो  और

 उसकी  टूटन  को  बर्दाशत  न  करके  आज  भी  जो  जेल  जाने  के  लिए  तैयार  चौधरी  चरण  सिंह

 और  अटल  जी  5,000  आदमियों  के  साथ
 ”'

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सरकार  के  देखने  की  बात  है  |

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  आप  सुन  तो  लें  ।  और  उसके  मुकाबले  में  दूसरी  तरफ  हालत  बड़े

 परिवर्तित  हो  रहे  पंजाब  के  अन्दर  FF  a  किस्म  का  प्रचार  इस  वक्त  चल  रहा  है  वह  देश  को

 विल्कुल  खतरनाक  nee  |
 माइ  जर  ले  जा  रहा  है  ।  अगर  किसी  बेकसूर  आदमी  की  चाहे  कोई  भी

 क्यों  न  हो

 )

 पंजाब  के  आधार  अगर  बेकसूर  आदमियों  को  कोई  उकसा  करके  मरने  के  लिए  तैयार  करता

 बारला  सो  at
 सरकारी  यथा  गैर-सरकारी  गोली  से  1 १01  gi  तो  इसके  देश  की  टूटन  होती  है

 ek

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  देखिये  कल  भी  उनका  था  और  मुझसे  तो  जितनी  दफा  आपने  कहा

 मैंने  इस  विषय  पर  विस्तारपूर्वक  पुरी  चर्चा  करायी  ।  और  यह  देश  मसला  है  और  उसकी  तो

 उसी  हिसाब  सेਂ

 श्री  रामविलास  पासवान  :  लेकिन  सरकार  की  विफलता
 के  कारण  यह  लोग  गिरफ्तारी  दे

 रहे  पंजाब  की  स्थिति  सम्भालने  में  यह  सरकार  बिल्कुल  विफल  रही  उसके  लिए

 आन्दोलन
 कर  रहे  हैं  ।  यह  कोई  मामुली  बात  नहीं  हल्के  ढंग  से  नहीं  लेनी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हल्के  ढंग  से  नहीं  लेंगे  ।

 प्रो ०  के०  के०  तिवारी  :  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  ag  निश्चित  रूप  से  काफी

 गम्भीर  बात  है  तथा  इस  हिसा  को  रोकने के  लिए  सर्व  सम्भव  प्रयास  किए  जाएं
 |.  लेकिन यह
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 य  en  a  ee

 गिरफ्तारियां  और  आन्दोलन  जोकि  लोक  भारतीय  जनता  पार्टी  द्वारा  मिलकर  चलाया  गया

 से  साम्प्रदायिकता  को  बढ़ावा  मिलेगा

 अनेक  माननीय  सदस्य :  नहीं  ।

 at  waite  मसब  :  यह  क्या  बात कर  रहे  हैं  ?  इसको  रिका  से  ऐक्स पंज  कीजिए  |

 प्रो ०  के०  के ०  तिवारी  :  इससे  साम्प्रदायिकता  को  बढ़ावा  मिलेगा  |

 श्री  सती द्य  अग्रवाल  :  नहीं **ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  देखिए  मेरी  बात  सुनिये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपस  में  क्यों  बात  कर  रहे

 प्रो०  के०  के ०  तिवारी
 :  देश  में  पूरी  तरह  से  गड़बड़ी  फैली  हुई है

 ।  ag  एक  इस  स्थिति  का

 फायदा  उठाना  चाहते  हैं  ।  मैं  श्री  बागड़ी  से  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  देश  की  अखंडता  खतरे  में  है  ।

 इसलिए  हमें  अवश्य  ही  इसकी  निन्दा

 अध्यक्ष  महोदय  :  बेठ॑  जाइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  देखिए  कोई  भी  ऐसी  ऐसी  चर्चा  मैं  तो  देश  हित  में  नहीं
 = समझता  और  ना  ही  हमें  करनी  चाहिए  ।  यही  तो  कुछ  लोग  चाहते  हैं  कि  ८  किस्म  का  दंगा  हों

 तो  देश  तबाह  हो  ।  वह  हम  नहीं  करने  देंगे  और  ना  ही  हमें  रावका  सिलकर  ऐसा  करना  चाहिए  |

 ना  ही  हमारी  ऐसी  भावना  हो
 सकती

 हैं  ।

 जो  इन्सान  इन्सान  में  फर्क  समझता  मेरे  ख्याल  में  उसकी  आत्मा  में  गिरावट  आ  जाती

 वह  आत्मा  से  मर  जाता  है  ।  जो  इन्सान  इन्सान  से  फर्क  समझता  याद  रखिये  चाहे  किसी  भी

 मजहब  का
 घ

 का  वह  इन्सान  नहीं  बह  शैतान
 हो

 सकता

 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी  है

 ।  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  होगा ।
 श्रीमती  शीलाਂ  कौल

 **कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 re

 सभा-पटल पर च  पाग  अम्  ल  रखे गए  aa
 बस्त  WW  ब  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।  श्रीमती शीला  कौल  ।

 भारतीय  प्रब ध  बनारस  हिन्दू  विश्व  अलीगढ़

 मुस्लिम  अलीगढ़  और  ललित  कला  नई  दिलो

 की  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  आदि

 संस्कृति  और  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  TAT  :  मैं

 निम्नलिखित  पटल  पर  रखती

 (1)  भारतीय  प्रबन्ध  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  (
 हिन्दी

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  शनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 ह
 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  8275/84]

 (3)  बनारस  हिन्दू  वाराणसी  के  वर्ष  1982-83  सम्बन्धी  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 बनारस  हिन्दू  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  Ugo  नौ  8276/84]

 (5)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  ay  1982-83  के  विधिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 की  शनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (
 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  8277/84]
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 (7)  ललित  कला  नई  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिनंदन  |

 (8)  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिखित  पृत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखें  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  दो०  8278/84]

 (9)  भारतीय  उच्चतर  अध्ययन  के  वर्ष  1977-78,  1978-79,  1979-

 80,  1980-81,  1981-82  भर  1982-83  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदनों  और

 लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा-वर्षो  की  समाप्ति  के  बाद  9  महीनों  की  निर्धारित  अवधि

 के  भीतर  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  के  कारणों  को  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  8279/84]

 (10)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1982-83  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं

 के  शुद्धि-पत्र  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  8280/84]

 (11)  राष्ट्रीय  संस्कृति  के  वर्ष  1982-83  संबंधी  वार्षिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  के  वर्ष  1982-85  के  कार्यकरण  की
 ~,

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 सं  स्क  ।

 (12)  उपर्युक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ]

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  8281/84]

 (13)  रामपुर  रजा  अधिनियम  1975  की  धारा  22  की  उपधारा  (2)

 के  रामपुर  रजा  लाइब्रेरी  के  वर्ष  1982-83  संबंधी

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे

 गी  एकलटएलटलाटटटिएा

 लेखा परीक्षित  लेखे  29  1984  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  थे  ।
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 रामपुर  रजा  केवल  198.-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (14)  उपर्युक्त  (13) में
 उल्लिखित  पन्नों

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  8282/84]

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  परसों  भी  मेरा  वही  आज  भी  वही  बाहर जो  कुछ  हो

 रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  अपनी  बात  पर  ठीक  हैं  ।  आप  जो  रहे  हैं  कि  हमारी  कोई  मंशा

 ऐसी  नहीं  आप  ठीक  हैं  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  एक  बात  मेरी  बीच  में  रख  लें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  चाहते  हैं  आप  ?

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  पंजाब  के  लोगों  ने  आपकी  सरकार  से  टेलीफोन से
 बात  की  है  और

 सरदार  बटा  fag  से  और  गृह  मंत्री  पे  बात  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लोग  शोर  क्यों  करते  हैं  ?

 थ्रो  मनोराम  ब्रा गड़ो  :  इसके  बड़े  खराब  नतीजे  आगे  निकलेंगे  |

 oft  राजेश  कुमार  fag  :  सरदार  लौंगोवाल  से  जो  बातचीत  की  उसमें

 मंत्री  जो  ने  अपने  आपको  सरेंडर  कर  दिया  है  ।  उन्होंने  अल्टीमेटम  दे  दिया  है  कि  मगर  फोसज

 नहीं  हटाई  गई  तो  निश्चित  रूप  से  वहां  48  घंटे  >  पात वी  AG  a  इड  स्विस  चलेंगे
 |  गृहमंत्री जी  इस

 पर  वक्तव्य दें  |

 _

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 एक  तरफ  चौधरी  चरण  सिंह  जी  के  नेतृत्व  में  हजारों  लोग  गिरफ्तारी  दे  रहे  आप

 उसको  कोई  मान्यता  नहीं  दे  रहे  हैं  कि  लोग  उनके  नेतृत्व  में  क्यों  गिरफ्तारियां दे  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  आपकी  पोर  बात  मैं  क्या  अपना-अपना

 दृष्टिकोण है

 तो  > ry  मंत्री st  राजेश  कुमार  सिंह  :  क्या  बात  हुई  इसका  स्पष्टीकरण

 महोदय  ।

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  गृह  मंत्री यहां  मौजूद हैं  ।  वह  स्थिति  स्पष्ट  कर

 सकते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  सुनते  तो  हैं  नहीं  ।  मैंने  कहा  कि  आप  लिखकर  देंगे  तो
 मैं  करवा

 दूंगा

 श्री  राजेश  कुमार  सिंह
 :  गृह  मंत्री  जी  यहां  हम  चाहते  हैं  कि  वहू  वक्तव्य  दें  ।

 श्री  जगदी दा  टाइटलर  :
 rare  प्रशन

 के  रूप  में  मैं  कुछ  पूछना  चाहता
 था

 दिल्ली  स्कूल  आफ  इंजीनियरिंग  के  dad  हड़ताल  पर  इसलिए  जो  परीक्षाएं  2  तारीख

 को  आरंभ  होनी  अब  तक  आरंभ  नहीं  हुई  ।  इसके  परिणामस्वरूप  विद्याथियों  का  अपने-अपने

 उद्योग  में  व्यावसायिक  कैरियर  का  एक  ag  खराब  हो  जाएगा

 थी  मनीराम  बागड़ी  :  यह  टीचर
 की  बातें  करते  यहां  आदमी  मर  रहे  हैं  ।

 at  nate  टाइटलर  बागड़ी  जी  बच्चों  की  पढ़ाई  की  बात  दिल्‍ली

 की  बात  &  ।  इससे  तो  कोई  मतलब  ही  नहीं
 है  आपको ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  लोग  आपस  में  बातें  क्यों  करते  यह  कैसे  चलेगा  ?  आपको

 हाफ
 एन  अवर  डिस्कशन  दे  दिया  है

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  यहਂ  आपके  जिले  मामला है  जरा  सोच

 लें  कि
 आज

 नहीं  तो  कल  ये  घटनाएं  घटने  वाली  फिर  आप  कहेंगे  कि  वक्त  पर  चेतावनी  नहीं

 यह  काम  सरकार  नहीं  करेगी  तो  कौन  करेगा ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  विचार  बिल्कुल  सही  मैं  आपसे  सहमत हूं  ।

 att  दिगम्बर  सिंह  :  अध्यक्ष  लैंड  एक्वीजिशन  बिल  कब  आएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिनिस्टर  साहब  किबर  हैं  ।  क्या  एक्वीजिशन  वाला  बिल  आ  रहा  है  या

 नहीं  ?  मिनिस्टर  साहब  कहते हैं  कि  आ  रहा  है  ।

 भी  दिगम्बर  सिंह :  अध्यक्ष  17  1980  को  कृषि  मन्त्री  ने

 16  1981  को  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  ।  उसके  बाद  आपने  कई  दफा  कहा  ।  हमारे  जो  मन्त्री

 उन  सबने  कहा  ।  लेकिन  लैंड  एक्वीजिशन  बि  ल  ay
 iad  |  पि  a> ran  नहीं  लाया  गया  है  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  वह  कहते  हैं  fear  रहा  हैं  ।

 श्री  दिगम्बर  सिंह  :  तीन  दफा  बुलियन  में  निकल  चुका है
 ।  हर  सत्र  में  कहा  जाता  लेकिन

 उसको  पेश  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी :  इस  वक्त  यह  दस्यु  नहीं  है  ।  इस  वक्त  दस्यु  पंजाब का  है  ।  इस
 वक्‍त  देश  को  अखण्डता  का  सवाल  है  |  चौधरी  चरण  सिंह  82  साल  की  उम्र  में  जेल  में  जा  रहे  हैं  ।

 आखिर  ्य  पार्लियामेंट  किस  वास्ते  है  ?  मासुम  लोग  मारे  जा  रहे  हैं  ।  अगर  उनकी  जिन्दगी  नहीं

 बचा  तो  तोड़  दो  पार्लियामेंट  को  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझसे  क्या  चाहते हैं  ?

 ott  मनोरास  बागड़ी  :  मल्होत्रा  ने  हिन्दू  रक्षा  समिति  को  रोका  ।  हमने  खुद  कहा  कि  इस

 आंदोलन  को  न  चलने  रोको  ।  आज  मैं  चाहता  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  राज  बयान  दें  ।  उन्होंने

 चंडीगढ़  जाकर  टास्क  फोर  बनाई  है  ।  वह  कया  होती

 अध्यक्ष  महिला  :  हिसा  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  यह  करना  पड़ता  है  ।

 थ्री  मनोराम  बागड़ी
 :  ये  सांप  को  छेड़  कर  छोड़  आते  हैं  ।  अब  यहं  सांप  फीरोजपुर  और

 मोगा  में  छोडा  गया  है  और  हरियाणा  को  डसने  के  लिए  इधर  भा  रहा  ae  मैं  आपकी  चेतावनी

 देना  चाहता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  है  |

 श्री  सनी राम  बागड़ी  :  मन्त्री  महोदय  क्यों  नहीं  वक्तव्य  देते  ?

 थ्री  रामबिलास  पासवान  :  सरकार  क्या  चाहती  है  ?  आखिर  पंजाब  की  समस्या

 का  कोई  निदान  होगा  या  नवदीं  ?
 क्या  यह  सब  इस  तरह  चलता  रहेगा  ?
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 हरिकेश  बहादुर
 :  आप  सरकार  से  कहिए  कि  वह  वक्तव्य  दे  |

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (  :  गेहूं  की  कीमत  बहुत  तेजी  से  गिर  रही  है  ।  मैं  कालिंग

 टेन्शन  नोटिस  दे  चुका  हूं  ।  आप  कुछ  तो  करवाइए  |

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  करवा  रहा  हूं  ।

 at  हरिकेश  बहादुर  :  यहां  विभाग  में  फले  भ्रष्टाचार  के  कारण  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को

 पेंशन  नहीं  मिल  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  इस  पर  विचार  करूंगा
 ।

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  मैंने  1000  टन  चरबी  के  आयात  के  बारे  में  नोटिस

 दिया

 अध्यक्ष  |  :  मेरे  पास  रूल  222  में  भा
 गया  मैंने  पहले  ही  इसका  उल्लेख  किया है

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मन्त्री  महोदय  बेठ  हैं  ।  मैं  बात  करता  हूं  ।

 तथा

 सभा-पटल पर  रखे  गए  पत्र--जारी

 होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद  अधिनियम  1973  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय

 gat  चिकित्सा  अनुसंधान  नई  राष्ट्रीय  आयुर्वेद

 जयपुर  के  वार्षिक  लेखें  रिपोर्टे  आदि

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल

 पर  रखती  हू ं:

 (1)  होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद  अधिनियम  1973  की  धारा  33  की  उपधारा  (2)  के

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  क  प्रा
 तथा  अंग्रेजी

 सेवक  a  |  ्

 होम्योपैथी  fafana,  1983,  जो  11  1983  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  7-183  सी०  सी०  cae  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा
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 ee

 हकीक  mc उनका  एक  शुद्धि  Sl  | हैं  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  7-1/83  सी०  सी ०  एच०  में  प्रकाशि  a wa  aa ु

 होम्योपैथी  डिग्री  1983,  जो  lia | | ा
 1983 के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  7-1/83  सी ०  ato  एच०  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 उनका  एक  जो  6  1984  के  भारत  के  रज पत्र  में  अधिसूचना

 7-1/83  सी ०  सी ०  एच ०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ॥

 qirarey  1983,  जो  11  1983  के  भारत
 के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्याਂ  7-1/83  सी०  ato  एच०  में  प्रकाशित हुए  थे  तथा

 एक  जो  6  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिभू चना

 संख्या  7-1/83  सी०  सी ०  एच०  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 होम्योपैथी  के  न्यूनतम  1983,  जो  11  1983  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  7-1/83/  सी०  ato  एच०  में  प्रकाशित

 हुए
 थे  तथा  उनका एक  जो  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में

 artery
 संख्या  7-1/83/  सी०  सी०  एच०  में  प्रकाशित  हुआ  था

 होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद्‌  कौर  1982,  जो  17

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  7-1/83  सी०  सी०  एच०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  डी०  8283/84]

 (2)  केन्द्रीय  युनानी  चिकित्सा  अनुसंधान
 ७ |  नई  के  वर्ष  1982-83

 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 उन  पर  लेखा परीक्षित  लेखें  ।

 केन्द्रीय  गारा
 at  गनी  चिकित्सा  अनुसंधान  नई  के  वर्ष  19  82-83  के

 कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  देने  वाला  एक विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8284/84]
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 (4)  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1982-83  wah  वधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ज्
 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  ञ  के  TT  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  उन  नखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1982/83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  अंग्रेजी

 संस्करण )  |

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  Wao  eo  8285,/84]

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1983

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  कुसुदबेन  एम ०
 :  मैं  खाद्य

 खाद्य  अपमिश्रण  1954  की  धारा  23  की  उपधारा  (2)  के 1  खाद्य  अपमिश्रण

 निवारण  1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  19

 1983  को  भारत  के  राजपत्र  में  afarqaat  संख्या  साए  का ०  fro.  848  (5)  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 तथा  उनका  एक  जो  4  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  afaqaat  संख्या

 सा०  का०  नि०  113  में  प्रकाशित  हुआ  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 [aware  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  डी०  3286/84]

 सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 सिक

 12.14  Fo  उठ

 महोदय  पीठासीन
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 अश

 राज्य सभा  से  संदेश

 सभा hl महासचिव  :  मुझे  राज्य  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सुचना

 सभा  को देनी है  :

 लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  2

 1984  को  हुई  अपनी  बैठक  में  जीवन  बीमा  निगम  1985  दोनों  सभाओं

 की  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  के  सदस्यों  को  नियुक्त  किए  जाने  के  बारे  में  निम्न  प्रस्ताव

 स्व  कार  किया  है  :--

 राज्य  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  हुई  कि  राज्य  जीवन

 बीमा  निगम  1983  संबंधी  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  में  श्री  ईरा  सेजियन

 द्वारा  उक्त  संयुक्त  समिति  की  सदस्यता  से  त्याग  पत्र  दिये  जाने  तथा  श्री  बी०  इब्राहिम  के

 राज्य  सभा  से  सेवा  निवास  हो  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थानों  राज्य  सभा  के  दो

 सदस्य  नियुक्त  करें  और  संकल्प  करती
 है  कि

 उक्त  संयुक्त  समिति  में  रिक्त  स्थानों  को  भरने

 के  लिए  डा०  शांति  जी०  पटेल  तथा  श्री  रामेश्वर  राज्य  सभा  सदस्य  को  नाम

 निर्दिष्ट  किया  जाय  | 1

 काय

 12-15  म०  पृ०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 यह  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  कि  नीलांचल  एक्सप्रैस  रेलगाड़ी  ठीक

 समय  पर  तथा  प्रतिदिन  चले

 श्री  अर्जुन  सेठी  :  175  176  डाउन  नीलांचल  एक्सप्रेस  जो  सप्ताह  में  तीन

 बार  चलने  वाली  एक  तेज  जोड़ी  रेलगाड़ी  है  नई  दिल्‍ली  और  उड़ीसा  राज्य  के  पुरी  के  बीच

 चलती  है  और  राज्य  की  राजधानी  भुवनेश्वर  को  जोड़ती  यद्यपि  आरंभ  में  इसे  सुपर  फास्ट

 गाड़ी  के  रूप  में  चलाने  के  लिए  सोचा  गया  था  लेकिन  रेलवे  प्रशासन  ने  इसे  केवल  फास्ट  ट्रन  ही

 रहने  दिया  ।  पुरी  से  नई  दिल्‍ली  तक  की  3900  किमी  तक  की  दूरी  निर्धारित  समय  अनुसार  यह

 लगभग  36  घंटों  में  तय  करती  है  ।  लेकिन  कुछ  समय  से  शायद  ही  एसो  समय  आता  हो  तब  यह

 गाड़ी  समय  से  चल  रही  हो  और  इसके  लिए  यात्री  अपने  को  भाग्यशाली  समझें  ।  बल्कि  यह  गाड़ी

 साधारणतया  उसे  5  घंटे  तक  लेट  चल  रही  है  ।  कुछ  महानों  से  आम  बात  होती  जा  रही  है  ।

 इस  रेलगाड़ी  के  नई  दिल्‍ली  पहुंचने  और  नई  दिल्‍ली  से  रवाना  होने  का  समय  रेल  प्रयोक्ताओं  के

 लिए  न  केवल  असुविधाजनक  है  अपितु  यदि  रेलगाड़ी  लेट  हो  रही  हो  तथा  यह  तई  दिल्‍ली
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 uta  ron  बजे  के  बाद  पहुंचती  हो  तो  यात्रियों  को  अपने-अपने  गंतव्य  स्थान  तक  पहुंचने  में  भी

 उतनी ही  कठिनाई  होती  है  क्योंकि  ऐसे  समय  टैक्सी  और  स्कूटर  चालक  भी  काकी  तंग  करते  हैं  ।

 यात्रा  कर  रही  सवारियों
 को  पहले  की  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  उनमें  भी  काफी  अधिक

 गिरावट  आई  है  ।

 रेल  प्रयोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  सामान्य  रूप  से  तथा  उड़ीसा  राज्य  के  प्रयोक्ताओं

 की  जरूरतों  को  विशेष  रूप  से  देखते  मैं  रेल  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  ae  इस  रेल

 साटा गाड़ी  को  हर  रोज  इसको  समय  पर  चलाने  तथा  इ  (24  बाद-बनारस  सेक्शन  रूट  को

 से  जिसकी  वजह  से  यह  सब  असुविधा  होती  के  लिए  कार्यवाही  करें  साथ  ही

 साथ  लोगों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  उड़ीसा  में  Wala  रेलवे  स्टेशन  पर  इसका

 स्टाफ  बनाना  चाहिए  |

 आई ०  HIto  डी०  एन०  आर०  Fo  पो०  तथा  आर०  एल०  fo

 जी०  पी०  योजनाओं  को  विदिशा  dada  चुनाव  क्षेत्र  में  ब़्यूरो  तहसील

 के  अमीन  गांव  में  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता

 उपाध्यक्ष  विदिशा  संसदीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत श्री  भानुप्रताप  शर्मा

 सुन्नी  तहसील  के  गांव  अमीन  में  विगत  18  अप्रैल  को  भीषण  अग्निकाण्ड  हुआ  था  जिसके  कारण

 ग्रामवासियों  को  एक  करोड़  50  लाख  रुपये  से  अधिक  की  आधिक  क्षति  हुई  लगभग  120

 कच्चे  एवं  पक्के  मकान  तथा  95  परसेन्ट  कृषि  उत्पादन  जल  कर  नष्ट  हो  गए  हैं
 गौर

 आज
 गांव  वोरा-सा  लगता  है  ।

 सरकार  ने  ग्रामवासियों  को  सहायता  तत्काल  राहत  कायें  तो  प्रारंम्भ  कर  दिए  हैं  परन्तु
 प्राकृतिक  प्रकोप  से  ध्वस्त  हुए  इस  ग्राम  की  स्थिति  देखते  हुए  इसे  एक  आदश  ग्राम  के  रूप  में

 विकसित  करना  आवश्यक  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  आवास  एवं  निर्माण  मंत्रालय

 की  ओर  से  अमीन  ग्राम  के  लिए  ग्रामीण  आवासीय  तथा  पेयजल  योजनाओं  को  विशेष  रूप  से

 स्वीकृत  किया  जाना  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  ग्रामीण  विकास  मंत्नालय  द्वारा  भी  आई०  आर०  डी०  पी०

 एन०  HlTo  Fo  पी०  तथा  आर०  एल०  Fo  जी०  पी०  योजनाओं  को  उक्त  गांव  के  लिए  विशेष

 रूप
 से

 लागू  करने  के  निर्देश  दिए  जाने  चाहिए  ।

 केरल  में  कुरियाकुट्टी-कारपयारा  बहु प्रयोजनीय  परियोजना  को

 शोधन  कार्यान्वित  करने  को  आवश्यकता

 Mito  एस०  विजय राघवन  **कुरियाकुट्टी-कारापयारा  बहु  प्रयोजनीय

 ee  नन्  पर्व  वि
 के  afar मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  क  a  AMIE  अ अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 परियोजना  बीस  वर्ष  पहने  शुरू  की  गई  थी  ।  इस  परियोजना  के  लिए  कुल  परिव्यय  48  करोड़  रु०

 आना  att  लेकिन  इस  समय  यह  परियोजना  अनिश्चय  की  स्थिति  में  है  ।

 केरल  के  बन  विभाग  का  यह  मत  है  कि  अगर  इन  परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  जाए

 ो  200  एकड़  वन

 a

 डूब  जाएगी  ।  लेकिन  अथ  विशेषज्ञों  की  यह  राय  है  कि  मगर  सिचाई  को

 ज्यादा  महत्व  देने हु  इस  परियोजना  में  कुछ  परिवर्तन  किए  जाएँ  तो  वन  भूमि  के  डूबने  का

 खतरा  नहीं  रहेगा  ।  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सिंचाई  विभाग  द्वारा  भेजे  गए  एक  दल  द्वारा  इस

 क्षेत्र  कों  दौरा  किया  गया  उन्होंन ेयहां  एक  सर्वेक्षण  किया  ।  केरल  सरकार  द्वारा  1965  में

 तैयार  कर  प्रस्तुत  की  गई  योजना  के  अनुसार  सुखा ग्रस्त  लगभग  48,000  एकड़  क्षेत्र  कोजिनपारा

 सहित चित्तर  तथा  पान घाट  जिने  में  अर्थमपाथी  और  वेदात्तपाथी  पंचायत  क्षेत्र  में  सिचाई

 की जा  ।  यदि  इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  fear  जाता  है  तो  एक  इंच  जमीन

 पर  पानी  नहीं  आएगा  |

 gat  मैं  सरकार  वे  az  अनुरोध  करता हूं  कि  ag  सिचाई  को  विशेष  महत्त्व देते  हुए

 ्  परियोजना  क को  लाय  करने  के  लिए  तुझ ेcd  नाप सट्  म  उठाए  इससे  माला  बार  के  सुखे  से  प्रकाशित

 क्षेत्रों  में  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  सकेंगी  q ॥

 बिहार  में  फारबिसगंज  हवाई  अड्डे  की  कमी  का  समुचित  उपयोग

 करने  को  आवश्यकता

 at  उसर  लाल  sor  उपाध्यक्ष  फारबिसगंज  बिहार में  एक

 बहुत  बड़ा  हवाई  अड्डा  है  जो  यूं  ही  पड़ा  हुआ  है  ।  उसके  निर्माण  काल  में  किसानों  की  अत्यन्त

 उपजाऊ  भूमि  का  अधिग्रहण  किसानों  की  आपत्ति  के  वावजूद  किया  गया  और  लोगों  को  आशा

 दी  गई  थी  कि  कालान्तर  में  रक्षा  कार्य  के  बाद  इसे  नागरिक  हवाई  अड्डे  के  लिए  भी  उपयोग

 किया  जायेगा  |

 थान  नेपाल  सीमा  पर  अवस्थित  है

 पश्चिम  भागलपुर  के  अलावा  नेपाल  के  हवाई  यात्रियों  के  लिए  भी  इस  स्थान

 से  बनारस  आदि  थानों  की  यात्रा  करना  अत्यन्त  सुगम  होगा  ॥  सके  अलावा

 कई  व्यापारिक  एवं  सामाजिक  महत्व  के  स्थान  जसे  लहराया

 किशनगंज  आदि  भी  इस  क्षेत्र  में  स्थित  होने  के  कारण  यात्रियों  की  संख्या

 दिनोंदिन  बढ़ती  a  जायेगी  और  यह  एक  मुनाफा  देने  वाली सेवा  होगी  ।'

 जा  सकता  है  फि  sere
 जानकारी के  लिए  यह  भी  क  ऋत  सरि  ॥  नर  न  च  पहले  इस  स्थान  से  निजी  हवाई

 प  ary:
 शेवा  का

 स

 संचालन  होता  ना  ed  यह  काफी  मुनाफा  का  व्यवसाय  था  ।  परन्तु  सरकार  ने  इसे  बन्द

 करवा  दिया  था |
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 Fest नागरिक  उड्डयन च्  |  दि  दे  क  |  से  अनुरोध  है  कि  afar  के  हवाई  अड्डा  को  हवाई

 सेवा  से  जोड़  दिया  जाए  ।  यदि  यदि  सम्भव  नहीं  हो  तो  हवाई  अड्डे  के  areata  ली  गई  भूमि  को

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  एवं  अन्य  भूमिहीनों  में  खेती  के  लिए  बन्दोबस्त  कर  दी  जाए  ताकि

 इस  राष्ट्रीय  सम्पति  का  उचित  उपयोग  हो  ।

 कार्क  उद्योग  को  बन्द  होने  से  बचाने  के  लिए  इसके  कच्चे  माल  पर

 सीमा  वल्क  को  घटाने  की  आवश्यकता

 शारा  के श्री  सनी राम  बागड़ी  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  3  |  a  अधीन  निम्नलिखित

 विषय  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 12-31-1984  को  मैंने  सरकार  के  सामने  हमारे  देश  की  काके  इन्डस्ट्री  की  बिगड़ती

 हालत  स्टेटिस्टिक्स  के  साथ  पेश  थी  और  सरकार  के  सामने  नीति  बदलने  pl  न्नस्ताव  रखा  था

 उस  प्रस्ताव  में  मैंने  कहा  था  कि  कच्चे  माल  पर  पक्के  माल  से  कर  आधा  होना  चाहिए  ।  तब  ही

 यह  इन्डस्ट्री  देश  में  चल  सकती है  ।  अगर  यह  न  हुआ  तो  देश  की  सारी  ars  की  फैक्ट्रियां  बन्द  हो

 जायेंगी  ।

 21-4-1984  को  गजट  नंबर  से  कच्चे  माल  पर  कर  घटाया  तो  गया

 परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  कर  की  घटाई  इतनी  थोड़ी  है  कि  यह  इंडस्ट्री  को  बचा  नहीं  सकती  ।

 पक्के  माल
 पर  कर  119% है  और  कच्चे  माल  पर  98%  जसे  कि  मैंने  12.2.1984  के

 प्रस्ताव  में  बताया  कार्क  हल्का  माल  है  कौर  कच्चे  माल  पर  जिसकी  कीमत  150  डालर  है

 कौर  जहाज  का  किराया  210  डालर  है  और  कर  इस  सारे  360  डालर  पर  लगाया  '  जाता है  ।

 ऐसे  कच्चे  माल  पर  किसी  भी  हालत  में  पक्के  माल  से  आंधे  से  ज्यदा  कर  नहीं  होना  चाहिए  ।
 ब  मैं

 सरकार  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  कच्चे  माल  पर  कर  आधा  कर  दिया  जाए  तथा  अगर
 ro

 यह  कार्यवाही  तुरन्त  नहीं  की  गई  तो  काके  फैक्ट्रियां  किसी  भी  हालत  में  चल  नहीं  सकतीं  जिससे

 हजारों  आदमी  बेकार  हो  जायेंगे  तथा  हमारे  देश  की  जरूरी  इण्डिस्ट्ियां  जेसे  दवाई  बनाने

 स्कूटर  ,  *  कार  ट्रांसफार्मर  तथा  दूसरी  भारी  जिनका  मान  देश  हें  बहुत  जरूरी  है

 और  जो  विदेश  में  भी  माल  भेज  रहे  हैं  उनके  लिए  विदेश  से  माल  मंगवाना  पड़ेगा  जिससे

 देश  को  करोड़ों  रुपयों  की  विदेशी  मुंद्रा  का  नुकसान  होगा  ।

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  के  लोधी  रोड  स्थित  बैरकों  को  नागर  विमानन

 विभाग  से  लेने  के  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  करने  कदो  आवश्यकता

 छी  भीखा  भाई  :  नागर  विमानन  विभाग  देश  के  प्रमुख  विभागों  में  से

 पालम  हवाई  अड्डे  पर  नियुक्त  एयर  लाइंस  के  सुरक्षित  तथा  कुशल  कार्यचालन  में

 साया  सुरक्षा रत  लगे  हुए  हैं  ।  विम  md  yee
 में  दिन-रात  कठोर  परिश्रम  में ा च्वू  |  संलग्न  इन  कमंचारियों  के  लिए
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 लिया  क  कन

 घरपर  होने

 क

 से
 की

 हेतु  समुदाय
 धिक  जीवन-यापन

 iia  a  ea

 आवश्यक  है  ।

 अपने  क  म  पन  की  rfaer  प्रदान  Av:

 Tae | 7-F sf  नया नकल  2
 कार्यचालन क

 fe
 Ty for i" & toa वर्षों  से  नाग  cone  नागर

 विमान  मंत्रालय  2  |  कन  न  मचा  रियों  के  क  है  lla
 =  1  चाहता

 आवास  Waray  पकी  अन  नज  >  rT  वों  q  पार्टियों जबकि

 को  इस  af
 थ

 द  ज

 Td]  करना  चा  T  |

 Bn
 नागर  fa

 अपने  कर्मचारियों
 रियों  के  वायदे  के  अपने

 ware  का
 निर्माण

 बेहद  नहीं  कर  रहा  है  यह Rafe  नहीं थीं
 है  ।  इन

 इन  बैरकों  में  रहे  कर्मचारियों  को  हटाकर  दूरस्थ  क्षेत्रों

 में  भेजा  जा  रहा  हैत तथा  उस  क्षेत्र  के  क्वार्टर  कर्म चालन  कर्मचारियों  के  लिए  स्तर  की  अपेक्षा  निम्न

 स्तर के  हैं

 Se  ae

 दए  नाग
 a  ae

 [1  on  fay इन  सय  aeiciint  में  रखते  =  विभाग
 को TT  को  इस  पर  दोबारा  सोचना

 चाहिए  तथा  निर्माण  तथा  आवास  मंत्रालय  इस

 गप  पर
 पु

 i all 0 el a i] 7: faarz  के  लिए  अनुरोध  करें  ।

 ee  अ  ह

 आवाज़  (73  1a) सिं
 हैं हुंह  वस्त्र  कार

 ~~)
 मांगों

 पर  विचार  करने  को  भावुकता

 डा०  द्रास  :  मैंने  मा  19%  32  में  माननी

 oon

 वस्त्र  मद्रास  के  समुचित  कार्यकरण  तथा  विस्तार  पर  आ
 न  देने  हेतु

 mar
 सहृदयता

 का  परिचय दे
 =  रक्षा  कार्मिकों  +

 अनुरोध  किया
 थ  |  feria  ए

 बनी नयानों  के

 lila

 afer,  की गि  पस न  कर  दी  थी  ।  aft
 कों  के  लिए

 कई  अन  सुविधाएं  उन्हें  अभी  तक  प्रदान  नहीं  की
 गई

 हैं  |  इनम ेसे  एक

 से  बच  ए  भाव  निधि  ऋणों  का  भगतान  कलकत्ता  को  बजाए  मद्रास  में  ही

 ws के  वारे  मं  है  ।  रिक्तियों  को  पदोन्नति  १  भरा  जाना  चाहिए  तथा व्यवस्थ

 मंडल  फिराया  कम  कि  जाना  चाहिए  ।  सिलाई  मशीनों  के  फालतू  पुर्जों  क
 a

 सुधार |
 नाना  चाहिए  तथा  उत्तम  किस्म  के  फालतू  पुर्जे  ही  खरीदे  जाने  चाहिए  |

 Eto
 ।

 बाहर  के  बिक्र  ताओं  को  माल  बेचने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  तथा  दिन  में

 काम  a
 ara  सभी  श्रमिकों  को  प्रोत्साहन  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  सेवा  तथा  पद  ति  से

 संबंधित  नियमों  को  स्थानीय  भाषा---तमिल  में  प्रकाशित  किया  जाना
 जिससे  कई

 चाचा
 समस्याएं  हल  हो ह  va  |  भ्रमवश  चचा सजल

 से  बचा  जा सकेंगी ।  कटिंग  मा  को  समुचित

 साज-सामान  सहित  रख
 x  का  चा  alin

 ल

 ताकि  अनुभा  पाए  ।  मझ  भाशा

 है  कि  माननीय  रक्षा  मन्त्री  इन  मांगों  पर  गौर  करेंगे
 तथा

 शीघ्र  यथा  आवश्यक  कार्रवाई

 करने  |
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 ला  —

 रेशम  उद्योग  को  सहायता  प्रदान  करनें  को  आवश्यकता

 श्री  ईरा  अन बारा सु  भारत  में  रेशम  उद्योग  उतना  ही

 है  जितना  फि  हमारी  परम्परा  तथा  संस्कृति  ।  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  इस

 > उद्योग मै  100  करोड़  रुपये  का  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त  किया  |  अलग  रेशम  dada  परिषद की

 स्थापना  रेशम  को  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाता  देने  की  दिशा  में  बुद्धिमत्तापूर्ण  कदम  है  ।

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  रेशम  उद्योग  को  हर  संभव  सहायता  प्रदान  की  जानी  रेशम  उद्योग

 का  बड़ा  भाग  हृघकरधा  क्षेत्र  में  है  जिससे  देश  के  लाखों  लोगों  को  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  रोजगार

 प्राप्त  हो  रहा  है  ।  रेशम  उद्योग  को  चविभिव्त  प्रोत्साहनों  तथा  सहायता  द्वारा  मदद  करने  तथा  इसे

 केवल  हथकरघा  क्षेत्र  के  अंतर्गत  लाने  से  हमारे  समाज  के  दलित  वर्ग  को  राहत  मिलेगी  ।  आयातित

 रेशम  के  धागे  की  कीमतों में  बार-बार  उतार-चढ़ाव  से  भी  रेशम  उद्योग  पर  बुरा  प्रभाव  पढ़

 रहा है  ।

 भारत  में  रेशम  उद्योग  के  लिए  सबसे  बड़ी  अडचन  रेशम  के  धागे  का  तथा  जरी  का  अभाव

 कांचीपुरम  तथा
 अन्य केन्द्रों  में  रेशम  के  धागे  के  बैंक  खोलने  से  छोटे  रेशम  यूनिटों  तथा  बुनकरों

 को  बड़ी  राहत  मिलेगी  तथा  रेशम  के  धागे  की  कीमतों में  भारी  उतार-चढ़ाव  नहीं  होगा |

 आकर्षक  प्रोत्साहन  तथा  बैंक  ऋण  प्रदान  करके  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेशम-उत्पादन  का  विकास  करने  से

 कृषकों  की  आधिक  दशा  सुधरेगी  ।

 मैं  माननीय  वाणिज्य  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जो  कि  रेशम  उद्योग

 के  लिए  प्रसिद्ध  है  जेसे  स्थानों  पर  जरी  उत्पादन  युनिट  तथा  रंगाई-घ*  स्थापित  करने  हेतु  कदम

 उठाए  जाए ं।

 देवा  में  वनस्पति  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  समुचित  अनुसंधान  करने

 के  प्रयासों
 को

 तेज  करने  की  आवश्यकता

 श्री ठी  ०  एस०  ant  :  इस  वर्ष  500  करोड़  रुपए  की  विदेशी
 मुद्रा  के  वनस्पति  तेल

 के  रिकार्ड  आयात  की  संभावना है  ।  विशव  बैंक  की  भविष्यवाणियों  के  अनुसार  1990  तक  यह  3,000
 x

 करोड़  रुपये  से  बढ़कर  4,000  करोड़  रुपए  तक  प  छ  च  जाएगा  ।  इसके  बावजूद  वनस्पति  की  किस्मों

 के  भारी  उत्पादन  के  दावे  करके  खुशफहमी  पेदा  की  जाती  रही  यह  बेमानी  पाया  रण  के  अभाव

 के  परिणामस्वरूप  हुआ  है  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमारे  देश  में  तेलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 तथा  अनुसंधान  प्रयास  में  तेजी  लाने  के  लिए  समुचित
 कदम  उठाए  जाएं  |

 पुर्जों  चम्पारन  जिले  के  ata  चीनी  मिलों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों

 को  a  के  acct  की  बकाया  र  शियों  का  भूगतान  किया  जाना

 श्री  कमला  faa  मधुकर
 :

 उपाध्यक्ष  बिहार  के  पूर्वी  चम्पारन  जिले

 की  तीन  चीनी  मिलें  मोतीहारी  और  सुगाली  गन्ना  उत्पादक  किसानों  का  बकाया
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 भुगतान  नहीं  कर  रही  हैं  ।  इससे  लाखों  किसानों  को  अपार  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 रहा

 इनके घरों  में  शादी-ब्याह के  लिये  पैसा  नहीं  कर्ज '  मय  पर  नहीं  faa

 सरकारो  कणों  कग  भुगतान  ये  किसान  नहीं  कर  पा  रहे  अपने  परिवार  के  गहनों  को  इन
 ै

 पड़  रहा  है  ।  खेती  के  आगे  के  कामों  में  पैसे  के  अभाव  में  प्रगति  नहीं  हो  रही  है
 ।

 वारा चकिया  तथा  सुगाली  चीनी  मिलों  का  पिछला  कराया  भी  पूरा  भुगतान  नहीं  हुआ  है  ।

 किसान  जब  आन्दोलन  करते  हैं  तो  मिल  राज्य  सरकार  के  सिर  पर  अपना  दोष  att  देती  है

 और  राज्य  सरका  र  केन्द्र स ra  ्य  रकार  पर  ।  इस  तरह  किसान  बेल-तर  के  बारे  बबूल-तर  में  भटक

 रहे  हैं  ।

 अस्तु  मेरी  मांग  है  कि  केन्द्र  सरकार  किसानों  की  दुरावस्था  को  दूर  करने  में  बिहार  सरकार

 पर  दवाव  डाले  या
 कोई

 दूसरी  राह  निकाले  कि  गन्ना  किसानों  का  भुगतान  अविलम्ब  हो  ।

 सैनिक  सकल  कर्मचारी  एसोसिएशन  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  ज्ञापन  को

 चौथे  बतन  आयोग  द्वारा  स्वीकार  न  फिया  जाना

 द्य थी  अजित  बाग  महो  दि  मुझे  यह  जानकर  wea  हुआ  है  कि  सैनिक  कूल

 कर्मचारी  एसोसिएशन  सतारा  तथा  कोर कु डा  आदि  चौथे  वेतन

 आयोग  को  प्रस्तुत  ज्ञापन  पर  इस  आधार  पर  विवार  नहीं  किया
 गया  है

 कि  सैनिक  स्कूल

 स्वायत्तशासी  निकाय  हैं  तथा  वे  आयोग  के  क्षेत्र  में  नहीं  आते हैं  ।  इन  स्कूलो ंमें  खच  की  जाने

 वाली  एक-एक  पाई  या  तो  राज्य  सरकारों  से  आती  है  या  केन्द्रीय  राजस्व  से  |  इनकी  भवन

 तथा  रख-रखाव  की  व्यवस्था  राज्य  तथा  केन्द्र  दोनों
 के  द्वारा  की  जाती  है  ।  स्वायत्तशासी

 गी
 निका  i  द्वारा  संचालित  बताया  जाना  ठीक  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  भी  तथाकथित

 स्वायत्तशासी  निकायों  द्वारा  संचालित  है  ।  परन्तु  इन  विद्यालयों  के  शिक्षक  तथा  कर्मचारी  वे  सब

 सुविधाएं  पाते  हैं  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  हैं  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  तथा

 सैनिक  स्कूल  दोनों  में  ही  कक्षा  10--2  तक  शिक्षा  दी  जाती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सैनिक  स्कूलों

 का  एक  और  महत्वपूर्ण  दायित्व  है--विद्याधियों  को  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  तैयार  करना  ।  यहां  तक

 fe  शिक्षा  मन्त्रालय  द्वारा  शिक्षकों  को  गणतन्त्र  दिवस  पर  दी  जाने  वाली  सैनिक
 स्कूल  के

 अध्यापकों  को  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  चोथे  वेतन  आयोग

 सैनिक  स्कूलों  के  मामले  पर  विचार  करे  तथा  सैनिक  स्कूल  शिक्षकों  को  संगठन  बनाने  का  अधिकार

 mirar प्रदान  करने  तथा  अपनी  शिकायतों  को  सामूहिक  e4  TIT  के  सपा  ©  खने
 की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  ।
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 12.31}  स०  प०

 कर्मकार  प्रतिकर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधायी  कार्य  पर  विचार  करेंगे  |  कलाकार  प्रतिकर

 ] a  984  पहले  से  ही  विचाराधीन  है  ।  कल  श्री  राजेश  कुमार  ट्  भाषण  दे  रहे  थे  तथा

 उनका  भाषण  पुरा  नहीं  हुआ  था  !  इस  विधेयक  के  लिए  कुल  निर्धारित  समय  2  घंटे  है  जिसमें  से

 30  मिनट  पहले  ही  खे  हो  चुके  हैं  ।  अब  हमारे  पास  एक  घण्टा  तीस  मिनट  शेष  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  नह  अपने  वक्तव्य  संक्षिप्त  रखें  ।

 थी  राजेश  कुमार  fag  :  उपाध्यक्ष  कल  जो  मैं  एक  चर्चा  में  भाग  ले

 रहा  तो
 मैं  यह  कह  रहा  था

 कि  मृत्यु होने
 पर  जो  20  हजार  की  रकम  यह  बहुत  कम  है  ।

 '+*
 घायल  होने  के  परिणामस्वरूप  मृत्यु  हो  जाए  ।”

 ऐसे  केसेज  में  20  हजार  रुपए  देने  की  बात  है  ।  यह  एकाउन्ट  वहुत  कम  है  क्योंकि  हवाई  जलदाय  की

 दुर्घटना  में  अगर  कोई  मर  जाता  तो  एक  लाख  रुपया  दिया  जाता  हूँ  और  रे  के  एक्सीडेंट  में

 अगर  कोई  मर  तो  50  70  हजार  रुपए  तकरीबन  मिल  जाता  है  ।  फटी  में  अगर

 कोई  दुर्घटना  में  मर  जाता  तो  उसके  लिए  20  हजार  रुपए  देने  की  बात  at  एक  तो  यह

 मुद्दा  जिसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  था  ।  नेशनल  लेबर  कमीशन  ने  कहा  है  :

 *'***अधिनियम  के  अंतर्गत  जो  मंजूरी  सीमा  है  क्या  उसे  हटा  दिया  जाए  1”

 जहां  इस  तरफ  लिमिट  हटाने  वाली  बात  कहीਂ  वह  दूसरी  तरफ  एक  हजार  रुपए  को  सीमा  बांध

 दी  आप  देखेंगे  कि  जो  सीमा  बांधी गई  वह  इस  तरह है  :

 feat  श्रमिक  की  मासिक  मजूरी  एक  हजार  रुपये  से  अधिक  खंड
 ्

 तथा  के  प्रयोजनार्थ  उसकी  मासिक  मजूरी  केवल  एक  हजार  रुपये  समझी  जाएगी  |

 बोनस  कमीशन  ने  जो  रिकमेंडेशन  की  उसके  अनुसार  1600  रुपए  तक  की  बात  कही गई  है  ।

 तो  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  जो  बिल  यह  अधूरा  बिल  है  और  इस

 स्थान  पर  एक  सम्पूर्ण  बिल  लाएं  ।  एक  बहुत  लम्बे  समय  के  बाद  यह  संशोधन  ला  रहे  1976

 में  इसका  संशोधन  हुआ  था  और  अब  15  वर्ष  के  बाद  आपको  मज़दूरों  की  याद  आई  तो  आपने  कुछ

 संशोधन  कर  डाले  ।  4-6  महीने  के  बाद  फिर  याद  तो  और  संशोधन  कर  देंगे  ।  इसलिए

 मेरा  कहना  है  कि  मंत्री  जी  इत  मामले  को  गंभीरता  से  लें  ।  इसमें  कहीं  आपने  देने  की  बात  कही

 है  और  कहीं  आपने  सीमा  फिक्स  कर  दी  है  तो  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं
 xt  rh तेयार

 कि  यह  वाजिब  बात  नहीं  है  ।  आपका  जा  रुचा
 लेकर  कमीशन  था थ क  saa  जो  रिकमण्डेशंस
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 ——_$__$—$————  के  अय  eee  हि

 जिनको  कि  इसमें  लागू  किया
 वे  भी  सही  मायनों में  लागू  नहीं  हो  पा

 रही  मैं  मन्त्री जी

 1१  कम  14.0 इस  संदर्भ  यह  भी  जानना  चाहूंगा  की  जो  संस्तुतियों  या  रिकमण्डेशंस  क्या

 उन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?  अगर  कर  रही  है  तो  कया  उन्हें  अमलीजामा  पहनाने  का

 प्रयास  किया  जाएगा  ?

 मैं  आपको  एक  जानकारी  देना  चाहता  हुं  ।  आपके  पार्लियामेंट  में  बहुत  थे  हिन्दी  में  विधेयक

 और  अंग्रेजी  में  बिल  पेश  होते  हैं  ।  मैं  हिन्दी  के  इस  विधेयक  को  और  अंग्रेजी  के  इस  बिल  को  देख

 रहा  दोनों  में  मुझे  कुछ  अंतर  नजर  आया  |  आपके  हिन्दी  के  विधेयक  में  लिखा

 कर्मकार  की  मासिक  मजदूरी  को  सुसंगत  गुणक  से  गुणा  करके  प्राप्त  रकम  के

 50%  के  समतुल्य  या  पच्चीस  हजार  रुपये  की  जो  भी  अधिक

 =
 इस  तरह की  गल्तियां  आपके  हिन्दी  के  विधेयकों  में  रह  जाती  @  ।  मैं  मंत्री  जी

 से  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दी  के  जो  विधेयक  हमें  आप  पढ़ने  को  भेजते  हैं  उनमें  तलियां  न  हों

 जिनसे  कि  लगे  कि  हिन्दी  की  कोई  अवहेलना  हो  रही  है  ।  आपके  अंग्रेजी  के  बिल  में  यह  रकम

 24  हजार  रुपए  दी  हुई  अगर  आप  इसे  25  हंजार  कर  देते  तो  भी  हिन्दी  वाली  बात  जम

 जाती  |

 आप  इस  बिल  को  बहुत  देर  से  लाए  इससे  आपने  मजदूरों  का  किया
 है  और

 पूंजीपतियों  का  हित  किया  है  ।  लेकिन  आपका  जो  देने  का  क्राइटेंरिया  हैं  उसमें  रद्दोबदल  होनी

 चाहिए  ।  उसमें  आपको  बोनस  ऐक्ट  की  बात  भी  रखना  चाहिए  ।

 मैं  एक  और  बात  रखना  चाहूंगा  ।  आपका  जो  प्रतिकार  मिलने  का  प्रोसीजर  है  वह  बड़ा

 कम्पलीकेटिड  है  ।  किसी  की  मृत्यु  होने  के  बाद  उसके  परिवार  के  लोगों  को  पैसा  लेने  के  लिए  जाना

 पड़ता  वहां  लोगों  से  सम्पर्क  स्थापित  करना  पड़ता  है  ।  अगर  कोई  परमानेंटली  डिसएबल  हो

 गया  है  तो  बीच  में  एक  आदमी  पड़ता  है  और  एक  लम्बा  समय  पैसा  लेने  में  निकल  जाता  है  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  सन्तरी  जी  इसका  ख्याल  रखेंगे  कि  उचित  सस्य  पर  लोगों  को  पुरा  मुआवजा

 मिल  जाए  ।  अगर  वहू  समय  पर  उन्हें  नद्दी  मिलता  है  तो  यह  भी  उनके  लिए  अहितकर  बात

 कभी-कभी  देखने  में  यह  भी  आता  हे  कि  मालिक  कहता  है  कि  इंश्योरेंस  कम्पनी  पैसा  देगी  कौर

 इंश्योरेंस  कम्पनी  कहती  है  कि  मा रिक एचके  पैसा  देगा  इसी  में  वर्षों  निकल  जाते  हैं  ।  अगर  केस  कोर्ट

 में  चला  गया  तो  एक  डिसएबल्ड  arent  कोर्ट  में  कैसे  केस  को  फेस  कर  पाथेगा  ।  यह  जो  आपकी

 मुआवजा  देने  की  प्रक्रिया  है  इसमें  रद्दोबदल  होनी  चाहिए  ।

 मैं  एक  और  नाग
 ध्वज

 ह
 Tz
 72  लू  को  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहुंगा |  जहां  आपने

 परमानेंट ली  डिसएबल  होने  की  बात  कही
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 धन  बन  oe

 को  मासिक  मजूरी  के  पच्चीस  प्रतिशत  की  राशि  के  समतुल्य  .

 अरे-मासिक
 उप-धारा  (2)  के  उपबंधों  के  अनुसार  की  जाएगी  ी

 wat  आती आपने  25  परसेंट  की  बात  कही है  जो  कि  आपके  जमाने  में  मुझे  कुछ  समझ  में  हु

 आज  at  स्थिति  को  देखते  gu  आपको  इसे  उचित  दनाना  चाहिए  ।  मान  लीजिए  कि  कोई

 काम  पर  नहीं  जाता  है  ।  काम  पर  आदमी  तभी  नहीं  जाता  है  जबकि  वह  बाध्य  हो  जाता  मजबूर

 हो  जाता  बीमारी  से  या  किसी  चोट  की  वजह  से  ।  उसमें  भी  आपने  तीन  दिन  की  अवधि  की

 बात  लिख  दी  है  ।  इसमें  तीन  दिन  की  चात  महीं  होनी  क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  आए

 दिन  फैक्ट्रियों  में  और  खास  तौर  से  खानों  में  खतरनाक  घटनाएं  घटती  रहती  हैं  और

 जिनकी  वजह  से  मजदूरों  को  कम्नसेशन  देने  की  बात  तक  ना  जाती  है  ।  कभी-कभी  ऐसे  कानूनी

 पहलू  आड़े  आ  जाते  हैं  जिनसे  कि  मजदूर  को  प्रतिकार  नहीं  मिल  पाता  कानून  में  कोई  खामी

 न  जैसी  कि  परमानेंट  डिसएबल्ड  वाली  बात  इस  पर  आप  विचार  करें  ।  मुझे  तो  आपकी

 25  परसेंट  वाली  बात  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  जब  आप  मजदूर  के  हित  की  बात  करते  हैं  तो  आज

 की  स्थिति  को  भी  आपको  सोचना  चाहिए  ।

 लेबर  इंस्पेक्टर  के  बारे  में  आम  शिकायत  ए  मैं  सबकी  बात  नहीं  कहता  लेकिन

 जनरल  लोगों  की  शिकायत  है  कि  अगर  उसको  रिश्वत  न  दी  जाए  at  वह  गलत  रिपोर्ट  देता

 मालिकों  के  साथ  उसकी  साठ-गांव  बनी  रहती है  ।  इसलिए  कुछ  इसको  भी  कड़ा  करने  की

 जरूरत है  ।

 साथ  ही  साथ  जो  नेगलीजेंश  होता  नेगलीजेंस  के  लिए  कभी-कभी  कह  जाता  है

 कि  मजदूर  ने  जानबूझकर  हाथ  डाल  इसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मालिकों  की

 नेगलीजैंश  से  जो  घटनाएं  होती  हैं  उनके  बारे  में  भी  आपको  सोचना  आपको  फैक्टर  एक्ट

 ढीला-ढाला  उसको  भी  मजबूत  बनाने  की  *  जरूरत  वह  बहुत  पहले  बना  था  ।  आजकल

 फैक्ट्रियों  में  सोडरेनाइजेशन  हो  रहा  मशीनों  का  युग  चल  रहा  उनमें  जोखिम  की  वात

 है  ।  इसलिए  आपको  फैक्टर  एक्ट  में  संशोधन  करना  चाहिए  जिससे  कि  कोई  उद्योगपति  जिसके  यहां

 कोई  मजदूर  काम  कर  रहा  उसको  कोई  क्षति  या  हानि  हो  जाती  वह  डिसएबल्ड  हो  जाता  है

 तो  उसकी  क्षतिपूर्ति  करने  से  उद्योगपति  बच  न  सके  ।  इस  तरह  से  नहीं  होना  इसके  लिए

 सख्त  कानून  सरकार  को  लाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  जिससे  मजदूरों  को  जोखिम  भरे  काम

 करने  में  भी  दिलचस्पी  हो  ।.  अन्त  में  हैँ  बोनस  कमीशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके

 सुझावों  पर  अमल  करना  चाहिए  और  1000  से  बढ़ाकर  1600  रुपए  कर  देना  चाहिए  ।  इसमें

 डियरनेस  अलाउंस  वगैरह  को  भी  जोड़ना  चाहिए  ।  सब  जोड़कर  कंपंसेशन  मिलना  चाहिए  तभी

 नदूर का का
 आप  कुछ  भला  कर  पाएंगे  |  नहीं  तो  कोई  मजदूरों  के  हित  की  ज्यादा  बात  इसमें  नहीं

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  वृद्धि  बन्द  जेन  :  उपाध्यक्ष  व््सेमैन  कंसेशन  बिल  1984  का  मैं
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 समर्थन  करता  हुं  ।  मैं  इस  सदन  में  बराबर  देख
 रहा  हूं

 जब  से  मैं  सदस्य  लोकसभा  बना  हूं

 are  पाटिल  साहब  मन्त्री  हैं  तब  से  बराबर  मजदूरों  के  हित  के  लिए  कानून  प्रस्तुत  हो  रहे  हैं  ।  कल

 भी  हम  लोग  चर्चा  कर  रहे  थे  इम्मीग्रेंट्स  के  बारे  waza  के  बारे  उस  कानून  को  भी  संशोधन

 करके  स्ट्रांग  बनाया  गया  है  ।  इसी  प्रकार  यह  जो  वोमैन  कं पं सेशन  मजदूरों  का  इसके

 तहत  पहले  मजदूर  की  मृत्यु  होने  पर  10  हजार  रुपए  fear  जाता  ओर  अपंग  होने  पर

 7200  रुपए  दिया  जाता  था  ।  अब  इस  7200  को  20  हजार  कर  दिया  गया  है  और

 10  हजार  की  जगह  24  हजार  कर  दिया  गया  है  यह  कानून  युवकों  के  विशेषकर  हित
 में

 इसलिए  मैं  इसकी  विशेष  तौर  से  प्रशंसा  करना  चाहता  हूं  ।  जितने  भी  युवक  जिनकी  उम्र

 कम  उनकी  अधिक  मिलेगा  ।  यह  बिलकूल  ठीक  चीज  होने  जा  रही  है  ।  नेशनल  लेबर  कमीशन

 ने  जो  राय  दी  है  वह  वाकई  में  बुलबुल  सही  है  ।  अगर  कोई  जवानी  में  अपंग  हो  जाता  है  तो  पूरा

 जीवन  उसको  निकालना  पड़ता  हैं  ।  इस  संबंध  में  अधिक  अमाउंट  देने  का  .  प्रावीजन  किया  गया  है  ।

 यंग  पसंद  को  करीब  एक  लाख  रुपए  तक  दिया  जा  सकता  है  भर  80  हजार  रुपए  तक  जोखिम

 भरे  कारखानों  में  काम  करते  समय  दुर्घटना  होने  पर  दिया  जा  सकता  है  ।

 इस  तरह  से  जो  कानून  में  परिवर्तन  लाया  गया  है  उसका  मैं  सेन  करता  ह  यहां  पर

 जो  सुझाव  दिया  गया  है  कि  1000  की  जगह  1600  रुपया  कर  दिया  मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं

 हूं  11000  रुपए  का  जो  प्रावधान  है  और  उसके  आधार  पर  कं पं सेशन  दिया  जाना  इनको

 वर्क्स मैन  लेबरर  की  डेफीनेशन  में  लिया  गया  है  ।  इससे  मैं  सहमत  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  मेरी  सा  में  नहीं  आती है  कि  एक्समैन  कंपंसेशन  एक्ट  1923

 में  बना  और  इसमें  काफी  अमेंडमेंट्स  हुए  ।  1976  में  अमेंडमेंट  हुआ  ।  यह  समझ  में  नहीं  आया किं

 हिज-मैजेस्टिक  डोमिनियन  एटसेट्रा  प्रोविजन  कैसे  रह  गए  ?  इस  सम्बन्ध  में  आपने  जो  सुझाव  प्रस्तुत

 किए  वहू  बिल्कुल  सही  हैं  ।  free  लेजिस्लेशन  की  बजाय  लेजिस्लेशन  लाना  चाहिए  |

 गर  इसमें  देरी  होती  है  तो  पिसमील  से  यह  लाभ  हो  जायेगा  कि  जो  7200  प्राप्त  कर  रहे  हैं

 उनको  बीस  हजार  का  लाभ  मिल  जायेगा  ।  आज  सबसे  बड़ी  समस्या  यह  है  कि  लेबर  और  ला

 डिपार्टमेंट  की  जो  एक्जीक्यूटिव  मशीनरी  ag  ठीक  से  काम  नहीं  करती  ।  बहुत  डिले  करती

 हैं  जिसकी  वजह  से  विस्तृत  लेजिस्लेशन  नहीं  लाया  जाता  ।  आपकी  जो  मशीनरी  है  उसको

 मजबूत  कीजिए  ।  एक्जीक्यूटिव  मशीनरी  के  ठीक  ढंग  से  काम  न  करने  के  कारण  जो  बहुत  से  लोगों

 को  लाभ  मिलना  ag  नहीं  मिल  पाता  ।  लेजिस्लेशन  के  बारे  में  जो  कमेटीज  फंक्शन  करती

 अगर  उसमें  डिसकस  करके  प्रस्तुत  कर  दिया  जाए  तो  उचित रहता  हम  समाजवाद  की  ओर

 बढ़  रहे  हैं  इसलिए  मजदूरों  के  प्रति  विशाल  दृष्टिकोण  रखना  चाहिए  और  उनके  हित  में  सोचना

 चाहिए  ।  जितने  भी  कारखाने  उनमें  उनकी  पार्टनरशिप  और  कंट्रीब्यूशन  हो  ताकि  ag  महसूस

 करें  कि  यहं  हमारे  ही  कारखाने  हैं  जिससे  कि  वे  पूरी  ताकत  और  योग्यता  के  साथ  राष्ट्र  की
 उन्नति

 aa  नक  ST  उक इ छका आकी  करता े में  योगदान  दे  सकें  ।  इन  शब्दों  के  मैं  इस  fa  न  समर्थन  करता  हूं  ।
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 att  रामविलास  पासवान  (  उपाध्यक्ष  स्वेप्रथम  मेंडिस  बिल  का  स्वागत

 करता  लेकिन  कुछ  संशोधन  के  साथ  ।  अभी  जैसा  कि  हमारे  साथी ने  कहा  कि  यह  कोई

 काम्प्रीहेन्सिव  बिल  नहीं  हैं  ।  छोटे  पैमाने  पर  इन्होंने  सुधार  किया  है  जबकि  इनके  पास  सेमी  काफी

 1969  में  नेशनल  कमीशन  ने  अपनी  रिपोर्टें  पबलिश  की  थी  ।  पन्द्रह  साल  का  पीरियड  कुछ

 कम  नहीं  होता  है  ।  चाहते  तो  इस  बिल  को  पहले  भी  ला  सकते  थे  और  काम्प्रीहेन्सिव  बिल

 भी  भा  सकता  था  ।  औद्योगिक  जगत  में  दुनिया  काफी  आगे  as  रही  है  और  हम  अप  बक्से  को

 जोकि  इस  जगत  की  रीढ़  उनको  थोड़ी-सी  भी  सुविधा  नहीं  दे  सकते  तो  यह  बड़े  आश्चर्य  at

 बात  है  ।  इस  बिल  को  लाने  से  थोड़ी-सी  राहत  हुई  इसलिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हुं  ।

 मैं  आपसे  आशा  और  उम्मीद  करता  हुं  कि  आप  जितना  जल्दी  हो  सके  ga  सम्बन्ध  में  कोई

 काम्प्रीहेन्सिव  बिल  cmt  ।  आप  उस  बात  को  छोड़िए  कि  रवीन्द्र  वर्मा  जी  क्या  लाए  थे  और  arg

 लोग  अपनी  सरकार  में  क्या  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  अपनी  बात  कर  रहा  हूं  ।  जब

 तक  इसकी  पूरी  व्यवस्था  में  चेंज  नहीं  स्थिति  सुधर  नहीं  सकती  ।  यदि  हम  इस  बिल  की  मूल

 भावना  को  देखें  तो  वह  अच्छी  है  और  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 लेकिन  यह  बिल  अभी  व्यापक  नहीं  है  ।  जसा  मेरे  साथियों  ने  भी  कहा  कि  इसके  औब्जेक्ट्स  सम्बन्धी

 स्टेटमैंट में  सारे  एम्पलाईज  को  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि
 भविष्य

 में
 आप  कया

 कर

 लेकिन  दिल्ली  में  ही  देख  लीजिए  कि  जितनी  यहां  फैक्ट्रियां  उनमें  काफी  संख्या  में  मजदूर

 काम  करते  हैं  परन्तु  उनके  लिए  इसमें  कोई  विधान  नहीं  है  कान्टीट्यूऐंसी  में  ही  दो  area

 जिनमें  से  एक  की  पथ  हो  गई  और  दूसरे  का  हाथ  कट  गया  ।  लेकिन  वह  एक  प्राइवेट  फैक्ट्री  में

 उसे  कुछ  नहीं  मिला  ।  मैंने  सब  जगह  लेकिन  उसके  बावजूद  आज  तक  उसे  कोई  पैसा  नहीं

 दिया  गया  है  ।  ऐसे  आदमियों  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  देता  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  जिन

 लोगों  के  लिए  इस  बिल  में  प्रावधान  किया  गया  उनको  फायदा  लेकिन  उसमें  अड़चनें

 सामने  कहीं  प्रशासनिक  अड़चनें  कहीं  दूसरी  बाधायें  आएंगी  ।  अभी  हमारे  साथी

 ने  लेबर  इंसपेक्टर  के  रोल  के  बारे  में  उसके  अलावा  भी  कई  दूसरी  बाधाएं  उपस्थित  हो

 सकती  हैं  ।  लेकिन  ऐसे  लोगों  के  सम्बन्ध  में  भी  आपको  विस्तारपूर्वक  विचार  करके  कोई  प्रावधान

 रखना  चाहिए  जिनके  साथ  इस  तरह  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जाती हैं
 ।  ने  लोग  सरकारी

 कर्मकारों  से  ज्यादा  काम  करते  हैं  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  उनका  शोषण  होता  हैं  और  उनके  लिए

 किसी  तरह  के  कम्मैन्सेशन  की  व्यवस्था  विधान  में  नहीं  है  ।  प्राइवेट  फैक्टरियों  में  उनसे  बीस-बीस

 घण्टे  काम  लिया  जाता  है  परन्तु  काम  करते  समय  यदि  उनकी  मृत्यु  हो  जाती  हाथ  कट  जाता

 पैर  कट  जाता  है  तो  उसके  वास्ते  उचित  मुआवजे
 व्यवस्था  नही ंहै

 ।  यदि  हम  लोगों  के  नॉलेज

 में  बात  आ  जाती है  तो  भले  हो  लिखा-पढ़ी  करके  उनको  दो-चार  या  पांच  हजार  मिल

 जाए  |  इसलिए  आप  सबसे  पहले  तो  सभी  तरह  के  एम्पलाइज  को  इसमें  जोड़िए  ।  दूसरे  क्म्पेंसेशन

 राशि  आपने  बहुत  कम  रखी  है  ।  वैसे  तो  आपने  कहा  है  कि  यह  सीमा  एक  लाख  बारह  हजार  रुपए

 तक  लेकिन  उसमें  तक  शब्द  का  प्रयोग  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि
 जब  आपने  हवाई

 जहाज  में  मरने  वालों  के  लिए  एक  लाख  रुपया  क्षतिपूर्ति  के  तौर  पर  देना  स्वीकार  किया  रेलवे

 ि  उ  न cb  च ग  तर
 दुर्घटना  में  मरने  वालों  को  भी  लगभग  इतनी  ही  राशि  दी  जा  ad

 > "  >  ह  जितने  हमारे  कर्मकार
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 i.  वि

 काम  करते  समय  मर  जाते  हैं  तो  उन  परिस्थितियों  में  भी  आप  उनके  लिए  एक  लाख  रुपए  की

 राशि  देना  निश्चित  कर  दीजिए  ताकि  उसको  हर  हालत  में  इतनी  राशि  मिल  सके  ।

 दूसरी  बात  मं  पह  कहना  चाहता  हैं  कि  ऐसी  परिस्थितियां  आने  पर  हमेशा  कोई  न  कोई

 टेक्निकल  प्वाइंट  ढूंढ़ा  जाता  है  कि  वह  काम  पर  नहीं  घर  जाते  समय  मरा  या  ऐसा  ही  कोई

 दूसरा  प्वाइंट  उसके  लिए  लगाया  जाता है  ।
 मैं  चाहता हूं  कि  इससे  कोई  मतलब  नहीं  रहना

 चाहिए  ।  तह  अपने  सर्विस  पीरियड  में  भले  ही  घर  आ  रहा  था  या  घर  से  जा  रहा  लेकिन

 काम  करने  के  लिए  ही  तो  घर  आ  रहा  था  या  जा  रही  फिर  आपके  जितने  कानून  बने  वे  सब

 हाम॑निटेरियन  ग्राउण्ड  पर  बने  हुए  इसी  तरह  आपको  इनके  सम्बन्ध  में  भी  मानवीय  एप्रोच

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कानून  बनाने  न  कि  टेक्निकल  आधार  पर  ।  यंह  नहीं  देखना  चाहिए

 टेक्निकंलिटीज  में कि  वह  कारा  के  पीरियड  में  मरा  या  उस  समय  क्या  कर  रहा  था  ।  हमें  ऐसा

 नहीं  पड़ना  चाहिए  |  क्योंकि  इसके  कारण  हमें  लोगों को
 भी  परेशानी  होती  है  ।  इसलिए  इस  बिल

 के  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  मैं  इस  faa  का  समर्थन  करता  वहीं  मेरा  आपसे

 आग्रह  है  कि  जितना  जल्दी  हो  सके  आप  मजदूरों  के  हित  में  एक  व्यापक  बिल  इस  सदन  में  लायें

 ताकि  जो  लोग  छूटे  हुए  उनको  भी  लाभ  मिल  सके  और  जो  बेचारे  किसी  प्राइवेट  फैक्टरी  में

 काम  करते  उनकी  कहीं  कोई  सुनवाई  नहीं  उनके  लिए  भी  सरकार  को  कोई  व्यवस्था

 कानून  में  करनी  चाहिए  ताकि  उनको  ut  उचित  Hrqeataa  मिल  सके  और  उनका  शोषण  न  हो

 तो  आपका  बहुत  अनुग्रहीत  gr  इन  शब्दो ंके  साथ मैं  इस  बिल  की  भावना  का  समर्थन

 करता  ह

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  मैं  वर्कमैन  काम्पैंसेशन  बिल  का

 समर्थन  करता  हूं  ।  ae  fat  स्वागत  योग्य  है  और  इसको  पहले  आ  जाना  चाहिए  और  जल्दी

 से  इसका  फैसला  होना  चाहिए  था  ।  मगर  देर  आयद  दुरुस्त  आयद  ।  जिस  प्रकार  के  प्रौवीजन  इस

 द्वारा  किये  गये  हैं  और  जिस  तरीके  के  मजदूरों  को  शामिल  किया  गया  है  वह  भी  स्वागत  योग्य

 ब कदम  है  ।  पहले  इसमें  1,000  रु०  से  ऊपर  के  लोगों  इनख़ला  नहीं  me  प  जाता  था  ।'  लेकिन  अंब

 हजार  से  ऊपर  वालें  लोगों  को  भी  काम्पैंसेशन  की  श्रेणी  में  लाया  गया  यह  अच्छा  कदम  है  |

 मगर  इसमें  कम्पेन्सेशन  जितने  हंजार  रुपये  से  ऊपर  उस  मजदूर  को  मिलते  थे  तो  भी  उसको  हुजूर

 रुपये  पर  कम्पनसेशन  मिलता  उतना  ही  रुपया  उसको  कम्पेन्तेशन  के  रूप  में  यह  ठीक

 नहीं  ।
 क्योंकि  ज्यादा  ऐसा  मिलने  वाले  आदमी  को  उतना  ही  मिले  जितना  कि  1,000

 वाले
 को

 मिलता  था  तो  उससे  लोगों  में  असंतोष  होगा  ।

 दूसरे  कि  जो  कम्पेन्सेशन  अकाउन्ट  तय  किया  गया  है  डेथ  के  मामले  में  7,200  रु०  को

 जगहਂ  20.000  रु०  रखा  गया है
 और  परमानेंट  डिसएबिलमेंट  के  लिए  10,000  रु०  की  जगह

 24,000  रु०  रखा  गया  यह  कम  लगता  है  रुपये  की वैल्यू  को  देखते  हुए  ।  आज  के  रुपये  की

 वैल्यू  को  देखते  हुए  कम्पेन्सेंशन  देना  कम्पेन्सेट
 के

 लिए  केवल  पे  ही  बल्कि  सारे
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 अलाउन्सेज
 जोड़  करके

 कम्पेनसेट
 जाय  तो  मजदूर  को  ज्यादा  कम्पेन्सेशन  मिल

 ऐसी  व्यवस्था  आपको  जरूर  करनी  चाहिए  ।

 एक  प्रशन  और  है  काम  करते  बात  ऑक्युपेशनल  डीजीपी  मजदूरों  को  हो  जाती  हैं

 जेसे  माइका  में  काम  करने  वालों  को  टी०  बी०  बहुत  होती  है  और  स्थाई  रूप  से  उस  बीमारी  से

 ane  नहीं  हो  पाते  उसकी  लिस्ट  आपने  इन्क्लूड  को  मगर  जो  लोग  बिल्कुल  डिसएबिल  हो

 जाये  इन  बीमारियों  से  उनको  कितना  कन्पेन्सेशन  किस  प्र  कार  से  तय  किया  जाएगा  इस

 सम्बन्ध  में  शैड्यूल  4  में  जो  दिया  हुआ  है  उसी  हिसाब  से  तय  किया  जाएगा  या  भर  कोई  व्यवस्था

 की  इसको  भी  आपको  साफ  करना  चाहिए  ।  वरना  छोटी  छोटी  जगह  पर  काम्पैंसेशन

 कमिश्नर  के  आफिस  में  जब  मुकदमा  चलते हैं  तो  बड़ी-अड़ी  कम्पनियों  द्वारा  अच्छे  वकील  खड़े  कर

 दिये  जाते  है ंजो  तरह-तरह  की  काननी  खामिया  बता  कर  दिक्कतें  पैदा  करते  हैं  और  बेचारा  गज दर

 परेशान  होता  है  ।  हमारे  यहां  भीलबाड़ा  में  मेवाड़  टेक्सटाइल्स  में  एक  मजदूर  के  काम  करते  वक्त  4

 उंगलियां  कट  गई  उसकी  वाहन  कम्पेन्सेशन  कमिश्नर  ने  20,000  रु०  का  अवार्ड  दिया  ।  लेकि

 चूंकि  मेवाड़  टेक्सटाइल  मिल  का  मालिक  बड़ा  पैसे  वाला  आदमी  है  उसने  हाई  थ्भ कोटे  सुप्रीम  कोट  में

 अपील  की  और  सभी  जगह  हार  जाने  के  बाद  भी  आज  तक  उसने  एक  पता  नहीं  दिया  ।  तो  इस

 तरह  का  भी  कोई  प्रावधान  करना  चाहिए  कि  अगर  कम्पेन्दोशन  कमिश्नर  उसके  सम्बन्ध  में  कोई

 फैसला  कर  at  वह  पैसा  मालिक  को  सरकार  के  खजाने  जमा  कराना  होगा  उसके  बाद  ही

 वह  अपील  में  जा  सकता है  ।  अगर  ऐसा  प्रावधान  नहीं  होता  है  तो  मालिक  गरीब  मजदूर  को  थका

 देगा ।

 1.00  ध क  To

 कहां  कोई  कौ  सुप्रीम  कोर्ट  और  अन्य  स्थानों  में  लड़ेगा  ?  इसलिए  इस  प्रकार  का

 प्रावधान  कानून  में  होना  चाहिये  कि  जब  काम्पैंसेशन  का  एकाउन्ट  काम्पैंसेशन  कमिश्नर  तय  कर  दे

 तो  वह  फौरन  कचहरी  में  जमा  करा  दे  ।  इसकी  निश्चित  alae क दिए  था  होनी  चाहिए  ताकि  मजदूर  को

 बाद  में  कोई  झंझट  न  हो

 वर्कमैन  काम्पैंसेशन  कमिश्नर  के  वहुत  से  अधिकार  आपन ेलेकर  डिपार्टमेंट  के  अधिकारियों

 दे
 रखे  जेसे  हमारे  भीलवाड़े  में  लेबर  वैलफेयर  आफिसर  रहता  उसको  आपने  यह  अधिकार

 रहें  > असिस्टेंट लैंगर  कमिश्नर  अजमेर  में  रहता  उसको  भी  आपन ेये  अधिकार  q  रखे  हैं
 मगर  बहुत-सी  जगह  आपके  डिपार्टमैंट  के  अधिकारी  मौजद  नहीं  हैं  भाल वाड  में  वैलफेयर

 लोग  काम्पैंसेशन  के  केसेज  लेकर आफिसर  के  पद  पर  एक  साल  से  किसी  की  नियुक्ति  नहीं  हुई

 कहां  कौन  उनके  डिसाइड  करेगा  ?  असिस्टेंट  लेबर  कमिश्नर  वहां  पर  बिल्कुल  नवदीं  होता  है  ।

 इसलिए  जहां  आपने  वर्कमैन  काम्पैंसेशन  कमिश्नर  के  कुछ  अधिकार  लेबर  आफिसर  को  दे  रखे  हैं

 वह  अधिकारी  ही  अगर  वहां  पर  न  हो  तो  उस  हालत  में  आपको  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  वहां

 अधिकारी  नियुक्त  हों  और  जल्दी  से  जल्दी  इन  मुकदमा  के  फसल  हो  |
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 दिविवि

 भीलवाड़े  में  एक  साल  से  लेबर  आफिसर  की  नियुक्ति  नहीं  हुई  है  और  वहां  इतने  मजदूर

 है ंकि  अन्दाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  वहां  पर  माइकल  की  माइन्स  एसेबस्टोज

 सैंड  खड़िया  मिटटी  की  जिंक  फास्फेट  की  बहत  खाने  हैं  जिनमें  एक  लाख

 से  ज्यादा  मजदूर  उस  जिले  में  काम  करते  हैं  ।  असिस्टंट  लेबर  कमिश्नर  के  दफ्तर  होने  से  मजदूरों

 को  फायदा  मिल  सकता  वह  वहां  पर  नियुक्त  होना  चाहिए  लेकिन  एक  साल  से लेबर  आफिसर

 ही  गायब  आप  बतायें  किस  तरह  से  वहां  के  मजदूरों  को  सहूलियत  मिल  सकती  है  ?

 आज  आपने  इस  कानून  में  बहुत  से  सैंट्रल  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  को  भी  इन्क्लूड  कर  लिया

 कि  1  हजार  से  ऊपर  पाने  वालों  को  भी  कम् पै सेशन है  ।  आपने  इसमें  मिकदार  को  बढ़ा  दिया है

 दिया  जा  सकेगा  ।  आज  लाखों  सैटल  गवर्नमैंट  के  एम्पलाई हैं  जिनको  1  ee  से  ज्यादा  मिलता

 उसी  प्रकार  के  मजदूर  भी  इसमें  शामिल  हो  गये  हैं  ।  आज  इस  तरह  से  बहुत  बड़े  तबके  को  इस

 कानन से  फायदाਂ  मिलेगा

 इस  कानून  को  लाने  आपने  अच्छे  ढंग  से  प्रयांस  किया  है  ।  इसमें  आज  कम्पेन्सेशन

 बढ़ाने  की  आवश्यकता है

 कुछ  लोगों  का  टेम्परेरी  डिसएवलमैंट  हो  जाता  जिन  कारखानों  में  मजदूर  काम  करते

 वहां  ई०  एस०  आई०  लागू  उसके  जरिये  अगर  किसी  की  छोटी  उंगली  कट  गई  या  छोटा

 डिसएदलमैं  हो
 जाये  तो  उसका  फैसला  वहां  के  लोकल  ई०  एस०  आई०  के  अधिकारी  कर  देते

 हैं  और  उसको  पेमेंट  कर॑  सकते
 मगर  आपको  देखना  चाहिए  कि  जो  ई०  एस०  आई०  स्कीम  आपने

 चालू  कर  रखी  उसमें  वहां  पैसे  को  व्यवस्था  नहीं  वहां  लोगों  को  न  दवाई  मिलती है  और

 न  काम्पैंसेशन  का  पैसा  मिलता है  |  मजदूर  इसके  लिये  मारे-मारे  फिरते  हैं  ।  इसके  संबंध  .  में  आप

 तवज्जह  दीजिये  कि  अगर  छोटे-छोटे  एवसीडेंट्स  हो  जाते हैं  तो
 उसके  बारे  में  तुरन्त  मजदूर  को

 पैसा  मिले  और  इस  प्रकार  की  स्कीम  को  आपको  मजबूत  करना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  इस  सुझाव  में  कोई  संशोधन  भूताविष्ट  करने  हेतु  दिया  है
 ?

 शी  रामावतार  शास्त्री  || वह  इस  समय  भी  सुझाव  दे  सकते

 श्री  गिरधारी  लाल व्यास :  इस  कानून  से  लोगों  को  काफी  राहत
 frr=r racy गी  ।  आपको  यह

 भी  देखना  चाहिएं  कि  जिसकी sa  हो  जाती है  परमानेन्ट  डिसएवल  हो
 ्  lt गा  इस  प्रकार के

 लोगों  को  टाइम ली  रिलीफ  इससे  मिलता  है  या  नहीं
 ?

 क्या  मंत्री  महोदय  एक  कामिप्रहें
 a

 बिल  में  यह  प्रावधान  करेंगे  fala  एकाउन्ट
 ़  वता  द्  पहले qt मैट या  eq  के  संबंध मे  ह  एकाउन्ट  उस  दफतर  में  जमा  हो  जाए  और  उसके

 मेंट या डेथ कें बाद आपोजिट  पार्टी  का  लड़ने
 की  अधिकार  ही  ।
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 संबंध  आअसराजिति संगठित  ले लेबर  के  os  यूनियन  काम  करती  afat  ad  POT  लेबर  कांटेक्ट  लेबर

 और  इम्मीप्रे्ट  लेनर  के  बारे  में  भी  सरकार  को  व्यवस्था  करनी  लेकर  इन्स्पैक्टर  की

 यह  ड्यूटी  होनी  चाहिए  कि  अगर  किसी  के  हाथ-पांव  कट  जाते  हैं  या  Sa  हो  जाती  तो  उसका

 केस  दर्ज  कराए  और  पेमेंट  दिलाए  ।

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  इस  विल  का  स्वागत  करता  जो  कठिनाइयां  मैंने रखी  मंत्री

 महोदय  उनको  दूर  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ae  श्री  रामावतार  शास्त्री  इस  पर  बोले  ।  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर

 बोला है  कम  से  कम  वे  तो मंत्री कें
 उत्तर  देने  तक  उपस्थित  रहें  ।

 a  किसलिए
 ? श्री  चित्त  बसु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  औपचारिक  सुझाव  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  पता  होना  चाहिए  कि  सरकार  आपके  सुझाव  को  किस  हद

 तक  स्वीकार  करती  इसके  लिए  आपको  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।
 आप  माने  या  न  मैं

 कहूंगा  कि  जो  भी  माननीय  सदस्य  वक्तव्य  देते  मंत्री  द्वारा  उत्तर  देते  समय  उन्हें  यहां  रहना

 चाहिए ।

 उपाध्यक्ष  श्रमजीवी श्री  शास्त्री  :  मुआवजा

 1984  का  मैं एक  संशोधन के  साथ  करता  यह  कानून

 1922
 में  बनाया

 गया  ।  इसका  पहला  संशोधन  1976  में  हुआ  और  दूसरा  संशोधन  हम  लोंग  अब  कर  मेरी

 भी  राय है  कि  अगर  मजदूरों  के
 जीवन  से  सम्बन्धित  तयाग  सालों  को  लेकर  एक  Pea  विधेयक

 बनाया  तो  ज्यादाਂ  अच्छा  होता  |  ci at. cpey 7 में  विधेयक  बनाना  ठीक  नहीं  होता  ।  इसी

 दृष्टि कोण  से  एक  विस्तृत  विधेयक  लाने  की  आवश्यकता  जिसमें  तमाम  बातों  को  समाहित  किया

 जा  सके

 इस  विधेयक
 में  आकुपेशनल

 डीजीसीए  उपजीविका-जन्य  रोगों  की  चर्चा  की  गई

 जिनमें  34  रोगों  का  उल्लेख है  ।  gail  कारखानें  में  काम  करने  की  वजह  से  -  होने  वाली

 करीब  सभी  तरह  की  बीमारियां  आ  जाती  द्र
 ot  |  है

 रजि
 बत  2  की  बीमारी  ठीक  तरह  से  पकड़ी  जा

 इसका  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  ८
 हि

 मशीनरी  बड़ी  चुस्त  और  दुरुस्त  होनी  चाहिए
 ।  ताकि

 सचमुच  में  जो  बीमार  है  उसका  पता  चल  जाए  और  अगर
 अंग-भंग  हो  गया  या  मृत्यु  हो  गई  तो

 हम
 ana  ये  गत

 जान लें  कि  इस  वजह  च  मृत्यु  हुई  ।  तो  इसके  लिए  कोई-न-कोई fi
 विधि  आपको  निकालनी
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 तीसरी  बात  यह यह  है  कि  आपने  मजदूरी की  सीमा  हटा  दी  है  ।  पहले  आपने एक  सीमा  बांध

 रखी  थी  कि  उससे  ज्यादा  मजदूरी  पाने  बाले  मुआवजा  नहीं  देंगे  लेकिन  अब
 खपने

 सीमा  हटा

 दी  जोकि  स्वागत-योग्य है  ।

 इसी  के  साथ-साथ  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  इलाज  (4)  जो  आपने  एक्स प्ले नेशन

 दिया  है  उसमें  कहा  गया  है

 जहां  किसी  श्रमिक  की  मासिक  मजूरी  एक
 हजार  रुपये

 अधिक  खंड

 तथा  के  प्रयोजनाओं  उसकी  मासिक  मजूरी को  एक
 हजार

 पये  ही  समझा  जाए

 इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  दो  हजार  जिसकी  तनख्वाह  है  उसके  लिए  भी  एक  हजार  ही  मानेंगे

 तो  मैं  समझता हूं  यह  मुनासिब  नहीं है
 ।  मैं  समझता  हूं  इस  एप्सप्लेनेशन  की  कोई  जरूरत  नहीं

 इसको  आप  डिलीट  कर  दीजिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  आपको  1000  रु०  के  स्थान  पर  1600  रु०  का  सुझाव  दे

 सकते हैं  ।

 रामावतार  शास्त्री  :  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  खंड  के  लिए  स्पष्टीकरण  को  हटा

 दिया  जाए  |  अधिकतम  सीमा  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  यह  बहुत  अच्छा  तो  भी  मुआवजे  को

 मासिक  मजरी  की  1000  रु०  की  अधिकतम  सीमा  तक  सीमित  रखा  जाएगा  ।  यदि  सरकार  को

 सुझाव  मान्य  नहीं  है  तो  मासिक  मजूरी  की  अधिकतम  सीमा  1000  रु०
 के  स्थान  पर  1600  रु०

 होनी  चाहिए  ।  1600  रु०  सरकार  द्वारा  विभिन्न  कानूनों  में  निर्धारित  मासिक  मजूरी  की  मानक

 अधिकतम  सीमा  है  ।  विभिन्‍न  कानूनों  में  आपने  1600  तक  रखा  तो  इस  कानन  में  आप  1000

 क्यों  करना  चाहते  हैं
 ?  आप  अपने  रास्ते  से  पीछे  क्यों  जा  रहे  हैं  ?  आगे  आने  का  समय  पीछे

 जाने  का  नहीं  |  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  मेरे  इस  अमेन्डमेस्ट  को  स्वीकार  कर  लेंगे  तो

 श्रमजीवियों  को  नुकसान  नहीं  होगा  और  आपकी  मंशा  भी  यही  है  कि  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ

 पहुंचे  ।  मरने  पर  उनके  परिवारजनों  को  और  जिन्दा  रहने  यदि  अंग-भंग  हो  जाते  तो  उस

 स्थिति  में  सरकार  सहानुभूतिपूर्वक  उनकी  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  करे--इस  दृष्टिकोण  से  इस

 एक्स प्ले नेशन  को  हटा  देना  आवश्यक  है  ।

 |  कोई  हवाई
 मुआवजे

 की  रकम  के  बारे  में  गु  यह  कहना है
 वि

 जान  सबकी  बराबर है

 जहाज
 में  ट्रेन

 में  मरे  या  कारखाने  में  काम  करते  हुए  किसी  अकृपेशनल  डिजीज  का  शिकार

 मरे--जान स
 भी  की  बरावर हैं  ।  और  आप  तो  समाजवाद  की  बात  करते  समाजवाद

 में  जान  एक  ही  होती  है  इसलिए  मुआवजे  की  रकम  भी  सभी  के  लिए  एक  लाख  होनी

 चाहिए ।
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 आप  कहते  हैं  कि  छोटे  कार  कहां  से  देंगे  तो  इसमें  बड़े-बड़े  का  रखानेदार  बिड़ला

 जी  उनकी  चोरी  माइन्स  हैं  जहां  एस्बेस्टास  शीट्स का  काम  होता  इसी  तरह  से  इसमें  ज्यादातर

 इजारेदार  ही  कारखानों  को  चलाने  वाले  फिर  उनके  साथ  रियायत  क्यों  ?  जब  रेलवे  में  एक

 हवाई  जहाज  में  एक  लाब है  तो  इन  कारखानेदारों  को  भी  एक  लाख  देना  चाहिए--यह  मेरा

 सुझाव  है  ।

 आखिरी  बात  मैं  कम्पैसेशन  यानि  मुआवजे  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  इसकी  अदायगी

 में  aga  विलम्ब  होता  मेरी  दृष्टि  में  विलम्ब  नहीं  होना
 मरने  वाला  तो  मर

 जाता  उसके  बाद  में  उसके  परिवार  के  लोगों  को  परेशान  होना  पड़ता  है  ।  घूमते-फिरते  चक्कर

 कम्प सेशन  कमीशन्स  का  दफ्तर  खोजने  बड़े  बाबुओं  को  पकड़ने  पर  उसको  पता  नहीं

 कितनी  घूस  देनी  पड़ती  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  एक  सीमा  बांध  दीजिए  कि  इतने  दिनों  के  बाद

 काम्पैंसेशन  मिल  जाएगा  ।  मरने  के  बाद  या  उ  गली  कट  जाए  या  अंग  कट  जाए  या  शरीर  अंग-भंग

 हो  जाए--हर  स्थिति  में  एक  सीमा  निर्धारित  करना  जरूरी  यदि  आप  सीमा  निर्धारित  नहीं

 करेंगे  तो  वह  बेचारा  गरीब  चक्कर  लगाते-लगाते  मर  जाएगा  और  उसको  जितनी  कम् पै सेशन  की

 राशि  जितनी  मिलनी  बह  नहीं  मिलेगी  ।  मिलने  के  पहले  ही  उसकों  कितनी  राशि  अपनी

 जेब  से  खर्चे  करनी  पड़ेगी  ।  इसके  लिए  मापकों  कोशिश
 करनी

 चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  anda  करता  हं  और  निवेदन  हूं  कि

 के  एक्सप्लेनेशन को  हटा  नहीं  तो  कम  से  कम  एक  हजार  रु०  के  बदले  1600  रु०  कर  देने

 चाहिए |

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  उपाध्यक्ष  यह  एक  खराब  विधेयक  है  ।

 मैं  जानबूझकर  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  यह  एक  अच्छा  विधेयक  क्योंकि  मैं  इस  विषय  के

 सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  चाहता  हूं  |

 जहां  तक  इस  प्रतिपूर्ति  का  सम्बन्ध  फि  मेरे
 विचार

 से  यह  प्रतिपूर्ति  आयु  विशेष  पर

 आधारित  होना  चाहिए  और  किसी  भी  मामले  में  यह  एक  लाख  से  कम  नहीं  होना  चाहिए

 30  वर्षों  तक  यदि  कोई  व्यक्ति  विकलांग  हो  जाता  उसे  डेढ़  लाख  रुपये  दिया  जाना  चाहिए  ।

 30  और  510.0  बर्ष  के  मध्य  यह  सवा  लाख  रुपये  और  50  वर्ष  के  अधिक  में  यह  एक  लाख  रुपये

 होना  चाहिए  ।  यह  मेरा  सुझाव  है  और  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इसे  देखने  तथा  तदनुसार

 मजदूरों  को  सहायता  करने  का  प्रयास  करने  का  अनुरोध  करना  चाहूंगा  |

 एक  रेल  दुर्घटना  में  यदि  कोई  व्यक्ति  मर  जाता  जैसा  कि  बहुत  से  सदस्यों  ने  बताया

 उसके  उत्तराधिकारी  को  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  एक  लाख  रुपये  मिलेगा  ।  लेकिन  यदि  रेलवे  का

 कोई  मजदूर  उसी  दुर्घटना  में  मर  जाता  है  उसे  उतनी  धनराशि  नहीं  मिलती  है  ।  इस  प्रकार  के
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 अन्तर  को  दूर  किया  जाना

 ~

 और  मजदूरों  को  भी  उतनी  ही  wfagha  देने  के  लिए  कोई

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  इसी
 हवाई  जहाज

 जसी  अन्य  दुर्घटनाओं  में  भी  कोई  अन्तर

 नहीं  होना  चाहिए  और  कवाय  को  भो  उतनी  ही  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  जो  यात्रियों  को

 दी  जा  रही

 अब  श्री मन  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  होना  चाहिए  कि  यदि  कोई  कर्मचारी  कार्य  करते  हुए

 मरता  उसके  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  दिया  जाना  मान  लीजिए  उसके  बच्चे

 छोटे  हैं  तो  उस  मामले  में  उनमें  से  किसी  एक  को  उसके  वयस्क  होने  पर  रोजगार  दिया  जाना

 चाहिए  ।  इस  किस्म  का  उपलब्ध  होना  चाहिए  ।  मुझे  एक  मामले  के  बारे  में  पता  जिसे  मैंने

 इस  देश  के  पांच  पूर्ववर्ती  वित्त  मंत्रियों  को  ag  1977  से  अब  तक  लिखा  लेकिन  व्यक्ति  को  अब

 तक  रोजगार  नहीं  मिला  है  ।  एक  व्यक्ति  इम्पीरियल  बंक  में  कायें  करता  था  ।  उसकी  उसके  सेवा

 काल  में  ही  मृत्यु  हो  गई  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पांच  पूर्ववर्ती  वित्त  मंत्रियों  के  एक  ही  मामले को  उठाते  भाए  हैं  ।

 बेहतर  था  आप  वित्त  मंत्री  बन  और  योजना  को  कार्यान्वित  करते  ।

 शो  हरिकेश  बहादुर  :  मुझे  यह ह  पता  नहीं  हैं  कि  क्या  क्या  यह  इस  सरकार  के

 कार्यकाल  में  भी  होगा  या  नहीं  ।  मैंने  a  एच०  WHo  पटेल  चौधरी  चरण  श्री  एच०  एन०

 श्री  आर०  वेंकटरमण  तथा  वित्त  मन्त्री  श्री  प्रणव  मुखर्जी  को  लिखा  तेज

 मैंने  इस  मामले  को  इन  सभी  के  पात  भेजा  ।  उसका  पिता  इम्पीरियल  बैंक  में  कार्य  कर  रहा
 =

 ही  हो  गई  थी  ।  उस  समय  उसका  लड़का  छोटा  ari  उसे था  ।  उसको  मृत्यु  सेवाकाल

 नौकरी  नहीं  मिली  ।  सीरियल  बैक  के  प्राधिकारियों  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  वयस्क  होने

 पर  उसे  निश्चय  ही  नौकरी  मिल  जाएगी  ।  इसी  इम्पीरियल  बक  को  भारतीय  स्टेट  बैंक  में

 मिला  दिया  गया  ।  अत्र  भारतीय  स्टेट  बेक  के  प्राधिकारी  उस  व्यक्ति  को
 रोजगार

 देने  में  नि

 आनाकानी  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रशन  के  बारे
 i

 बातचीत  करते  समय  उसने  उन्हें  मामला  दिया  और

 कुछ  उदाहरण  भी  दिए  ।  लेकिन वे  कुछ  सुनने  के  लिए  भी  तयार  नहीं  हैं  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  मुझे  आश्वासन  feat  था  कि  वह  उस  लड़के  के  लिए  अवश्य  ही  कुछ

 करेंगे  ।  लेकिन  उन्होंने  भी  आज  तक
 कुछ

 भी  नहीं  किया  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  से  वह  प्रयास  करते

 अधिकारी  आते  |  और  कुछ  स्पष्टीकरण  देते  हैं  ।  मैं
 रहे

 हैं  ।  वह  अधिकारियों  से  बात  करते हैं

 यह  नहीं
 जानता  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  संतुष्ट  होते  हैं  या  नहीं  ।  मैंने  प्रत्येक  वित्त  मंत्री  से  कुछ  बातें

 की  हैं  ।  लेकिन  किसी  ने  इस  समस्या  को  हल  नहीं  किया  ।  मैं  इस  मामले  में  किसी  में  भी  भेद  नहीं

 समझता  1

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  निरंतर  मामले  को  उठाते  रहिए  |
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 थ्रो  हरिकेश  बहादुर  मैं  इस  मामले  में  पिछले  सात  वर्षों  से
 लगा

 हुआ  हूं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अनुकम्पा  के  आधार  पर  वे  कोई  नौकरी  दे  सकते  हैं  ।

 ्य च्  घस at  हरिकेश  बहादुर  :  रेलवे  जैसे  बहुत  से  संगठनों  प्रकार  का  उपबन्ध  है  ।  वे

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  रोजगार  देते  हैं  ।  सरकार  के  प्रत्येक  विभाग  में  इस  प्रकार  का  एक  अनिवार्य

 उपबन्ध  पना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपके  सूचना थे  एक  भूतपूर्व  कर्मचारी  होने  के  नाते  में यह  जानता  हूं

 कि  यदि  कोई  कमेंट्री  सेवा  में  रहते  हुए  मर  जाता है
 और  उसका  कोई  लड़

 इका
 सरकारी सेवा  में

 नहीं  उसके  एक  लड़के  को  नौकरी  दी  जाती  है  ।  यह  डाक  तथा  तार  fay it  भाग
 में

 होता  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  यह  व्यवहार  में  नहीं  लाया  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  यदि  कोई  .  कर्मचारी  बेकार  हो  जाता  है  या  उसकी  आंख  खराब  हो

 जाती है  या  उसका  ओंठ  कट  जाता  है  जपे  मामले  में  भी  यदि  उसके  परिवार  का  कोई  सदस्य

 नौकरी  में  नहीं  है  ।  उसके  परिवार  के  एक  सदस्य  को  नौकरी  दी  जाती  मैंने  स्वयं  नौकरी

 दिलाने में  उनकी  सहायता  की  थी  मैंने  स्वयं  इसे  उस  समय  करवाया  था  जब  मैं  मजदूरों  का  नेता

 था  ।  आप  भी  उस  पर  जोर  डालिए  ।  आप  जो  सुझाव दे  रह ेहैं  वह  एक  अच्छा  सुझाव है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैं  हमेशा  अच्छे  सुझाव  देता  रहा  उन्हें  स्वीकार  करना  सरकार  का

 कार्य
 है

 —  चाहिए  जन  कभी  किसा उस  प्रकार  का  एक  उपबंध q
 होना

 Slips  भाग  में  किसी  व्यक्ति  की

 परिवार ofrait  कड 1  एक  Way  को  चाहें  अह  लड़का  या  लड़की  या सेवा  काल  में  ही  मृत्यु  होती है  ।  उसके

 नौकरी  दी  जानी  U6 46 atte  ।  रेलवे  में  कुछ  ऐसा उसकी  पत्नी हो  15  से  20  वर्षों के  पश्चात  भी

 उत्तर  पूर्व  रेलवे  में  यह  20  वर्ष है
 ।  हमने  अनुकम्पा  के  आधार

 पर  बहुत  लोगों  को  रोजगार

 दिलान ेमें  सहायता  को  ।

 उन  दैनिक  कर्मचारियों  के  बारे  में  भी  जो  विभिन्‍न  विभागों  में  विशेष  रूप  से  रेलवे  में  काय

 यह  सुविधा दी  जानी  चाहिएं  |  जहां  वह  ठेका  मजदूर  तथा  देश  से  बाहर  जाने  वाले

 मजदूरों  का  सम्बन्ध
 है

 उनके  लिए  भी  यह  उपबंध  होना  चाहिए  |  इसीलिए  हमने  एक  व्यापक

 विधेयक  की  मांग  की  है  ।  इसके  अतिरिकंत  यदि  कोई  कर्मचारी
 नियोक्ता

 की  लापरवाही  के  कारण

 करता  है  क्योंकि  नियोक्ता  समुचित  सुरक्षा  उपाय  उपलब्ध  नहीं  करते  उस  मामले  में  नियोक्ता

 को  दंड  मिलना  चाहिए  ।  उसके  लिए  भी  उपबन्ध  होना  चाहिए  |

 अंत में  मैं  श्री
 रामावतार  weedy  जी  द्वारा कत  वध  ie  ५  a न  AL  Mtb  ल त  प्रस्तावित  सचदेवा  का  समपत  BCU  हूं  और
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 यह  आशा  करता हूं
 ू

 कि  मंत्री  महोदय  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  उन

 सभी  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  जो  यहां  दिये  गये  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हैं  ।

 श्री  एस०  to  के०  जयकिशन  )
 *  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  कामगार

 प्रतिभूति  )
 1984  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 qa  अधिनियम में  वर्ष  1976 में  संशोधन  किये  गये  थे  और  8  वर्षों  बाद  श्रम  मंत्री

 महोदय  द्वारा  यह  संशोधन  लाया  गया  है  आयोग  ने  वर्ष  1969  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 थी  यह  खेदजनक  है  कि  श्रम  आयोग  at  बहुत  सी  उद्देश्यपूर्ण  सिफारिशों  को  अभी  तक

 कार्यान्वित  नहीं  fear  गया  है  ।  यह  . विधेयक  जो  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारिश

 |  कार्यान्वित  करना  चाहता  lag  सरकार  के  शिथिल  कार्यकरण  का  एक  उदाहरण है  जो

 कल्याण  के  नाम  शपथ  ग्रहण  करती  सरकार  को  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  को  विधायी

 समर्थन  देने  में  इतना  अधिक  समय  क्यों  लगती  हमने  बहुत  पहले  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन

 पर  हस्ताक्षर  किये  थे  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  में  हुई  मृत्यु  अंग  भंग  के  लिए  विभिन्

 प्रतिपूर्ति  की  कुछ  दरें  निर्धारित  की  हैं  ।  दरों  को  अब  इस  संशोधन  विधेयक  में  शामिल  किया

 जा  रहा  है  ।  किसी  भी  तरह  सरकार  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  तथा  श्रम

 की  भलाई  के  लिए  श्रम  आयोग  सम्मेलन  में  अन्तर्विष्ट  सुझावों  के  लिए  बहुत  देर  तक  चलने

 लो  कोताही  की  है  ।  देश  के  मजदूरों  की  ओर  से  मैं  इस  विधेयक  का  तहेदिल  से  समथेन  करता

 हूं  और  मुझे  यह  विश्वास  है  कि  इस  विधेयक  को  सभा  की  स्वेसम्पत्ति  से  स्वीकृति  प्राप्त  होगी  ।

 श्रम  मंत्री  को  अपना  आधार  व्यक्त  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  ने  ya  जिसे  वर्ष

 1923  में  ब्रिटिश  सरकार  ने  पास  किया  में  भी  कुछ  अन्य  आवश्यक  संशोधन  करने  के  लिए

 यह  अवसर  लिया  है  ।  इन  वर्षों  में  अधिनियम  में  महामहिम  राज्य  या  अन्य  किसी  देश  में  शब्द

 अम्तवरिष्ट  थे  ।  हमें  इस  अधिनियम  में  के  राज्यਂ  आपत्तिजनक  के
 तथा  भट्ट

 संदर्भ  को

 हटाने  के  लिए  36  वर्ष  नहीं  लगाने  चाहिए  जो  स्वतंत्र  भारत  में  कार्यान्वयन  के  अ
 तर्गत है

 ।  मुझे

 आये  कि  हमें  fate  शासन  के  कानूनों  को  अब  तक  अपने  देश  में  चालू  कर
 रहे  हैं

 ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  कानून  को  कामगार  प्रतिपूर्ति  अधिनियम  1948  सानने  में  क्या  कठिनाई

 है  ।  ब्रिटिश  शासन  काल  में  पारित  किये  गये  सभी  अधिनियमों  को  ay  1947  के  बाद  की  तारीख

 का  मानना  चाहिए  ।  उनमें  आधुनिक  समय  के  अनुसार  संशोधन  भी  किये  जाने  चाहिए  ।  मैं  श्रम

 मंत्री  महोदय  का  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  देने  आवश्यक  कार्यवाही  करने  का  निवेदन

 करता हु  ।

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरका रें  संगठित संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  अवसर  कम  किया  ज़ा
 रहा  है

 की  भलाई वन  रक
 के  लिए

 हर  बात  करती  रही  हैं  ।  rait-sr
 अभी  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  कहा क्षेत्र  में  मजदूरो ंक  oo

 णणाणणणणा+ु  —-——

 तमिल  में  दिये  भाषण  क  अंग्रेजी  gare  का  हिन्दी
 रूपान्तर  ।
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 था  कि  मजदूर  राष्ट्र का  वि  हमें  राष्ट्र के  आधार  को  मजबूत  करने

 है  qa

 प्रत्येक

 कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  यह  भी  याद  रखना  चाहिए  कि  हमारा  राष्ट्र कृ
 ष

 प्रधान  देश

 है  आधिक  विकास  कृषि  विकास  पर  आधारित  होता  है  ।  हमारे  25  करोड़  af  मजदूर  हैं  जो

 अपना  खन  पसीना  बहाकर  aly  कार्य  करते  हैं  ।  इन  वर्षों  में  उनके  भाग्य  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 हुआ है  ।

 श्रम  मंत्री  महोदय  कहेंगे  कि  न्यूनतम  मजदूरी  '  अधिनियम  से  उनकी  भलाई  की  जायेगी  |

 लेकिन  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  में  प्रतिपूर्ति  के  लिए  हकदार  होने  के  लिए  .1000  रुपये

 की  सीमा  को  हटा  दिया  गया है  ।  इसका  स्वागत  करते  समय  मुझे  यह  कहना  पड़ता  है  कि  एक

 कृषि  मजदूर  की  मासिक  आय  100  रुपये  भी  नहीं है  ।  देश  में  कृषि  मजदूरो ंके  10  प्रतिशत  से

 ज्यादा  संगठित  क्षेत्र  में  मजदूर  नहीं  है  ।  जब  हम  10  प्रतिशत  मजदूरो ंके  लिए हर  बात  करते हैं

 तब
 हम

 देश  के  30  प्रतिशत  मजदूरों  के  हितों  को  अवहेलना  कर  देते  हैं  जब  खेतिहर  मजदूर

 प्राकृतिक  आपदाओं  दुर्घटनाओं  के  कारण  मर  जाते  हैं  या  काय  करते  हुए  विकलांग हो

 जाते  हैं  उनको  कोई  प्रतिपूर्ति  नहीं  मिलती  है  ।  मैं  श्रम  मंत्री  महोद॑य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें

 खेतिहर  मजदूरों  की  हालत  सुधारने  के  लिए  भी  अपना  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण मुद्दे  का  उल्लेख
 करूंगा

 जब  तक  हमारे  देश  में  ठेका  मजदूर  प्रथा
 और  दैनिक  मजदूरी  प्रथा  बनाये  रखने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तब  तक  श्रम  कल्याण  कानूनों
 का  कोई  af  तथा  उदेश्य  ही  नहीं  है  ।  मुआवजा  लाभ  हमारी  रेलवे  2  लाख  दैनिक  मजदूरों
 को  नहीं  मिलेगा  ।  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  अपनाई  जा  रही ठेका  श्रम  प्रथा  के  लिए

 भी  मुआवजा  कानून  लागू  नहीं  होगा  ।  यदि  सरकार  देश  के  मजदूरों  की  भलाई  करना

 चाहती है  तो  ढेका  मजदूरी  प्रथा  भर  निक  मजदूर  प्रथा  को  तत्काल  ही  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।  जब  सरकार  ही  ठेके  पर  मजदूर  तथा  दैनिक  मजदूरी  पर  मजदूर  लगाती  है  तो  निजी

 क्षेत्र  के  उद्योगपति  इन  दो  प्रथाओं  का  पुरा  लाभ  उठाते  हैं  ।  मैं  ठेका  मजदूर  प्रथा  और  दैनिक

 मजदूर  प्रथा  के  उन्मूलन  को  मांग  करता

 कारखानों  में
 भीषण

 दुर्घटनाएं  बढ़  रही  हैं  ।  उद्योगपति  सुरक्षा  कानूनों  को  कारगर  रूप  से

 कार्यान्वित  नहीं  करते हैं  ।  वे  अग्निशमन  उपकरण  की  भी  व्यवस्था  नहीं  करते  हैं  ।

 यद्यपि  यह  एक  कानूनी  आवश्यकता  है  ।  वे  उन  मजदूरों  के  आश्रितों  को  मुआवजे  का  तत्काल

 भुगतान  करने  को  भी  परवाह  नहीं  करते  जिनकी  दुर्घटनाओं  में  मृत्यु  हुई  हैं  और  इस  प्रकार
 a  दुर्घटनाओं  में  विकलांग  हुए हैं  ।  श्रम  निरीक्षकों  को  इस  प्रकार  के  अनुशासनहीन  नियोक्ताओं  के

 विरुद्ध  दंडात्मक  कार्यवाही  करने  के  निदेश  दिए  जाने  चाहिए  ।  श्रम  निरीक्षकों  को  श्रम  कल्याण  कानूनों  के

 अन्तर्गत  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  मजदूरों  के  आश्रितों  की  सहायता  करने  के  भी  निदेश  होने
 चाहिए  ।  उनकों  अनेक  प्रकार  के  बहुत  से  पशुओं  को  चरने  में  भी  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  सभी
 श्रम  कानून  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  में  हं  और  विधि  मंत्री  ने  बताया  हैकि  उन्हें  क्षेत्रीय  भाषाओं  में
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 किए  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  जब  तक  इन  श्रम  कानूनों  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उपलब्ध
 नहीं

 किया  जाता  इनसे  मजदूरों  के
 3 अशिर क्षत  परिवारों  को  लाभ  नहीं  उनको  बिचौलियों  द्वारा

 fos ठगा  जाता  हैं  ।  वे  लाभ  प्राप्त  करने  असाधारण  fata  के  बारे  में  भी  पूछ  नहीं हीं  सकते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तमिलनाडु  सरकार  ने  सभी  श्रम  कानूनों  का  तमिल  में  अनुवाद  कर

 लिया है  ।

 ज्ञ  ei श्री

 al

 टी ०  के ०  पक्कापन :  मैं  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  ं  का  हवाला दे  रहा  हूं  ।  श्रम  मन्त्री

 पी  श्री  कानूनों  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  कराने  के  लिए  विशेष  धन  उपलब्ध महोदय  को  स

 मही दक रना  का चाहि  t

 मैं  यह  नहीं  चाहता हू ंfe इस  कानून  का  भी  उद्योगपति  मनमाने  ढंग  से  उपयोग

 मझे  यह  बताया  गया  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  और  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 अधिनियम  के  अंतगर्त  उद्योगपतियों  की  ओर  200  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  रुपये  देय  हैं  ।  वे

 मजदूरों
 की  राशि  का  अपने  व्यक्तिगत  काम  में  उपयोग  कर  रहे  हैं  में  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  कामगार

 प्रतिपक्षी  अधिनियम  को  कारगर
 रूप

 से  लागू  किया  जाए  क्योंकि  यह  उन  मजदूरों  के  निःसहाय

 आश्रितो ंके  लिए  लागू  होता है  ,  जिनकी  मृत्यु  हो  गई  हो  और  जो  विकलांग  हो  गए
 हैं

 ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  दोनों  नियोक्ताओं  का  जबाव तलब  करना
 चाहिए

 i

 प्रतिवर्ष  हमें  मन्त्रालय  ड्रा  तैयार  की  गई  श्रम  आंकड़ों  कीं  छोटी  पुस्तक  की  एक  प्रति  मिलती

 इस  पुस्तक  में
 जो

 लिखा  गया
 हैं

 वह  समझ  से  बाहर  है  ।  मैं  यह  चाहता
 हूं

 कि
 माननीय  मन्नी

 महोदय  इसे  देखें  और  इस  पुस्तक  में  सुधार  लायें  ताकि  यह  समझ  में  आने  योग्य  बन  सके

 aga  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस  तथ्य  का  हवाला  दिया  है  कि  यह  एक  अधूरा  उपाय  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  भी  अपनी  प्रारम्भिक  टिप्पणी में  यह  बताया  था  रि  एक  व्यापक  कानून  तैयार  किया

 जा  रहा  हैं  ।  मैं  उनसे  इस  कानून  को  शीघ्र  तैयार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  हमारे  मजदूरों

 तथा  उनके  परिवारों  को  भलाई  सुनिश्चित

 ह

 सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हं  और  अपनी  सीट  पर  आसीनें  होता  हैं

 श्री  चित्त बस  विधेयक  में  तीन  बुनियादी  प्रस्ताव  अन्तर्विष्ट  हैं  और  थे  स्वागत

 योग्य  प्रस्ताव हैं  ।  हमारा  प्रस्ताव
 उन

 व्यक्तियों  की  मुआवजे  के  लिए  मान्यता  के  सम्बन्ध  में  कानूनी

 अड़चनों  को  दर  बारना  है  जिनकी  आमदनी  1000  रुपय  स  अधिक  है  ।  यह  एक  स्वागत  योग्य

 प्रस्ताव  है  ।  विधेयक  का  दूसरा  प्रस्ताव  मुआवजे  को  आयु  से  जोड़ने  का  है  ।  यहाँ  भी  कुल  मिलाकर

 स्वागत  योग्य प्रस्ताव  है  ।  तीसरा  प्रस्ताव  व्यवसायिक  बीमारियों  की  सूची  को  अन्तर  ट्रीय  श्रम

 faar
 संगठन  अनुसूची  के  अनुसार  अद्यतन  बनाना  है  ।

 f (44  ud  विधेयक  के  ये  तीन
 बुनियादी

 प्रस्ताव  हैं ।
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 जहां  तक  इन  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  है  मेरा  कोई  वैचारिक  भेद  नहीं  है  ।  लेकिन  चर्चा  में  भाग  लेने  का

 कारण  यह  है  कि  यह  मान  लिया  गया  है  कि  सुरक्षा  सम्बन्धी  विनियमों  का  स्थानापन्न  मुआवजे  की

 अधिक  राशि  है  ।  हमारे  देश  में  कोई  भी  मजदूर  ऐसी  कार्य  जो  उसकी  सुरक्षा  सुनिश्चित
 करती  के  स्थान  पर  मुआवजे  की  भारी  राशि  लेने  का  इच्छुक  नहीं  होगा  ।  मेरा  आरोप  है  कि

 हमारे  देश  में  जानबूझकर  सुरक्षा  उपायों  की  अवहेलना  की  जा  रही  है  और  सरकार  की  भूमिका
 निष्क्रिय  कर  रही ंहै

 ।  उदाहरणस्वरूप  समस्या  की  गंभीरता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  मैं  कुछ  आं  कड़े
 देना  चाहता  हूं  ।  समस्या  का  मतलब  सुरक्षा  नियमों  या  सुरक्षा  विनियमों  के  कार्यान्वयन  नम  करने  के

 कारण  स्थाई  या  कुछ  समय  के  लिए  विकलांग  होने  से  है  ।  इकॉनॉमिक्स  टाइम्स के  द्वारा  इकठ्टा

 किए  गए  आकड़ों  के  अनुसार  प्रतिवर्ष  2.5  लाख  मजदूर  विकलांग  या  किसी  अन्य  कारण  से

 विकलांग  हो  जाते  हैं  ।  प्रतिवर्ष  लगभग  2.5  लाख  मजदूर  अपंग  विकलांग  या  शारीरिक  रूप  से  अपंग

 हो  जाते  लगभग  1500  या  इससे  कुछ  कम  इस  प्रकार  के  मजदूर  मर  जाते  हैं  ।  मैं  गैर  संगठित

 क्षेत्र  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  हूं  ag  समस्या  की  गंभीर  स्थिति  है  ।  औद्योगिक  उपक्रमों  में  लगे  हुए

 हमारे  लगभग  2.5  लाख  मजदूर  प्रतिवर्ष  इस  प्रकार  से  विकलांग  हो  जाते  हैं  ।  यह  स्थिति  हमारे

 देश  के  वर्तमान  यंत्रीकरण  के  स्तर  की  मुझे  खुशी  है  कि  देश  को  प्रधान  मंत्री  ने  यह  वक्तव्य  दिया  है

 कि  हमें  और  अधिक  थां त्रिक रण  करना  चाहिए  ।  यदि  हम  समस्या  का  समाधान  करना  चाहते  हैं  तो

 यह  आवश्यक  है  ।  मेरी  आशंका है  कि  तेजी  से  यांन्रिकरण  करने  से  सुरक्षा  खतरों  से
 प्रभावित

 होने  वाले  मजदूरों  की  संख्या  में  वृद्धि  होगी  ।  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?

 रसायन  उद्योग  में  अध्ययन  किया  गया  था  और  उस  सरसरे  अध्ययन  से  यह

 पता  चला  कि  केवल  रसायन  उद्योग  में  47  प्रतिशत  कारखानों  में  उचित  प्राथमिक  चिकित्सा  नहीं

 थी
 ।

 उन  कारखानों  में  उचित  उपकरण  युक्त  प्राथमिक  चिकित्सा  प्रबन्ध  नहीं  थे  ।  उनमे  से  30

 प्रतिशत  कारखानों  में  चिकित्सा  नियम  ही  नहीं  थे  ।  उनमें  से  73  प्रतिशत  कारखानों  में
 कामना  रियों

 की  कोई  आवधिक  स्वास्थ्य  जांच  नहीं  करायी  गयी  थी  ।

 अतः  मेरी  टिप्पणी  तथा  निष्कर्ष  है  कि  वर्तमान  सुरक्षा  विनियमों  का  अनुपालन

 करने  की  अपेक्षा  उनका  अधिक  उल्लंघन  किया  जाता  है  ।  यदि  हम  अन्य  उद्योगों  को  लेते  मैं

 मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  कोयला  खानों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मेरे  मित्र  श्री  To  क े०

 राय  मेरी  अपेक्षा  इस  सम्बन्ध  में  अच्छी  तरह  बता  सकते  कोयला  खानों  में  कोई  सुरक्षा  उपाय

 नहीं  है  ।  आपको  चासनाला  कोयला  खान  दुर्घटना  की  याद  दिलाना  चाहुंगा  जिसमें  400

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  थी  ।  उनकी  मृत्यु  अपनी  गलती  के  कारण  नहीं  हुई  अपितु  इसका  -
 कारण  यह

 था  कि  प्रबंधकों  ने  कानूनों के  तहत  प्रावधान  किए  गए  सुरक्षा  उपायों  का  पालन  नहीं  किया  ।  यह

 समस्या  की  गंभीरता  है  ।  यदि  आप  यह  चाहते  हैं  कि  मुआवजे  को  राशि  में  वृद्धि  की  जाए  तो  क्या

 चास नाला  कोयला  खान  में  दुर्घटना  के  शिकार  खनिकों  के  परिवारों  को  मुआवजे  की  अधिक  राशि

 पाकर  खुशी  होगी  ?  सभी  देशवासियों  और  यहां  तक  किं  सभा  को  भी  अत्यधिक  खुशी  होगी  यदि

 नीव  नानी न्  ef-s
 कोयला  खानों  में

 सुरक्षा  विनियमों  को  कुशलतापूर्वक
 जाता  है  ।  यह
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 द ला

 मुआवजा  देने  का  ही  प्रश्न  नहीं  है  परन्तु  विमान  सुरक्षा  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  तथा  उनमें

 सुधार  लाने  की  दिशा
 में

 अधिक  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  यह  मेरी  सामान्य  टिप्पणी है  ।  जहां  तक

 अन्य  प्रश्नों  का  सम्बन्ध है
 उन  पर  मेरे  बहुत से  मित्रों  ने  विचार

 किंया
 है  ।  स्पष्टीकरण  के

 सम्बन्ध  में  मुझे  ऐसा  लगता है
 कि  सरकार  के  सोचने  का  ag  एक  पैमाना ह ैx  ।  लेकिन  जब  आपने  यह

 fora  कर  लिया है  कि  जो  1000  रुपए से  अधिक  कमाते  हैं  उन्हें  इस  अधिनियम के  अंतगंत

 लाना  चाहिए  तो  इसके  पीछे  क्या  तक  है
 ?  मुझे  खुशी  होगी  यदि  आप  sav  को  मुआवजा  पाने  के

 हकदार  न  बनने  तक  स्पष्टीकरण दें  ।

 क्या  यह  उनकी  उपलब्ध  किए  गए  वास्तविक  केक  के  आधार  पर  है  ।  आपका  तके  कया  है  ?

 मैं  इसके  तके  इसके  औचित्य  को  में  असमर्थ  ।  मुझे  खुशी  होगी  यदि ag
 or

 1,000  रुपए  से  ara  आय  ऑआरजित  करने  वालों  को  इससे  q  |  क हग  |
 प्रति  पर घने ar  |  इन्हें  इनको  आय  के

 otha  |
 अनुरूप  मुआवजे  का  हकदार  न  बनाने  का  तक  Sait  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  यह  भी  जान  तत TT  चहता  1 का ककना था  क hh  गुण
 दर  तके Sev  स्प THT र  निर्धारित  किया

 गया  eI

 श्री  चित्त  वर  अपनी  तरफ  मैं  यह  कहता  हूं  कि  तके  यह  है  कि  नियोक्ता  की  सहायता

 की  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  नहीं  बल्कि  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  ्

 श्री  चित्त बस  :  यदि  आप  मेरी  तरफ  से  जानना  चाहते  हैं  मैं  ae पह  कह  सकता  हुं  कि

 उन्होंने  नियोक्ताओं  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनेक  मजदूरों  को  इसके  अंतर्गत  लाया  है  ।  वे  देय

 मनोज  को  कम  करके  उनकी  सहायता  करना  चाहते हैं  ।  अतः  मैं उन  पर  आरोप  नहीं  लगाता हूं  ।

 यह  एक  दूध  में  मिले  पानी  की  तरह  का  एक  मिश्रित  समाजवाद  है
 ae  समाजवाद  alt  उनके

 शेन  पर  चर्चा  करने  का  समय  नहीं  है  ।

 मैं  अपना  भाषण  यह  कहते
 हुए  समाप्त

 करता  हु  कि  सुरक्षा  उपायों
 में में  सुधार  करने

 की  आवश्यकता  एक  कानून  होना  चाहिए  और  यह  देखने  के  लिए  एक  निगरानी  एजेंसी  होनी
 ण बि थी  ह

 चाहिए  कि  कया  सुरक्षा  उपायों  का  ठीक  प्रकार  से  कार्यान्वयन  |  किया  — Sol  हैं  ौर  एक  व्यापक

 विधेयक  यथाशीघ्र  सभा  के  विचारों  लावा  जाना  चाहिए  जिसमें  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझाव

 शामिल  हों

 सटका धा एका कन शाम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  altar  पाटिल  उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  अत्यन्त

 प्रसन्नता है  f  जिन  माननीं  सदस्यों
 ने

 चर्चा
 में

 भाग  लिया  है  उनमें  से  लगभग सभी  ने  बिना
 किसी  हिचकिचाहट  के  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया  यह  एक  छोटा  और  विवादरहित
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 ———  ee  sane

 ए  के  il  Cs

 Md pila के

 eile  ना चाह हक
 ren

 मे  ।  मैं  विस्तार  में  जाने  वी

 क  ees

 को

 बताना
 चाहत

 tiaras
 विचार  दार

 र  मारने  के  लिए  fe  a  |
 भा  में  आने

 से  पहले  i,
 रा  करन  नेक  td  रा  प्रस्तावों

 TT  पा
 की  जां  t  पड़ती है  तथा

 aoe
 निति

 fen

 के  पास

 वहुत  म  ह  गैर  विधेयक

 ae

 मंत्रालय

 यह चा  ता
 yt  किया

 जाये  ।  ं  बिल  eal  |  1  ह

 द
 1

 प्रतीक्षा  करता
 तो  इ

 .  इसमें
 और

 Seder
 मैंने

 fis
 fae  ं  मं  ने परेशा

 रेशानी  नहीं  होनी सोचा  था  खि  चाहिए  और  मैंने  मजदूरों
 की

 भलाई
 के

 लिए

 ह

 जाना  ar  जाना  चाहिए
 ।

 न  तत्काल  स्वल्प  के  ह
 फे

 AETV

 के  सामने  लाया

 वि  =

 सभा  मानन  11.0
 प्रकाश  सभा  के  समक्ष  एक  व्याप

 के  विधेयक  लाये

 में
 स्पष्ट

 कर  दिया
 था

 मैं  एक  व्यापक जाने की  म  प्रस्तावना — of
 र  ह aa

 विधेयक  क  50
 60  |  संशोधन  हैं

 ।
 व्यापक व्यापक  विधेयक

 का  अब

 ca
 मैं  संसद  के

 अगले
 मानसून सर  नयना  गाल  जट मानसून  सत्र  में

 हो
 क

 प्रारूप  पुरःस्थापित

 करने क  क
 th  प्रयास  ॥ है|  |

 जो  ः  त्र  म
 रोजगार में |  जहां  तक  इ

 उन्हें  इसका  बारे में

 ah
 ia  |  कर  रहे ह  ज

 a ee  eo
 पर्ण  नह

 ह hae

 ww  पि

 यह  कह  स
 ६६5  ी

 ह  =
 ताले  अनघ  स्थापन

 ् . . ee,  व्  ome oe
 म

 Ft

 कोंचा  रियों

 तारी  राज्य  4TH  में
 aa  अंतगर्त को  यदि  कर्म

 ह क
 मुआवजा  मि  गा  और  कुमार  ज्यादा  है

 जिसे हम
 अब  निर्धारित

 +रने  जा
 र

 त  =, aa  २  {=  या
 eee  Se  थाना  >  चि  bt  जिस  राशि  की =  र

 मात्रा का  सुझ  र  er  he  पता  में
 पहले  ही  इसे

 की  दरें  सामाजिक
 स्पष्ट  क  ae

 at

 माता

 का

 सम्बन्ध
 सुरक्षा  के

 न्यूनतम  स्तर
 से  सम्बन्धित

 आधारित हैं  ।

 रइस  फितर

 म
 शिट

 रल  श

 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन  में  विनिर्दिष्ट  पर  भाधारित  है  और  हमने
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 कर्मकार  प्रतिकर  )  1984  के  1984

 —  ee

 मुआवजे  की  गणना  करते  समय  जो  कुछ  भी  परिवर्तन  किया  है  वह  1,000  रुपये  की  वेतन  सी  मा

 लगाया  जाना  !  मेरे  मित्र  श्री  रामावतार  शास्त्री  यह  महसुस  करते  हैं  कि  मजदूरी  सीमा  की  परिभाषा

 करते  हुए  इस  सीमा  या  स्पष्टीकरण  को  हटाया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि

 हमने  यह  सीमा  कयों  लगायी  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन  भी  यह  कहता  है  कि  मुआवजा

 निर्धारित  करते  समय  कुछ  प्रतिबंध  लगाये  जायें  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अपना  लगभग  पुरा

 जीवन  ही  मजदूर  संघों  में  लगा  दिया  है  भौर  वे  इन  बातों  को  अच्छी  तरह  जानते  मैं  यह

 बताना  चाहता  हं  कि  यह  वह  मुआवजा  है  जिसकी  नियोक्ता  से  दिये  जाने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 सरकार ही  मुआवजा  नहीं  दे  रही  मैं  इस  विचार  का  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ।  देश  में  प्रत्येक

 नियोक्ता  करोड़पति  है  और  प्रत्येक  मजदूर  कंगाल  या  गरीब  या  दबा  हुआ  और  पददलित

 है  और  पीड़ित  है  ।  मैं  इस  विचार  को  नहीं  मानता  हूं  ।  उनके  बारे  में  क्या  है  जिनके  लघु  उद्योग

 हैं  और  उनमें 10  या  12  व्यक्ति  रखे  गये  हैं  ।  हम  यह  नहीं  जानते  कि  वह  उद्योग कसे  चल  रहा

 + | ह  बया  इसमें  लाभ  हो  रहा  है  या  नहीं  ह  नियोक्ता  को  चुकाने  की  क्षमता  पर  निर्भर  है  ।

 अचानक  ही  हमने  राशि  को  मात्रा  बहुत  अधिक  बढ़ाई  स्थायी  रूप  से  पूर्ण  विकलांगों  के  मामलों

 में  राशि  10,800  रु०  से  बढ़ाकर  24,000  रु०  कर  दी  गयी  है  ।  इसी  प्रकार  मृत्यु  के  लिए

 मुआवजे  की  न्यूनतम  दर  7,200  रुपये  की  बजाय  20,000  रुपये  होगी  ।
 वर्तमान  अधिकतम  राशि

 30,000  रुपये  है  जिसे  बढ़ाकर  90,000  रुपये  कर  दिया  गया  स्थायी  रूप  से  पूर्ण

 विकलांगों  के  लिए  राशि  42,000  रुपये  से  बढ़ाकर  इसे  1,12,000  रुपये  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  बहुत
 भारी  वृद्धि  है  ।  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  यह  कसे  चलता है

 तथा  उसकी  चुकाने की

 क्षमता  हमें  नियोक्ता  की  स्थिति  को  भी  देखना  पड़ेगा  ।  हम  इसे  बढ़ाकर  इतना  नहीं  कर  सकते हैं

 जो प्रबंधकों  तथा  नियोक्ताओं  के  लिए  असह्य  बन  जाये  |

 प्रवासी  मजदूरों  के  बारे  में  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  इस  अधिनियम  का

 सम्बन्ध है  चाहे  यह  प्रवासी  मजदूर  का  दैनिक  या  ठेका  मजदूर  जोखिमपूर्ण  रोजगार में

 कार्यरत  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  मुआवजे  का  हकदार  मैं  कुछ  सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि  प्रवासी

 मजदूर  मुआवजा  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  का  सामना  करते  हैं  क्योंकि  वे  यहां  काम  करते  हैं  और

 फ़िर  वे  अपने  स्थानों  को  वापस  चले  जाते  हैं  और  मुआवजा  आयुक्त  मुआवजे  की  रकम  निर्धारित

 करने  में  कठिनाई  अनुभव  करता  है  ।  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  मजदूर  मुआवजा  1923  के

 अन्तर्गत  दावों  के  निर्णय  करने  के  मामले  में  प्रवासी  मजदूरों  के  हित  की  सुरक्षा  की  ओर  सरकार

 का  ध्यान  पहले  हो  आकर्षित  करती  रही  है  ।  इस  मामले  पर  198:  में  हुई  श्रम  सचिवों

 की  बैठक  में  चर्चा  की  गई  थी  और  उस  क्षेत्र  के  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  अधिनियम

 की  धारा  32  के  अंतर्गत  आवश्यक  नियम  बनाए  जाएं  जिससे  प्रवासी  मजदूरों  के  मामलों  में  दावों  का

 अंतरण  उस  क्षेत्र  के  आयुक्त  को  दिया  जाये  जहां  मजदूरों  के  आश्रित  रहते  हों  विशेषकर  ऐसे  मामलों

 में  जहां  नियोक्ता
 ने  यह  इच्छा  जाहिर  की  हो  कि  उसे  कार्यवाही  की  पार्टी  न  बनाया  जाये  हम

 यह  सोच  रहे  हैं  कि  इसे  अ  न्दप्ठा  कसे  बनाया  जाये  जिससे  प्रवासी  मजदूर  यथाशीघ्र  मुआवजा
 प्राप्त

 कर  सकें  |
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 एक  अन्य  शिकायत  यह  थी  कि  दावों
 को

 समय  पर  तय  नहीं  किया  जाता  है  ।  यह  सच  कि

 कुछ  मामलों  में
 कि  कमा

 लिया  जाता  इसका  कारण  यह  है
 मुआवजा

 आयुक्तों  की

 संख्या  ह व  _  £_

 ्  थि  क  ्

 2  ्
 ही  में  हमने  इम  मामले  को  राज्य  सरकारों  के  सा  श  हमन र  ray  राज्य  सरकारों

 |  करन को
 परिपत्र

 मे  जे  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  से  यह  विनाश
 घ  किय  हब्श  मुआवजा

 ||  TAT,  जहां  तक आयुक्त  पर्याप्त  ्  इस  अधिनियम  का  सम्बन्ध

 द  जि  ie  i वर्तमान  अधि  रा  4(&  )  में  ण्
 द  दप् देय  होता

 के  भीतर  मु
 ने  का  भूगतान  करने  की  व्यवस्था  ne |  मुआवजा

 रोकता  को  6  °%  की  दर  से  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।

 दोने  को  तार

 ail  ii

 गह  हम  इस  ब्याज दर  को  6%,  से  बढ़ाकर  12%  करना  चाहने  हैं  ।
 लेकि

 or
 विधेयक

 गन्ध  करने  जा  रहे
 हैं  ।  इस  व्यापक  विधेयक  में  हम  एक  अन्य  उपबंध

 द
 ककी

 सोच
 एक  विशिष्ट  उपबंध  किया  जाए  जिसस  घातक  देना  के

 craven
 pie

 की  तारीख  के
 )  दिन  के  भीतर  आयुक्त के  पास  मुआवजे  T  T  करा

 ara

 मुआवजे

 की
 राशि

 ता  कराने  के  बाद  ही  वह  मुआवजे  के  भुगतान  की  जिम्मेदारी के  बारे  यदि

 सकेगा  |  हम
 sled

 3

 अनिवार्य  बना  रहे  हैं  कि  उसे  पहले  राशि  जमा  चाहिए

 ve  ही  वह  इस  दावे का  विरोध  कर  सकता  है  | तथा उ

 व्यापक  विधायक  में  हम  एक  अन्य  प्रस्ताव  के  वारे  में  स
 वह

 रकार ने  कर्मकार  प्रतिकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अनिवार्य  बीमा  यो  x  करने  का
 यह  है

 निप  लया
 है  ।  इसे  व्यापक  विधेयक  में  शामिल  किया  जायेगा  |  छ  नति  ee  ह  जानना

 अस्थाई  रूप  से  विकलांग  होने  पर  25%  क्यों  ।  मैं  यह  स्पष्ट  कर  कई

 होने  पर  यह  25%  नहीं  अस्थाई  विकलांगता  के  मामले  में  ह

 र्म  टर  पवाड़ा qe  के  वाद  मुआवजा  मिलता  है  ।  इसीलि  इसका

 raf  प्रति  मास  उसे  50  मिलता  है  जसा  क  तथा  मले में ada

 eq  11.0 zl  a
 से

 हर  पखवाड़े  25%  का  भुगतान  किया  जाता  है  जब  हैं  तो

 पह  मुग्

 50%  बनता  है  |

 माननीत  सदस्यों  ने  यह  जानना  चाहा  था  कि  मुआवजे  की  गणन  य  क्या

 केवल  क  को  ही  लिया  जाता  है  अथवा  महंगाई  भत्ता  तथा  अन्य  ला  को  भी  है  ।

 मैं  यह
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मजूरी  शब्द  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  ऐसा  क

 सुविधा

 और  जो वधवा |  शामिल  किया  गया  है  जिसको  धनरादि  के  रूप  में  आंकलन  किय  सकता

 पातरा  भत्ते  अ
 gat  नियोक्ता  द्वारा

 पेशन
 भविष्य  निधि

 sites

 किए  गये
 दान  से  भिन्न

 करा  भत्ते  दे  अलावा
 ता

 दैनिक  दत्त  तथा
 भाप  इस  प्रकार

 है
 ।  मजूरी  !  शब्द  में

 पेंशन  का  आंकलन ग  करने  के  fae  ei  aT €aTa at  भ  रय
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 कर्मकार

 प्रतिकर  1984
 3  1984

 re

 oe  et
 स  पप य  श्री  हरिकेश  बहादुर  ने  एक  महृत्वपुਂ  दिया

 mt
 .  इसमें  मृतक

 कम  से  कस  एक  आश्रित  को  रोजगार  प्रदान  करने
 के
 के नैनिका  भी  एक उ

 थ्
 होना

 चाहिए |  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  बहुत  स्पष्ट  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  त

 प े। प्रशासनिक  अनुदेश हैं  कि  काम  के  दौरान  मरने  वाले  मृतक  कमेंट्री  के  आश्रित  को  नौकरी  दी  जा

 की  इस  प्रथा  के  बारे  में  हाल  ही  मेंके न्द्रीय  नियोक्ता  संगठन  से  सिफारिश  की  गई  है
 जिस

 में
 ~

 oa
 ro

 ira
 है  कि वे  अपने-अपने  सदस्यों  को  इसी  की  परम्परा  अपनाने  पर

 करने के  लिये
 ये  कुछ  बातें  हैं  जो  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठायी  गई  हैं  और

 Th IT स्पष्ट  aa  ।  अपनी  बात  समाप्त  करने  से  फिर  मैं  यह  कहना  चाह  कि

 मैं  उन  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  विधान  काਂ  पुर्णतः  समर्थन
 किता

 है

 reer  ate:  प्रश्न  यह  है  :

 कर्मकार  प्रतिकर  192  3  में  और  सं संशोधन  करने  वाले

 राज्य
 सभा  द्वारा

 पर
 विचार

 किया
 जाये

 ”

 ह
 ica नाज  हुमा ॥

 उपाध्यक्ष

 सेहोक्य 5 देगे ह अ. ली

 अव  सभा  ‘Padax  पर  खण्ड  विचार  करेगी  ।  प्रश्न  यह  है

 a
 fe

 ; que 2% -— =

 7  विधेयक  का  अ

 प्रस्ताव  स्मोकी

 खण्ड 2  से  7 mim  में  जोड़  दिये गये
 ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  घिर  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 टिल  :  मैं  प्रस्ताव

 ब्  2

 हुं

 द
 विधेयक

 पारित  किय

 ः
 उपाध्यक्ष  धक  fa  Se  . तन  ge

 विधेयक  पारित  किया  जा  से  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  आ

 अए —
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 1.55  Ho

 संघ  उत्पाद-शुल्क  संशोधन  विधेयक

 ad
 |  है दै rez  न  विधेयक अतिरिक्त  उत्पाद-दुबक  महत्व  का  सच

 संघ  उत्पाद-दयाली
 वितरण  विधेयक

 संपदा  शल्क  संशोधन  विधेयक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  श्री  प्रणव  मुखर्जी  की  भोर  से

 प्रस्ताव  करता  हूं

 संघ  उत्पाद-शुष्क  1979  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  का

 गीकी  अतिरिकत  उत्पाद-शुष्क  महत्व  का  1957  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  1”

 संघ  उत्पाद-शुल्क  वितरण  1980  में  संशोधन  करने  वाले

 पर  विचार  किया  जाए  ्

 सम्पदा  शुल्क  1962  में  ort
 aly  संशोधन  करने  घाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ह

 माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  280  के  अंतगर्त  कर  तथा  शुल्क

 जिन्हें  राज्यों  में  बांटा  जाना  है  भर  राज्यों  के  हिस्से  का  राज्यों  में  परस्पर  वितरण  के  सम्बन्ध  में

 वित्त  आयोग  को  राष्ट्रपति  को  सिफारिशें  करनी  अपेक्षित  हैं  ।  ये  चार  विधेयक  जो  मैंने  आज  पेश

 किये  हैं  ये  आठवें  वित्त  आयोग  की  aq  1984-85  की  अन्तरिम  fanz  में  की  गई  सिफारिशों  के

 आधार  पर  तैयार  किए  गए  हैं  ।  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  ज्ञापन  के  साथ  यह  रिपोर्ट  सभा  के

 पटल  पर  9-12-1983  को  रखी  गई  जैसाकि  संविधान  के  अनुच्छेद  281  के  rata  अपेक्षित

 आठवें  वित्त  आयोग  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ  यह  भी  सिफारिश  की

 है  कि  उत्पाद-शुष्क  तथा  कृषि  भूमि  के  अलावा  सम्पत्ति  पर  सम्पदा-शुल्क  के  वितरण  संबंधी  वर्तमान

 व्यवस्था  को  ऐसे  संशोधन  जो  कि  अन्तिम  रिपोर्ट  में  fear  के  aaa  1984-85  में  जारी

 रखा  जाए  ।

 1.58  स०  Go

 आर०  एस०  सरोज  पीठासीन

 आयोग  को  अन्तिम  रिपोर्ट  30  1984  को  राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  की  गई  थी  तथा
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 लाए  पए

 इस  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  करने  तथा  इस  पर  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी

 अपरा  wat}  ror ज ज्ञापन  के  साथ  इसे  सभा  के  सभा  पटल  पर  रखने  में  कुछ  a4  गर  |  क  सा  करना  केवल  संसद  के

 अगले  सच  में  ही  सम्भव  होगा  ।

 इस  संघ  उत्पाद  शुल्क  में  चालू  ay  के  राज्यों  के  हिस्से  की  पहली  किश्त  मई  में

 दी  जानी  है  ।  इसीलिए  इन  विधानों  को  बनाने  की  जरूरत  पड़ी  है  ।  मैं  इन  विधेयकों  पर  बिस्तार  में
 rm  च्

 नहीं  जाना  चाहता  क्योंकि  कोई  नये  सिद्धान्त  थਂ  अ
 4  Lo  TTtOT Ati  ष्

 ca
 हों  किए  Wie  हु  तथा  इनका  उद्देश्य

 केवल  वर्तमान  व्यवस्था  को  आठवें  वित्त  आयोग  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  अंतथिष्ट  सिफारिशों  पर

 निर्णय  होने  तक  जारी  रखना  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :

 संघ  उत्पाद-शुष्क  1972  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाए  ।”

 अतिरिक्त  उत्पाद-शुष्क  महत्व  का  1957  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ी

 सकी  उत्पाद-शुल्क  वितरण  1980  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  3.0

 सम्पदा  शुल्क
 अधिनियम

 ,  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर
 विचार  किया  जाए  (2

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  बोलेंगे  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :  सभापति  इन  विधेयकों  को  जैसाकि

 मन्त्री  महोदय  ने  पहले  बताया  वर्तमान  व्यवस्था  को  तब  तक  जारी  रखना है
 जब  तक  वित्त

 आयोग  की  अन्तिम  सिफारिशों  को  प्रस्तुत  नहीं  कर  दिया  ज्ञाता  ।  हम  तथा  विशेष  रूप  से  राज्य

 go  बात  का  उत्सुकतापूर्वक  इंतजार  कर  रहे  हैं  कि  आठवें  वित्त  आयोग  की  क्या  सिफारिशें  हैं  ।

 2.00  स०  प०

 परन्तु  इस  दौरान  वर्तमान  व्यवस्था  जारी  लगभग  सभी  राज्यों  ने  चाहे  वे  किसी

 भी  राजनीतिक  पार्टी  से  सम्बद्ध  रहे  संसाधनों  को  हिस्सेदारी  सम्बन्धी  बेईमान  व्यवस्था  पर

 अपना  असंतोष  जाहिर  किया  है  ।  आप  देखेंगे  कि  आर्थिक  शिविरों  संसाधनों  के  वर्तमान

 अतिकेंद्रीयकरण  ने  हमारे  देश  में  असन्तुलन  पैदा  कर  दिया  जिसके  कुछ  क्षेत्र

 उपेक्षित  और  पिछड़े  रह  गए  हैं  ।
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 जब  संविधान  बनाया  जा  रहा  तब  निर्माताओं  ने  विश्वास  दिया  था  कि  राज्य

 करों  की  विभाजित  आय  पर  आश्रित  रहेंगे  ।  वित्तीय  मामलों  में  इन्हें  कुछ  स्वायत्तता  दी  गई  थी  |

 लेकिन  इसके  संविधान  में  बाद  में  किए  गए  संशोधन  से  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 अनुसरण

 की

 गई  नीति  के  कारण  से  साधनों  के  मामले  में  राज्य  न  केवल  अपना  हिस्सा  गवां  रहे  हैं  बल्कि  वे

 केन्द्र  सरकार  की  इच्छा  पर  ज्यादा  निर्भर हैं  ।  आप  देखेंगे  कि  अनुच्छेद  270  के  अधीन

 आय  सम्बन्धी करों  का  बंटवारा  अनिवार्य है  |
 देखा  गया  है  कि  केन्द्र  सरकार  आय  कर  में  से

 निगम  कर  लेकर  राज्यों  को  इस  आय  से  वंचित  रख  रही  है  ।  संसद  के  वित्त  1959  नें

 राज्यों  को  आय  कर  में  से  उनके  हिस्से  से  वंचित  कर  दिया  ।  आप  देखते  कि  निगम  कर

 बढ़  रहे  हैं  बौर  इस  लचीले  साधन  को  करों  की  हिस्सेदारी  के  क्षेत्र  से  निकाल  दिया  गया  है  जिससे

 राज्यों  को  अरबों  रुपयों  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।  1982-83  में  निगम  कर  से  2339  करोड़

 पए  की  आय  थी  तथा  आयकर  से  1563  करोड़  रुपए  की  आय  थी  ।  इस  प्रकार  स  समय

 2339  करोड़  रुपए  की  इस  राशि  का  हिस्सा  राज्यों  को  नहीं  जा  रहा  ।  लेकिन  संविधान

 निर्माताओं  ने  यह  चाहा  था  कि  इसका  हिस्सा  के  सरकार  तथा  राज्य  सरकारो  मे  बाटा  जाना

 चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  को  निगम  कर  को  आय  के  अपने  बंध  हिस्से  से  वंचित  किया जा

 रहा

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 को  सत्यसाघन  चक्रवर्ती  :  सातवें  वित्त  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  आयकर  से  प्राप्त

 आय  का  85%,  राज्यों  को  मिलेगा  ।  यह  सच  है  ।  लेकिन  आप  देख  रहे  है  कि  आयकर  से  प्राप्त

 भाय  मेंबर्स  नहीं  हो  रही  बल्कि  निगम  करों  से  प्राप्त  आप  बढ़  रही  है  ।  सबसे  अधिक  लचीले

 साधन  को  केन्द्र  के  लिए  रख  गया  है  जोकि  संविधान  का  प्रयोजन  नहीं  था  लेकिन  केन्द्र  सरकार

 हारा  ऐसा  किया  गया  है  |

 आप  यह  भी  जानते  हैं  कि  जहां  तक  मूल  उत्पाद-शुल्क  को  हिस्सेदारी  का  संबंध  यह

 विवेकाधीन  है  ।  सातवें  चित्त  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  मूल  उत्पाद-शुल्क  का  40%  राज्य

 सरकारों  को  दिया  जाना  है  ।  यह  भी  सही  लेकिन  हो  क्या  रहा  है  ?  राज्य
 बिक्री  करों

 पर  निर्भर

 रहते  और  वे  अब  भी  इसी  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  वस्तुओं  को  विकी-कर  के  क्षेत्र  से

 बाहर  रखा  जा  रहा  है  जिससे  राज्यों  को  अपने  निजी  आय  के  साधन  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  |

 अब  केन्द्र  सरकार  पर  आशित  हैं  |

 केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  की  शक्तियों  पर  हमला  वस्तुतः  1956  में  शुरू  किया  था  जब

 अनुच्छेद

 269  तथा  286  में  संशोधन  किया  गया  था  तथा  बाद  में  यह  हमारी  केन्द्रीय  बिक्री  कर

 कानून में
 संशोधन  करके  किया  गया  था  |  समय  की  कभी  के  कारण  मैं  इस  बारे  में  ज्यादा  कुछ  नहीं

 क्या  किया  गया  है
 ?  अन्तर  राज्य  व्यापार  के  लिए  कुछ  वस्तुओं  को  महत्वपूर्ण  घोषित  किया

 गया है  ।  और  राज्य  सरकार  केवल 4  प्रतिशत  तक  ही
 कर  लगा  सकती

 हैं
 ।  यदि  वे  उत्पाद  शुल्क की
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 हिस्सेदारी  में  शामिल  नहीं  होना  जिससे  सबसे  पहले  तो  राज्य  सरकारें  अपने  राजस्व  के  लिए

 केन्द्र  सरकार  पर  निर्भर  करेंगी  और  राज्यों  की  शक्ति  4  ही  सीमित हो  जायेगी  ।

 अत  गया  हो  रहा  है  राज्य  सरकारें  अपनी  स्वतन्त्र  शक्तियां  खो  रही  हैं  और  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  दिए  गए  अनुदानों  पर
 अधिक

 से  अधिक  निर्भर  हो  रही  हैं  ।

 केन्द्र  तीन  तरीकों  से  संसाधन  अन्तरिम  जा  सकते  हैं  ।  सांविधिक  अनुदान

 स्वैच्छिक  अनुदान  और  ऋण  ।  आप  qe  नि  सांविधिक  agar  संसाधनों  के  सांविधिक

 अन्तरण  के  प्रतिशत  में  कमी  आ  रही  स्वेच्छिक  अनुदान  आर  ऋणों  का  प्रतिशत  बढ़ता  रहा

 इसका  अथ  कया  है  ?  qa-Fq  विकास  सम्बन्धी  निर्माण-कार्य  बढ़  रहे  राज्यों
 के  राजस्व  और

 ग़ उनके  खर्चे  में  अन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  अन्तर  गा  अधिक  राज्य  केन्द्रीय

 सरकार  पर  निर्भर  होते  आप  देखेंगे  कि  आज  अधिकतर  अनुदान  और  ऋण

 माध्यम  से  केन्द्रीय  सरक।र सकते  ऋण  अथवा  सकतें  अनुदान  हैं  ।  और  अपनी  असीम  शक्ति तयों के

 राज्यों  की  प्राथमिकताओं  को  और  उनके  निर्णय  को  प्रभावित  करती  है  !  यह  योजना  आयोग  के

 माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  सभी  राज्यों  को  अपनी  राज्य  की  योजनाओं  के  लिए  योजना  आयोग  से

 स्वीकृति  लेनी  जरूरी  है  और  अपने  राजस्व  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  ऋण  और  अनुदान  पर

 निर्भर  भी  रहना  पड़ता  है  ।  ये  अनुदान  और  कण  मंजूर  करते  केन्द्रीय  सरकार  योजना  आयोग

 के  माध्यम  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  बताए  रास्ते  पर  चलने  को  बाध्य  करती  है  ।  वास्तव

 राज्यो ंके  पास  अपने  संसाधन  बढ़ाने  की  कोई  स्वतन्त्र  शक्ति  नहीं  उनके  पास  अपनी

 योजनाओं  और  कार्यक्रमों  का  निर्धारण  करने  की  भी  कोई  स्वतन्त्र  शक्ति  नहीं  वे  पूर्णतः  केन्द्रीय

 सरकार  पर  निभा  करती  वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकार  भारी  मात्रा  में  अनुदान  और  ऋण  देने

 की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  पर  नियन्त्रण  करती  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  तो  पारस्परिक  है  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती
 :  यह  स्थिति  मालिक  और  नौकर  की  हो  गई  है  ।  आप  हुक्म  देते

 हैं  और  वे  स्वीकार  करते है ंहैं  ।  यदि  वे  आपके  दिए  हुक्म  को

 स्कोर

 नहीं  करते  आप  उन्हें  पैसा

 नहीं  देते  ।  अतः  साधनहीन  राज्य  सरकारें  क्या  कर  सकती हैं  उन्हें  आपका  हकम  जबरदस्ती

 स्वीकार  करना  पड़ता  है  ।.  यदि  गैर-कांग्रेस  राज्य  सरका  रं  अपना  असन्तोष  प्रकट  करती

 हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  वित्त  मन्त्री  उनके  ओवरड्राफ्ट  को  रोकने  के  लिए  यहा ंहै  ।  चह  कहते

 अनुदान  नहीं  मैं  आपकी  योजनाओं  का  आकार  कम  कर  दूंगा  ।”  इस  प्रकार  राज्यों  में

 असन्तोष  पैदा  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  उन्हें  दण्ड  दिया  जाता  है  ।

 प्रो ०  एन०  Sito  रंगा  आप  केन्द्र को  धमकी देते  हैं  ।

 at  सत्यसाधन  चक्रवातों  राज्य  सरकारों  के  पास  वास्तव  में  राजस्व  का  कोई  स्वतंत्र

 लचीला  साधन  नहीं  है
 ।

 उन्हें
 बिक्री

 कर  पर  काफी  निर्भर  रहना  पड़ता  है  किन्तु  साथ  ही  कुछ
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 वस्तुओं  को  बिक्री  कर  से  अलग  करके  उन्हें  उत्पाद  शुल्क  के  अन्तर्गत  लाने  का  भी  प्रस्ताव है  जिससे

 कि
 राज्य  राजस्व  जुटाने  की  अपनी  स्वतन्त्र  शक्ति  से  वंचित  हो  जायें  ।  उ  नहें  राजस्व  की  काफी  हानि

 होगी  और  वे  केन्द्र  सरकार  पर  और  अधिक  निर्भर  हो  जायेंगे  ।  ये  बड़ी  खतरनाक  साजिश  हैं  ।

 संविधान  के  प्रवर्तकों  ने  ऐसा  तो  नहीं  सोचा  था  होंने  सहयोगी  संघ  की  कल्पना  की  जिसमें

 राज्य  और  केन्द्र  सरकारें  समान  रूप  से  साझीदार

 होंगी

 ।  अब  इस  योजना  प्रक्रिया  के  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  के  कारण  समान  साझीदार  नहीं  रही  ।  उन्हें  केन्द्रीय

 सरकार  की  मर्जी  के  अनुसार  योजना  आयोग  के  समक्ष  झुकना  पड़ता  है  |

 cc
 Sto  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  इसका  यह  अर्थ  नहीं  में  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाकर  जनता

 की  नाराजगी  का  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  ले  लिया है  soy
 qu  य ॥  र  राज्यों  को  अपना  बिक्री  कर

 बढ़ाने  की  गम्भीर  समस्या  से  और  जनता  की  नाराजगी a  उसके  समर्थन  खोने  की  परेशानी  से

 उबार  लिया  है  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  आप  राज्यों  की  सुरक्षा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो आपकी

 सुरक्षा  नहीं  चाहते  ।  वे  केवल  आपसे  इसलिए  बचना  चाहते  हैं  कि  आप  उनकी  स्वतन्त्र  शक्ति  छीन

 लेना  चाहते
 हैं  ।  यदि  वे  आपना  राजस्व  अपने  साधनों  से  स्वयं  जुटा  सकते  हैं  तो  वे  उसे  व्यय  भी  कर

 सकते हैं  ।  किन्तु  जहां  कहीं  भी  आपने  शक्ति  हथियाई  उन्हें  आपके  पास  आना  पड़ता  है  और  उन्हें

 स्वतन्त्रता  की  दृष्टि  इस  कदम  के  माध्यम  से  उन्हें  आप आय  पर  निसार  होना  पड़ता
 हं

 ।

 पर  निसार  रहने  की  स्थिति  में में  आना  पड़ता है  और  इस  प्रकार  उन्हें  आपके  हुक्म  को  स्वीकार

 करने के  लिए  बाध्य  होना  इस  प्रकार  आपका  राज्यों  पर  अधिक  राजनीतिक  नियन्त्रण

 1.0

 योजना  प्रक्रिया  के  माध्यम  केन्द्रीय  सरकार  उन  कार्यक्रमों  को  अपने  हाथ  में  ले  रही  है
 जो  राज्यों  के  अधिकर  क्षेत्र  में  आते  हैं  अतत  जहां  संविधान  राज्यों  का  कार्यक्षेत्र  निर्धारित  करता

 केन्द्रीय  सरकार  इसमें  योजना  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  और  वितीय  शक्ति  के  माध्यम  से  हस्तक्षेप  करके

 इस  प्रकार  राज्यों  की  शित  को  क्षीण  कर  रही  है  ।  इसे  मैं  संघ  के  लिए  अच्छा  नहीं  समझता  ॥

 अभी  मन्त्री  जी  वित्त  आयोग  की  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  वित्त  आयोग  की  स्थिति  कया  है
 ?  वित्त  आयोग

 केन्द्र  और  राज्यों  के  जहां  तक  संसधनों  का  सम्बन्ध  एक  निर्णायक  होना  चाहिए  ।  मैं  वित्त

 आयोग  का  ही  उद्धरण  देता  हूं  ।  आप  देखेंगे  कि  वित्त  आयोग  की  स्थिति  है  ।  तीसरे  वित्त

 आयोग  का  कहना  है

 आयोग  की  भुमिका  राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  राजस्व  और  व्यय  के

 पूर्वानुमानों  तथा  सहायता  नश —} ITT  मानना  का  कर रने  ad  योजना  आयोग  द्वारा

 योजना  के  राजस्व तत्त्व की  स्वीकृति  के  बीच  एक  एजेंसी  को  है  जबकि  आजकल  इसका

 कार्य  किन्हीं  निर्धारित  सिद्धांतों  के  Hast  पर  त्रिभित्त  शीर्षों  के  अस्तंगत  योजना  आयोग
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 द्वारा  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  पहले  से  ही  नियत  सहायता  क  राशि  के  आधार  पर  अन्तरण

 का  सांख्यिकीय  मुल्यांकन  करना  ही  रह  गया  है  वि

 यह  तीसरा  वित्त  आयोग  कहता  2  कि  वास्तव  में  वित्त  आयोग  की  भूमिका  लगभग  नगण्य  रह  गई  है  ।

 सब  कुछ  योजना  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  ।  सब  कुछ  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किया

 जाता  है  ।  योजना  आयोग  के  पास  निर्णायक  शक्ति  है  ।  किन्तु  योजना  आयोग  का  कोई  सांविधिक

 आधार  नहीं  और  उसमें  राज्यों  का  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  तो

 राज्यों  का प्रतिनिधित्व  किन्तु  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठकें  केवल॑  औपचारिकता-मात्र  रह

 गई  हैं  और  योजना  आयोग  अधिक  शक्तिशाली  बन  गया  है  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  आयोजना  के  पक्ष

 में  मैं  अपने  देश  का  नियोजित  विकास  चाहता  हूं  ।  योजना  के  द्वारा  हो  हम  विकास  कर  सकते

 हैं  ।  योजना  के  माध्यम  से  सन्तुलित  विकास  हो  सकता  है  ।  किन्तु  योजना  आयोग  की  रचना  क्या

 |  पहले  योजना  आयोग  में  सभी  मन्त्री--अथवा  कम  से  कम  महत्वपूर्ण  मंत्री--होते  थे  ।  किन्तु
 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  उसमें  विशेषज्ञ  सदस्य  होने  चाहिए  ।  किन्तु

 कल  विशेषज्ञ  कौन  हैं  ?  अब  हमारे  विशेषज्ञ  वे  लोग  हैं  जो  स्वतंत्र  अर्थशास्त्री  नहीं  किन्तु  हमारी

 सर्वशक्तिमान  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चुने  गए  अर्थशास्त्री  राज्य  कहां  राज्यों  की  आवाज  कहां

 gat  जाती  है  ?  यदि  सब  निर्णय  योजना  आयोग  ने  ही  लेने  हैं  और  राज्यों  की  सुनवाई  नहीं  होनी  है

 तो  राज्य  कया  करेंगे  ?  उनको  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  है  ।  उन्हें  वह  सब  स्वीकार  करना  पड़ता

 जो  कुछ
 योजना  आयोग  उन  पर  थोप  देता  आजकल  के  संदर्भ  में  योजना  का  अर्थ  नौकरशाही

 तन्त्र  वे  सब  कुछ  निर्धारण  करते  क्योंकि  स्वतन्त्र  अर्थशास्त्रियों के  लिए  कोई  स्थान

 नहीं  है  ।

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  :  हर  स्तर  पर  राज्य  के  मंत्रियों  से  परामर्श  किया  जाता  है  ।

 श्री  सत्यसाहन  यह  काफी  खतरनाक  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  निधियों  की

 मंजूरी  देते  और  स्वेच्छिक  शर्त  के  अधीन  संसाधनों  का  वास्तविक  अंतरण  करते  समय

 आर्थिक  सिद्धांतों  का  पालन  नहीं  किया  जाता
 ।

 केन्द्र  से  राज्यों  को  संसाधनों  के  अंतरण  में  राजनीतिक

 कारणों  की  कफी  भुमिका  रहती  है  ।  जिस  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  चाहती  है  वहू
 सर्वाधिक  लाभ  प्राप्त  करती  है  ।

 प्रो  एन०  जी०  रंगा  :
 यहं गलत  है  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवातों  :  जिन  राज्यों  में  विपक्षी  दलों  का  शासन  है  उन्हें  दण्ड  दिया  जाता

 भज - है  रंगा  कहते  हैं  मैं  पश्चिमी  बंगाल  का  उदाहरण  दे  सकता  हूँ  ।  हां  तक  इसके

 भो वर ड्राफट  का  प्रश्न  है  आपने  अब  तक  क्या  किया  है  ?  आपने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  भुगतान
 करते  पर  रोक  लगा  दी  है  ।  किन्तु  आप  आज  का  जिसमें  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट
 के  अनुसार  ओवरड्राफंट  की  अधिकतम  राशि  पंजाब  को

 दी
 गई  है  ।  और  भीਂ  राज्य

 हैं  जिनके
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 ड्राफ्ट  किन्तु  वे  राजनीतिक  उद्देश्य  से  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  ही  भेदभाव  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  पास

 उन  सभी  कांग्रेस  राज्य  सरकारों  के  नाम  हैं  जिनके  पास  ओवरड्राफ्ट  मैं  प्रलेखों  से  यह

 भी  दिखा  सकता  हूं  कि  पहले  जबकि  सभी  जगह  कांग्रेस  की  सरकारें  थीं  और  कोई  विपक्षी

 पार्टी  की  राज्य  सरकार  नहीं  उस  समय  भी  ओवरड्राफ्ट  की  समस्या  थी  ।  राज्यों  के  पास

 ओवरड्राफ्ट  क्यों  होता  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  नोट  छाप  सकती  है  किन्तु

 राज्य  सरकारें  नहीं  ।  इससे  पहले  कि  आप  राज्यों  को  कहें  कि  आपको  ्  वित्तीय  सिद्धातों  का

 अनुसरण  करना  चाहिए  तथा  संसाधनों  का  बुद्धिमत्तापूर्ण  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।  क्या  मैं  यह  कह

 सकता  हूं  कि  उपदेश  देने  से  पहले  आप  स्वयं  उस  पर  अमल  करें  ?  क्या  आप  बजट  को  संतुलित

 रखने  की  नीति  का  अनुसरण  कर  रहे  यदि  आप  ऐसा  नहीं  कर  तो  आप  राज्यों  को

 कसे  कह  सकते  हैं  कि  वे  अपना  बजट  संतुलित  रखें  ?  राज्यों  का  कुल  घाटा  केन्द्रीय  सरकार  के

 कुल  घाटे  से  कम  है  ।  क्या  आप  कह  सकते हैं  कि  आपका  सारा  कद  नियोजित  कद  है  ?

 आप  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  देते  हैं  |  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात

 आपको  यह  देना  चाहिए  ।  महंगाई  बढ़  रही  है  ।  राज्य  सरकारें  क्या  करें  ?  स्वाभाविक  वह  भी

 अपने  कर्मचारियों  का  महंगाई  भत्ता  बढ़ाती  हैं  ।  लेकिन  जेसे  ही  वह  ऐसा  करती  हैं  तो  आप  यह

 कहते  हैं  कि  यह  फिजूलखर्च ों  ae  ऐसा  नहीं  कर  सकते  यह  ॒गर-विकास  संबंधी  aa  किया

 गया  है  ।  पहले  आप  खुद  ऐसा  करते  फिर  राज्य  सरकारों  से  यह  कहते  हैं  कि  वह  ऐसा  नहीं

 कर  सकते  हैं  ।  फिर  राज्य  कया  करेंगे  ?  वह  तो  आप  ही  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  क्योंकि  उनका  अपना

 कोई  श्रोत  नहीं  वह  आपकी  दया  पर  निर्भर  करते  आप  वह  भी  उन  पर  नहीं

 करते  ।  न  केवल  पश्चिम  बंगाल  भर  त्रिपुरा  को  वामपंथी  सरकारें  अपितु  कांग्रेस  सर कारें

 द्वारा  भी  सातवें  वित्त  आयोग  के  समक्ष  यह  अनुरोध  गया  था  कि  उन्हें  दया  की  जरूरत  नहीं

 के  वही  मांगते
 हैं  जो

 न्यायोचित  रूप  से  उनका
 है

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 वह  इन  सब  बातों  का  जवाब  दें  ।  क्या  आप  यह  चाहते  हैं  कि  इस  संघ  की  अखंडता  बनी  रहे  ?

 यदि  भाप  यह  ॒  चाहते  हैं  तो  संसाधनों  की  भागेदारी  की  संयुक्त  जिम्मेदारी  एकात्मक  रूप  से  किस

 प्रकार  से  हो  सकती  है  ?  समस्त  कल्याण  संबंधी  गतिविधियां  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  तथा

 पैसे  के  लिए  उन्हें  दिल्‍ली  आना  पड़ता  है  और  चित्ति  मंत्री  के  समक्ष  भीख  मांगनी  पड़ती  अनुनय
 ee of याचना  करनी  पड़ती  है  ताकि  उन्हें  पैसा  प्राप्त  हो  सके  ।  मैं  आपको  आंकड़े  प्रस्तुत  नीर

 सकता  जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  केन्द्र  जो  संसाधन  जुटाता  है  उसका  70  प्रतिशत  वह  खुद

 अपने  व्यय के  लिए  रख  लेता  राज्य  सरकारों  को  केवल  30  प्रतिशत  ही  मिल  पता  आप  जो

 भी  संसाधन  प्राप्त  करते  उसमें  से  70  प्रतिशत  आप  अपने  लिए  रख  लेते  हैं  तथा  राज्यों  को

 केवल  30  प्रतिशत  देते  हैं  ।  लेकिन  संविधान  में  शुरू  में  क्या  निर्धारित  किया  गया  था  ?  संविधान

 में  मूलतः  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  केन्द्र  काफी  मात्रा  में  संसाधन  एकत्र  करेगा  तथा  राज्य

 सरकारों  के  साथ  उसे  बांटेगा  जिससे  कि  राज्य  ऋणों  अथवा  मर्जी  अनुसार  देय  सहायतानुदान  पर

 ही  निर्भर  न  करके  करों  में  की  जाने  वाले  साझेंदारी  पर  निर्भर  करें  ।  अब  आपने  इस  सारी  व्यवस्था

 को  पूरी  तरह  से  बिगाड़  दिया  क्या  हुआ  इससे  संतुलित  बिकास  नहीं  हो  रहा  |

 269



 संपदा  शुल्क  संशोधन  विधेयक  3  1984

 —

 समस्त  पूर्वी  क्षेत्र  की  अवहेलना  हो  रही  जबकि  आप  अपने  राजनीतिक  उद्देश्यों  के  अनुसार

 निधियों  का  आबंटन  करते  आप  अपनी  इनवेस्टमेंट  में  संसाधनों  के  हस्तांतरण  में  समानता  नहीं

 बरतते  तथा  इन  क्षेत्रीय  असमानताओं  के  कारण  अलगाववादी  और  विघटनकारी  ताकतें  इसका

 फायदा  जमा  रही ्  हैं  ।  यदि  संसाधनों  का  न्यायोचित  एवं  संतुलित  वितरण  यदि  समस्त  क्षेत्रों

 का  एक  समान  विकास  हो  तो  आप  व्याप्त  असंतोष  को  एक  सीमा  में  हो  रख  सकेंगे  ।  लेकिन  इन

 क्षेत्रीय  असमानताओं  के  कारण  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  कारण  है  कि  आज  आपको  यह

 लगता  है  कि  राज्य  सरकारें  इसे  स्वीकार  नहीं  करना  चाहतीं  ?  न  केवल  पश्चिम  बंगाल  अथवा

 fager  अयव  कर्नाटक  अथवा  कश्मीर  अपितु  अपको  अपने  राज्य  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  यह  कहा
 ज

 है  कि  उन  @  स्वतंत्र  शान्ति  चाहिए  ।  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आप  राज्यों  को  धन  से  वंचित  कर

 रह ेहैं  ।  जब्र  आप  आकलित  बढ़ाते  हैं  तो  अपको  जो  कुछ  मिलता  है  उसमें  से  आप  राज्यों  को

 कुछ  नहीं  देते  ।  अगर  यह  उत्पाद  शुल्क  तो  आप  जरूर  हिस्सा  बांटते  यह  आप  नहीं

 करते  ।  आप  पैट्रोलियम  उत्पादों  आदि  के  लागु  मुल्य  बढ़ाते  तो  हैं  लेकिन  बह  सारा  पैसा

 आप  अपने  पास  रख  लेते  संविधान  निर्माताओं  ने  ऐसा  कभी  नहीं  सोचा था  ।

 आप  यह  देखेंगे  कि  कितना  अन्याय
 किया

 जा  रहा  है  ।

 अघ  मैँ  खनिजों  के  बारे  में  रायल्टी  की  बात  करूंगा  ।  आप  मूल्य  तो  बढ़ा  देते  हैं

 राज्यों  को  वंचित  रखा  जाता  क्योंकि  उनकी  रायल्टी  में  वृद्धि  मूल्यों  में  वृद्धि  के  समरूम  नहीं  की

 केवल  आपको  ही  फायदा  होता है
 ।  असम  आज  यह  मांग  कर  रहा  है--असम  में

 वामपंथी  सरकार  नहीं  वहां  आपकी  अपनी  सरकार  है  कि  उनकी  रायल्टी  बढ़ाई  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  का  भी  यही  कहना  है  कि  आप  कोयले  को  पैसे  तो  बढ़ा  रहे  हैं  आप  उस

 राज्य  को  बढ़ी  हुई  आय  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ।  इस  इन  सब  तरीकों  से  केन्द्र  सरकार  राज्य

 सरकारों  को  संसाधनों  से  वंचित  कर  रही  है  ।  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार
 वी

 नीति  में  बदलाव  होना  चाहिए  ।  सहायता मु दान  और  रायल्टी  आदि  को  बांटने  के

 अलावा  आज  वाणिज्यिक  बेक  भी  14,000  करोड़  रु०  का  ऋण  दे  रहे  हैं  ।  वित्तीय  संस्थान  भी  ऋण

 दे  रहे  हैं  ।  निवेश  और  विकास  में  किसको  प्राथमिकता  देनी  इसका  निर्धारण  केन्द्र  सरकार

 करती  है  क्योंकि  बैंक  और  वित्तीय  संस्थाओं  का  नियंत्रण  कैद  सरकार  करती  है  ।  इतनी  बड़ी  राशि

 का  नियंत्रण  केन्द्र  सरकार  करती  है  तथा  वही  इसके  बारे  में  प्राथमिकता  निर्धारित  करती  है  तथा

 इस  राजनीतिक  आधार  पर  वह  कुछेक  क्षेत्रों  को  वंचित  रखती  है  ।  मैं  अपने  राज्य  सेਂ  आंकड़े

 उद्धृत  कर  सकता  हुं  ।  पश्चिम  बंगाल  से  6,000  करोड़  रु०  से  अधिक  राशि  आप  आय  कर  ak

 अन्य  संसाधनों
 से

 प्राप्त  करते  हैं  लेकिन  पश्चिम  बंगाल  का  केवल  1,500  करोड़  रु०  से  थोड़ा  ही

 अधिक  मिल  पाता  है  ।  वाणिज्यिक  बैकों  में  यहां  जो  राशि  जमा  होती  है  उस  पैसे  को  कहीं  अन्यत्र

 लगा  दिया  जाता  है  ।  इससे  भेदभाव  उत्पन्न हो  रहा  है  तथा  इससे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 हीं  मा राजनीतिक  असंतोष  उत्पन्न  हो  रहा  है  |  मुझे  न  छ  लूम  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  कया  रिपोर्ट
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 मितव्ययी  है  ।  जबकि  महाराष्ट्र  में  इस  भत्ते  पर  लाखों  रुपये  खर्च  होते  पश्विम  बंगाल  के  मुख्य

 मंत्री  के  मामले  में  इस  पर  कुछ  हजार  रुपए  ही  खर्चे  होते  हैं  ।

 इस  यह  आरोप  कि  पश्चिम  बंगाल  संसाधनों  का  अपव्यय  कर  रहा  निराधार

 है  ।
 क्या  आप  मुझे  बता  सकते  हैं  कि  कहां पर

 राज्य  सरकार  अपने  खर्च  में  कटौती  कर  सकती  है  ?

 क्या  आप  शिक्षा  अथवा  चिकित्सा  संबंधी  व्यथ  में  कटौती  कराना  चाहते  हैं
 ?  जब  आप  यह्  आरोप

 लगाते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  पेसे  का  अपव्यय  कर  रही है  तो  अपको  इसका  स्पष्ट  उदाहरण
 r
 Sar देना  चाहिए  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  को  इस  बात के  लिए  चुनौती  देता  वह  हमें  ag  बताएं

 कि  हम  कहां  पर  कटौती  कर  सकते  हम  किस  पर  पैसा  खर्च  कर  जहां  अन्य  सरकारें

 नहीं कर  रहो  हैं
 ।

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतन  का  संबंध  है  वहू  भारत  में  अन्य

 राज्यों  में  दिए  जाने  वाले  वेतन  से  अधिक  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  अध्यापकों  को  दिए  जाने  वाले  वेतनमान  का

 सम्बन्ध  वहं  पंजाब  में  दिए  जाने  वाले  वेतनमान  से  अधिक  नही  हैं  ।  वास्तव  में  कांग्रेस

 सरकार  द्वारा  इस  राज्य  की  अवहेलना  की  जा  रही थी  ।  हम  ऋणों  के  लिए  भुगतान  कर  रहे  हैं

 ए तथा  यह  34  प्रतिशत  हमें  इन  ऋणों  की  अदायगी  करनी  है  ।  वह  ऋण  कांग्रेस
 सरकार

 द्वारा  लिए  गए  थे  ।  यह  31  प्रतिशत  है  तथा  यह  सबसे  अधिक  है  क्योंकि  पिछली  सरकार  ने  यह

 सब  ऋण  लिए  थे  तथा  हमें  उनका  भुगतान  करना  पश्चिम  बंगाल  पर  यह  बोझ  काफी  अधिक

 है  ।  सरकार  पर  आरोप  लगाने  से  पहले  आप  तथ्यों  की  जांच  करिए  ।  आर्थिक  कारणों  को

 महत्त्व  दिया  राजनीतिक  को  नहीं  ।  वहां  पर  जो  सरकार  विद्यमान  बह्  zat  दल  की  होने

 के  कारण  आपने  उस  सरकार  के  खिलाफ  लगभग  अधिक  लड़ाई-सी  आरंभ  कर  दी  है  ।  इसे  रोकना

 _  ट
 चाहि  ए  के  गण्य  सरकार के  रूप में  आपकी यह  जिम्मेदारी  है  ?  अपना  भाषण

 समाप्त  करने  से  पहले  श्री  मित्र  ने  जो  कुछ  कहा  मैं
 उसमें

 से  उद्धत  करना  चाहत  मुझे  इसकी
 ara  प्रदान  की  जाए  :

 प्रमुख  बाधाओं  के  बावजूद  हाल  ही  के  वर्षों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  जो  संसाधन

 जुटाए  गए  हैं  वह  देश  में  सबसे  अधिक  हैं  ।
 '

 इस  साल  बहुत-सी  कांग्रेस  सरकारों  द्वारा  कोई
 gr  arfafsaz च  SECT  AA  संसाधन  नहीं  जुटाए

 गए  जबकि  पश्चिम  बंगाल  गैर-कांग्रेस  सरकारों  द्वारा  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  गए

 आप  पश्चिम  बंगाल  सरकार  पर  यह  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि  वहू  ऐसा  नहीं  कर  रही
 मैं  आगे  उद्धत  करता  हूं  :

 यह  संतोषजनक  वात  है  कि  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  हाल  ही  में  कराए  गए  एक

 अध्ययन  से  यह  पता  चलता  है  कि
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  में  कुल  खर्च  के  अनुपात
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 को  aa में  विकास  सम्बन्धी  ay  काफी  अधिक  रहा  हैं  ।  अगर  हम  केवल  योजनागत

 यह  1971-72  से  1976-77  के  वर्षों  के  मुकाबले  1977-78  से  1982-83  के  छः  वर्षों

 वर्ष  1977-78  कूल  व्यय  में  से  यीजनागत  व्यय में  तिगुना  हो  गया  महत्त्वपूर्ण  वृद्धि

 हुई  यह  वृद्धि  इस  तथ्य  के  बावजूद  हुई  कि  समस्त  राज्यों  में  से  पश्चिम  बंगाल  प्रति

 व्य वित्त  योजनागत  सहायता  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सबसे  कम  दो  गई  तथा  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  से  सामान्यतया  इसकी  यही  स्थिति  रही  है  क्

 क्योंकि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 के

 खिलाफ  जो  प्रचार  किया  गया  है

 यह  उसके  प्रतिकूल  है  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  द्वारा  जो  यह  कहा  गया  है  कि  हमारा

 योजनागत  व्यय  बढ़  रेहा  विकास  सम्बन्धी  व्यय  बढ़  रहा  तो  मन्त्री  महोदय  इसका  जवाब  दें  |

 भरना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  आपसे  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  एक  बात  पर

 विचार  करें  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  जो  सिफारिश  की  आप  उन  पर  विचार  करेंग े।

 लेकिन  राज्य  सरकारें  अपनी  योजना  के  बारे  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 निर्धारित  करेंगी  |  उन्हें  यह  पता  लग  सकेगा  कि  क्या  आय  क्या  संसाधन  होंगे

 योजना  किस  प्रकार  की  इस  बारे  में  किस  प्रकार  निर्णय  ले  सकेंगे  ?
 हमारी  वही

 afer  स्थिति है  ।  हम  अपनी  योजना  के  आकार  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  हमें  नहीं

 मालूम  कि  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  कया  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  ऐं  योजना  के  स्वरूप  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  +  अभी

 हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  ,
 मन्त्री  ने  प्रधान  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वह  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  की  एक  बठक  qed  जिससे  योजना  के  स्वरूप  के  बारे  में  विचार-विमर्श  करके  उसे

 तम  रूप  दिया  जा  सके  तथा  हम  भी  अपनी  योजना  पर  कार्य  आरम्भ  कर  सकें  ।  हम  केन्द्र

 सरकार  से  यहਂ  अनुरोध  भी  करते  हैं  कि  वह  योजनागत  सहायता  की  राशि  बढ़ाए  ।  दुर्भाग्य  से  हम

 आप  पर  आश्रित  हो  गए  आप  राज्यों  को  सहायता  देते  उस  पर  आश्रित हैं  |  ह्म  यह

 आग्रह  करते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  को  इस  सबके  बारे  में  युक्तिसंगत  तरी का  अपनाना  चाहिए  ।  आपने

 सरकारिया  आयोग  गठित  किया  है  ।  सरकारिया  आयोग  कुछ  सिफारिश  करे  उससे  आप

 राज्यों  की  मांग  स्वीकार  कर  लें  ।  इसे  भाप  चुनौती  मत  अपितु  अपनी  जिम्मेदारी  मानिए

 जिससे  सम्यक  साझेदारी  हो  विकास  व्यग्र  के  सिए  राज्यों  को  अधिक  संसाधन  अन्तरित

 किए  जा  सकें  तथा  एक  अच्छे  संघ  की  स्थापन  की  जा दु सने

 इन  Weal  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  राजेश  कुमार  सिंह  संघ  उत्पाद-शुल्क  संशोधन

 1984  में  कहा  गया  है  कि  as  प्रबंध  |  अपन  (984  से  प्रारम्भ  होने  वाले  वित्तीय
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 ay  के  दौरान  अन्तिम  रूप  से  जारी  रखे  जाने के  सम्बन्ध  में  किया  गया  यह  इस  विधेयक की

 खासियत है  ।  इन  चारों  विधेयकों  का  मुख्य  उद्देश्य  उस  व्यवस्था  को  आगे  तक  बनाए  रखना  है  ।

 इन  विधेयकों  और  संघ  उत्पाद  शुल्क  वितरण  1980  के  संदर्भ  में  दो-एक

 7.  बैसे  तो  मेरे  साथियों  ने  इनके बातें  कहना  चाहता ह
 रे  में  काफी  कह  दिया  इन  सबमें  वही

 बुनियादी  बात  कही  गई  है  कि  सरकार  ने  जो  पद्धति  उतादन  शुल्क  का  वितरण  केन्द्र

 और  राज्यों  के  बीच  कसे  किया  जाए  ।  हमारे  सामने  सबसे  बुनियादी  .  प्रश्न  यह  उपस्थित  होता  है

 कि  संविधान  निर्माताओं  की  मंशा  यही  रही  थी  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  मार  सम्बन्ध  बने  रहें

 और  उसके  लिए  उन्होंने  फेडरल  स्ट्रक्चर  का  निर्माण  फाइनेंशियल  और  एडमिनिस्ट्रेटिव

 प्रिंसेज  का  समान  वितरण  गया  |  उनकी  मन्ना  स्पष्ट  थी  कि  राज्यों  को  उस  आमदनी

 का  शेयर  मिलना  चाहिए  ।  लेकिन  उसके  बाद  एक  नई  स्थिति  बनी  भर  केन्द्र  सरकार  ने

 उत्पादन  शुल्क  लगाना  आरम्भ  कर  दिया  और  इस  कारण  जहां  बहुत-सी  चीजों  पर  पहले

 सेक्स  टैक्स  लगाया  जाता  उसको  बदल  कर  उत्पादन  शुल्क  लगने  लगा  ।  यदि  आप  गौर  से

 देखें  तो-उसका  उद्देश्य  सरकार  की  ओर  से  अधिक  राजस्व  की  जबकि

 वास्तव  में  वह  स्थिति  नहीं  थो  ।  आप  देखिए  fe  पहले  सेल्स  टैक्स  लगाने  से  राज्यों  को  उसका

 जो  हिस्सा  मिलता  उत्पादन  शुल्क  .  लगने  के  बाद  उस  राजस्व में  कितनी  कमी  या  वेशी

 हुई  ।  यदि  आपने  इस  विषय  पर  ध्यान  नहीं  दिया  तो  संविधान  वालों  की  सही  मंशा  के

 विरुद्ध  जाने  की  बात  होगी  ।  क्योंकि  उन्होंने  सही  सोचा  था  और  सही  दिशा  में  व्यवस्था  की  थी

 ताकि  राजस्व  का  सहीं  वितरण  हो  सके  |  अभी  यहां  पर  ओवरड्राफ्ट  के  बारे  में  काफी  चर्चा  हई

 और  मैं  भी  उत्तम  भाग  लेते  हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  ओवरड्राफ्ट  के  विषय  पर  गहराई  से

 विचार  करना  चाहिए  ।  बसे  मैं  वित्तीय  मामलों  में  विशेष  जानकारी  सहीं  रखता  भौर  साधा  रण  ढंग

 से  सोचने  वालों  की  तरह  यह  विचार  रखता  हूं  कि  इस  विषय  पर  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  दोनों

 को  सिलकर  गम्भीरता से  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  आखिर  ओवरड्राफ्ट  कयों  होता है

 क्योंकि  आपकी  प्लानिंग  और  फाइनेंस  कमीशन  के  बीच  किसी  तरह  का  तालमेल  नहीं  है  ।  यह

 स्पष्ट  नहीं  है  कि  किसके  माध्यम  से  आप  राजस्व  प्राप्त  किसके  माध्यम  से  कर  लगायेंगे

 और  करों  का  वितरण  कसे  होगा  ।  आपके  पास  आठवें  वित्त  आयोग  की  रिकर्मेन्डेशन  भा  गई  है

 लेकिन  आपने  अभी  उस  पर  विचार  करना  है  ।  अभी  तक  तो  आप  पिछले  faa  आयोग  की

 सिफारिशों  के  अनुसार  चल  रहे  हैं  ।  यदि  आप  कोई  प्लान  बनाते  योजना  बनाते  यदि  उसमें

 कोई  डेवलपमेंट  की  बात  आयेगी  तो  उसके  प्राप्ति  के  स्रोत  बया  होंगे  ।  वह  फाइनेंस  कसी  शन

 द्वारा  ही  तो  निर्धारित  किए  जाएंगे  ।  जब  फाइनेंस  कमीशन  की  रिकर्मन्डेशन  पर  आप  अभी  तक

 विचार  कर  रहे  हैं  तो  उसको  लागू  कब  तक  उसमें  समय  लगेगा  ।  मेरा  कहने  का  मतलब  है  कि

 यदि  आपकी  प्लानिंग  सही  है  तो  उसके  लिए  राजस्व  की  आवश्यकता  उसमें  राज्य  सरकारों

 का  कितना  कंट्रीब्यूशन  होना  चाहिए  तथा  राज्य  सरकारों  का  कंट्रीब्यूशन उनकी  अपनी  राजस्व

 प्राप्त  करने
 की  शक्ति  पर  भी

 निर्भर  क करता  है
 zt

 यदि  रा राज
 यों  की  राजस्व  प्राप्ति  की  शक्ति

 कम
 होगी

 नहीं  eat  4  fe  ।  लेकिन  स्थिति  ऐसी  पैदा  हो  गई  है  कि  राज्य  बाध्य  at  हैं  ।  आप  फाइनेंस
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 विधेयक ह ee  a ee  क  क  क  कि

 कमीशन  की  सिफारिश  देर  से  लागू  करते  और
 उत्पादन  शुल्क  जब  लगते  हैं  तो  शुल्क  लगाने

 को से  पहले  इस  बात  का  जरूर  fe ad दीपक 1.0  कर  लेना  चाहिए  कि  राज्य  T  जो  रेवेन्यु  प्राप्त  होता  है

 उसमें  कमी  न  आये  ।  कर  वितरण  की  जहां  तक  बात  है  उसके  बारे  में  केन्द्र  सरकार  का  रवैया

 कुछ  साफ  होना  चाहिए  |

 सरकारिया  कमीशन  राज्यों  और  केन्द्र  के  अधिकारों  की  चर्चा  लेकिन  जेसा  मेरे

 दोस्त  बता  रहे  कारपोरेशन  के  टैक्सों  के  बारे  में  भी  राज्यों  का  कुछ  हिस्सा  होना  चाहिए  ।  आय

 कर  का  भी  उचित  हिस्सा  राज्यों  को  मिलना  चाहिये  तभी  स्ट्रक्चर  मजबूत  हो  सकता  है  |

 फेडरल  स्ट्रक्चर  की  विंग  का  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिए  अधिक  ढंग  से  सुचारू  रूप  से  चलना

 भी  अति  आवश्यक  है  ।  इन  सबर  बातों  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  गम्भीरता  से  विचार  करना

 नहीं  ती  आगे  चल  कर  राज्य  सरकारों  का  नुकसान  होगा  ।  राज्यों  में  किसी  भी  पार्टी  की  सरकार  हो

 ओवरड्राफ्ट  की  बात  दोनों  के  लिए  लागू  होनी  चाहिए  ।  इत  बात  को  साफ  करना  चाहिए

 कि  हमारा  दृष्टिकोण  इस  सम्बन्ध  में  साफ  है  तभी  फैडरल  स्ट्रक्चर  मजबूत  होगा  और  लोगों  के

 मन  में  उसके  प्रति  आस्था  पदा  होगी  |  इसलि ए  भेदभाव  वाली  नीति  को  सरकार  को  समाप्त  कर

 देना  चाहिए  ।

 इतना  हीਂ  मुझे  निवेदन  करना  है  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  यह  चार  बिल  जो  सरकार  की

 तरफ  से  आधे  पहले  बिल  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  यूनियन  ड्यूटी  एक्साइज  )

 भमेंडमेंट  1984,  इस  बिल  के  जरिये  ड्यूटी  लगाने  का  अधिकार  भारत  सरकार  ने  स्टेट

 ब्नेमेंट्स  को  दिया  है  ताकि  ag  अपने  रिसोसेंज  को  ज्यादा  मोबिलाइज  कर  सकें  ।  अभी  हमारे
 mJ मा कं सिस्ट  पार्टी  के  साथी  कह  Q  थे  कि  भारत  सरकार  के  द्वारा  जो  कर  इकट्ठे  किये  जाते हैं

 उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  शेयर  स्टेट  गवर्नमेंट  को  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  उनके  रिसोर्सेज  और

 ज्यादा  बढ़  सकें  और  वह  अपनी  डेवलप्मेंट  एक्टीविटीज  को  बढ़ा  सकें  ।  इसी  मान्यता  के  आधार

 पर  हो  सातवें  फाइनेंस  कमीशन  ने  जिस  प्रकार  की  रिकमेंडेशन  को  उसके  मुताबिक  ड्यूटी

 लगाने  का  जो  अधिकार  भारत  सरकार  के  पास  था  जिससे  करीब  99.06  करोड़  रुपये  की  वसूली

 होती  थी  और  जो  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  में  डिस्ट्रीब्यूटर  होता  अब  इस  अधिकार  को  स्टेट  गवर्नेमेंट्स

 को  देने  की  व्यवस्था  इस  विल  के  जरिये  की  गई  है  ।  जब  तक  यह  वसूल  करने  की  प्रक्रिया  ठीक

 से  लागु  न  हो  जाये  तब  तक  भारत  सरकार  इसे  वसूल  करके  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  बांटती  रहेगी  ।

 इससे  साफ  जाहिर  होता  है  कि  भारत  सरकार  इस  विषय  पर  गंभीरता  से  विचार  करती
 रही  है

 कि  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  को  किस  तरह  से  ज्यादा  से  ज्यादा  रिसोर्सेज  मोबिलाइज  करने  का  अवसर  दे

 और  उसी  के  अनुरूप यह  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 arar  tard कि  |  की की  आपको  जानकारी bl  roe  नहि
 +

 मगर  एक  वात  का  शक  पैदा  प  प्राय  =
 &  इस  देश  में  कई  स्टेट

 are)  वी
 गवर्नमेंट्स  कहीं  कांग्रेस  (  may  द  (  |  wal  मार्क सिस्ट  पार्टी  की  और  कहीं  नेशनल  कान्फ्रेंस
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 की  या  जनता  पार्टी  की  ।  राज  स्टेट्स  इलैक्ट्रीसिटी  बो  जितने  देश  में  चल  रहे  हैं  उनकी  हालत

 बहुत  बिस्तर है  ।  इस  ड्यूटी  को  वसूली  का  काम  जो  उन  पर  सौंपा  जा  रहा  इससे

 एग्रीकेल्चरिस्ट  और  दूसरे  लोगों  पर  बहुत  दबाव  पड़ने  वाला  भारत  सरकार  को
 यह

 भी

 देखना  चाहिए  कि  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  जिनकी  फाइनेंशियल  कंड्रीशन  बहुत  खराब  जिन

 पर  हजारों  करोड़ों  रुपये  का  कर्जा  है  और  सेकड़ों  करोड़  रुपये  का  घाटा  हर  साल  चलता  है  उससे

 हालत  और  खराब  न  हो  जाये  ।  इस  व्यवस्था  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिये  वित्त  मंत्री  को

 कुछ  अधिकार  अपने  पास  रखने  चाहिये  ताकि  ये  अन्धाधुन्ध  किसी  प्रकार  की  लेबी  लोगों  पर  न

 लगा  दें  जिससे  आम  काश्तकार  की  हालत  बदतर  हो  इस  बात  को  देखने  के  अलावा

 आपने  जो  स्टेट  गवर्नमेंट  को  मदद  का  प्रयास  किया  वह  प्रशंसनीय  है  |

 एस्टेट  डयूटी  के  जरिये  थोड़ा-सा  इकट्ठा  होता  है  और  सातवें  फाइनेंस  कमीशन  के

 रिकमेंडेशन  के  आधार  पर  इसे  वसूल  करने  का  अधिकार  भी  आपने  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  दे  दिया है
 ।

 पहले  बताया  गया  था  कि  इस  मद  में  2,  3,  4,  करोड़  रुपये  ही  इकट्ठा  होता  रहा  है  और  वह  खन

 भी  उतनी  ही  मात्रा  में  हो  जाता है  ।  इसलिए  भारत  सरकार  को  इससे  कोई  विशेष  मदद  नहीं

 मिलती  थी  इसीलिए  इसे  भी  स्टेट  गवर्नमेंट  को  सुपुर्द  कर  दिखा  गया  है  ।  यह  एस्टेट  ड्यूटी  जिसकी

 मिकदार  आपने  डेढ़  लाख  से  दो  लाख  कर  दी  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  कैसे  aye  इसका  भी  कोई

 प्रावधान  बनाया  जानाਂ  चाहिए  ।

 हमारे  एक  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  कि  जितनी  भी  स्टेट  गवर्नमेंट  उनमें

 ज्यादातर  ऐसी  हैं  जिन  पर  ओवरड्राफंट  वह  अपनी  आमदनी  से  ज्यादा  पैसा  खर्च  करती हैं  ।

 किसी  प्रकार
 का  कन्ट्रोल  उन  पर  नहीं  जब  हमारी  भारत  सरकार  उन  पर  किसी

 फाइनेन्शियल  कन्ट्रोल  करने  की  व्यवस्था  करती  है  तो  उनमें  बड़ी  चिल्लाहट  होती है  ।  यदि

 ओवरड्राफ्ट  को  रोकने  का  प्रयत्न  जाता  तो  बिगुल  बजा  दिया  जाता है  कि  भारत

 सरकार  स्टेट  गवर्नमेंट  को  प्रेशराइज  करना  चाहती  है  ।  जो  स्टेट  गवर्नमेंट  गलत  तरीके  से  खर्चे

 करती  हैं  उन  पर  कन्ट्रोल  होना  चाहिए  ।  फिनैंशल  कन्ट्रोल  के  बिना  अर्थ-व्यवस्था  ठीक  प्रकार

 से  नहीं  चल  सकती  है  ।  इसलिए  कन्ट्रोल  लागू  करना  आवश्यक  है  ।  माक्सिस्ट  पार्टी  को

 गवर्नमेंट  लोगों  को  प्रसन्न  करने  के  लिए  नई-नई  व्यवस्थाएं  करती  वहं  सरकारी  नौकरों  को

 अतिरिक्त  सुविधाएं  देने  की  कोशिश  करती  जिससे  सरकारी  नौकर  उसके  साथ  रहें  और

 उसको  मजबूत  बनाने  में  सहयोग  दें  ।  पार्टी  के  हज़ार  को  और  ज्यादा  मजबूत  करने  के  लिए  भी  कई

 तरह  का  खर्चे  किया  जाता  है  ।  अनएंपलाधमेंट  का  भत्ता  देकर  बहुत  अननेसेसरी  एक्सपेंडीचर  किया

 जाता  है  ।  सारे  देश  में  और  कोई  ऐसा  प्रदेश  नहीं  जहां  अनएंपलायमेंट  का  भत्ता  दिया  जाता

 है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हर  हाथ  को  काम  देने  की  व्यवस्था  की  न  कि  बेकार  आदमियों  का

 भत्ता  जाए  ।  वे  लोग  इस  तरह  के  अननेसेसरी  एक्सपेंडीचर  की  वजह  से  ओवरड्राफ्ट  करते

 कौर  जब  केन्द्रीय  सरकार  उसको  कन्ट्रोल  करने  की  कोशिश  करती  तो  वे  कहते हैं  कि  भारत

 सरकार  उनके  साथ  बहुत  बड़ा  अन्याय  कर  रही  है  ।
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 एस्टेट  ड्यूटी  का  काम  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  दे  दिया  गया  है  क अब  तक  लोगों  को  इससे  कोई

 विशेष  तकलीफ  नहीं  थी  ।  लेकिन  अब  यह  काम  स्टेट  गारमेंट्स  के  पास  पहुंच  गया  जो  अपनी

 आमदनी  को  बढ़ाने  के  लिए  लोगों  को  अननेसेसरिली  परेशान  करेगी  ।  वे  अपने  रिसोर्सिज  तो
 बढ़ा

 लेकिन  लोगों  की  तकलीफें  भी  बढ़  इसको  रोकने  की  जरूरत  है  ।

 तीसरा  बिल  युनियन  ड्यूटी  आफ  एक्साइज  एमेंडमेंट  बिल  है  ।  में  स्पेशल

 एक्साइज  ड्यूटी  लगाई  गई  जिसमें  भारत
 '
 सरकार  और  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  दोनों  का  शेयर  है  ।

 अभी  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  दूसरे  आइटम्स  में  स्टेट  गारमेंट्स  को  जो  शेयर  मिलता

 उसको  समाप्त  करके  एडीशनल  ड्यूटी  लगाकर  उनके  रिसोर्सिज  बढ़ाने  की  बात  कही  गई  लेकिन

 स्टेट  गवर्नमेंट  को  उनमें  से  बहुत  थोड़ा  शेयर  मिलता  है  ।  एट्थ  आठवां  फिनांस  कमीशन  ने  सिफारिश

 की  है  कि  नेट  stiles  का  डिस्ट्रीब्यूशन  पहले  की  तरह  चलते  रहना  जब  तक  कि  वह  इस

 art  में  अपनी  क्लीयर-कट  रीकमेंडेशन  न  दे  दे  ।

 लेकिन  युनियन  ब्यूटीज़  आफ  एक्साइज  के  डिस्ट्रीब्यूशन  में  भी  बड़ा  अन्तर  है  ।  वेस्ट  बंगाल

 को  8%,  किसी  स्टेट  को  13  और  किसी  को  7%  दिया  जा  रहा  लेकिन  देश  भर  में  जो

 सबसे  पिछड़ी  हुई  स्टेट्स  जिनको  ज्यादा  पैसा  देना  जसे  उसको  केवल  4%,

 शेयर  मिलता  है  ।  सबसे  पिछड़ी  हुई  स्टेट  को  सबसे  कम  पैसा  दिया  जाता  है  और  सबसे  एडवांस्ड

 स्टेट्स  बस्ट  और  तामिलनाडु  आदि  8,  9,  10  और

 13  परसेंट  दिया  जा  रहा  है  |

 3.00  Ho  उठ

 इस  तरीके  से  बड़े  पैमाने  पर  परसेंटेज  इसके  जरिए  से  दियां  जांता  है  और  बैकवर्ड  स्टेट्स

 कों  कम  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  के  फर्क  को  निश्चित  तरीके  से  निकालना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं

 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  a  कुछ  आपको  ऐसा  क्राइटेरिया  अपनाना  जिसके

 आधार  पर  जो  सबसे  gas  स्टेट  उनको  ज्यादा  tar  मिल  सके  और  वे  अपनी  डवलपमेंट

 एक्टिविटीज  को  ज्यादा  बढ़ा  सकें  ।  इस  पर  भी  आपको  ध्यान  देने  की  बड़ी  आवश्यकता

 इसी  तरीके  से  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  आइटम्स  पर  आपने  एडिशनल  ड्यूटी

 ऑफ  एक्साइज  आफ  स्पेशियल  बिल  में  आपने  एक्साइज  लगाई  और  स्टेट

 गवर्नमेंट  को  कहा  है  कि  वे  सेल्स  टैक्स समाप्त  कर  दें  ।  हालांकि  हमारी  सरकार  ने  कहा  है  कि  हम

 सेल्स  टैक्स  को  समाप्त  करके  अल्टरनेटिव  व्यवस्था  क्योंकि  अ।म  जनता  को  इससे  कठिनाई

 होती  है  और  कई  प्वाइंट्स  पर  उनसे  वसूल  किया  जाता  है  ।  मगर  जो  एक्साइज  के  जरिए  से
 वसूल

 किया  जाता  है  और  उसके  बाद  स्टेट  गवर्नमेंट  को  डिस्ट्रीब्यूटर  किया  तो  कया  वह  सेल्स टैक्स

 जो  उनके  द्वारा  वसूल  होता  तो  इन  आइटम्स  की  खानापूर्ति  इन  आइटम्स  के  जरिये  से  पूरी

 हो  जायेगी  या  इन  स्टेट  गवर्नमेंट  को  जितनी  आमदनी  होती  उसका  बहुत  बड़ा  लास  उठाना
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 इस  बात  को  हमारी  सरकार  ने  सोचा है  ?  अगर  कम  पैसा  एक्साइज  ड्यूटी के

 जरिए  से  ager  होगा  तो  स्टेट  गवर्नमेंट  को  भारत  कम्पेंसिट  जितना  पैसा  वे  सेल्स  टैक्स

 के  जरिए  से  वसूल  करते  थे  ।  यहं  बात  क्लीयर  कट  होनी  चाहिए  ।  इस  बिल  के  जरिए  से

 इस  अमेंडमेंट  के  द्वारा  यह  अधिकार  लिया  जा  रहा  उससे  निश्चित  तरीके  से  स्टेट  गवर्नमेंट

 को  वहुत  बड़ा  नुकसान  होगा  ।  इसलिए  निश्चित  तरीके  से  आपको  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जहां  तंक  डिस्ट्रीब्यूशन  का  सवाल  इसमें  वहीं  की  वही  व्यवस्था  जो  एडवांस  स्टेट्स

 उनको  ज्यादा  पैसा  मिलेगा  और  जो  बैकवर्ड  उनको  कम  मिलेगा  ।  किसी  को  आठ  परसेंट

 मिलता  किसी  को  11  परसेंट  मिलता  है  और  किसी  को  नौ  परसेंट  मिलता  है  ।  हालांकि  सबसे

 ज्यादा  बैकवर्ड  स्टेट्स  में  काटन  वुमन  फैब्रिक  और  मैन मेड  फाइबर  तथा

 फैक्ट्रियां  जिसके  बारे  में  आप  एक्साइज  का  अधिकार  ले  रह ेहैं  और  सेल्स  टेक्स  समाप्त  करने

 को  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  जो  बैकवर्ड  स्टेट  उनका  शेयर  आपने  बहुत  कम  रखा

 है  ।  राजस्थान  के  लिए  आपने  सिर्फ  4.8  परसेंट  रखा  जबकि  एडवांस  स्टेट्स  के  लिए  12  परसेंट

 11  परसेंट  और  10  परसेंट  रखा  है  ।  इसलिए  तमाम  स्टेट्स  जो  amas  स्टेट्स  उनको

 आपको  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  देने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  ताकि  डिवेलपमेंट  एक्टिविटीज

 ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़  सकें  ।

 इन  चारों  बिलों  में  यह  सही  है  कि  आपकी  भावना  अच्छी  इनके  जरिए  से  स्टेट  गवर्नमेंट

 को  ज्यादा  आमदनी  हो  सकेगी  ।  उनकी  डेवलपमेंट  एक्टिविटीज  बढ़  सकेंगी  या  नहीं  बढ़

 इन  सारी  बातों  पर  आपको  गम्भीरता  से  सोचने  की  आवश्यकता  जो  अधिकार  आप  स्टेट

 शव ने पेंट  को  दे  रहे  वे  उनका  दुरुपयोग  करके  वहां  की  जनता  को  परेशान  न  करें  इस  बात  की

 भी  कया  कोई  गारन्टी  ताकि  सारी  व्यवस्था  सुचारू  रूप  से  चल  सके  ।  इस  संबंध  में  भी  निश्चित

 तरीके  से  सोचने  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  हमारे  थे  क्रम्युनिस्ट  वाले  भाई

 तरह  की  बातें  कहते  हैं--सेन्टर  हमको  दबाना  चाहता  हमारे  रिसो संज  को  इकट्ठा  करके  हमारा

 शेयर  हमको  नहीं  देना  चाहता  है  ।  मैं  पूछता  g—ATT  सेन्टर  आपको  आपका  शेयर  नहीं  देता  तो

 आज  जो  डिवेलपमेंट  एक्टीविटीज  वेस्ट  बंगाल  में  या  दूसरे  राज्यों  में  जो  विरोधी  दलों  द्वारा

 गवर्नमेंट  स्टेट्स  कैसे  चल  रही  हैं  ?  अगर  सारे  कार्यक्रमों  में  भारत  सरकार  उनकी  मदद  नहीं

 करती  तो  उनकी  एक्टिविटीज  कसे  चल  सकती  थीं  ?  जितनी  योजनायें  बनो  उनके  आधार  पर

 यह  कह  सकते  हैं  कि  इन  योजनाओं  के  जरिए  रीजनल  इम्बेलैसेज  बढ़े  हैं  और  इसकी  शिकायत  हम

 को  भी  क्योंकि  हमारी  स्टेट  amas  हमारी  स्टेट  के  साथ  इंसाफ '  हीं  feat  हमको

 जितना  शेअर  डेवलपमेंट  के  इंडस्ट्रीज  के  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिला  ।  लेकिन

 जो  डवेलपड  स्टेट्स  जेसे  आपकी  स्टेट  है  अगर  ag  भी  इस  तरह  की  बात  करे  तो  यह  कहां  तक

 मुनासिब  बात  है  ।  जबकि  वास्तविकता  यह  है  कि  जो  बैकवडडे  स्टेट्स  है  उनको  पुरा  शेयर  नहीं  मिल

 रहा है  ।  ये  जो  डिवेलप्ड  स्टेट्स  हैं  ये  आज  से  ड्वेलप्ड  नहीं  ब्रिटिश  सरकार  के  जमाने  से  आगे

 विकास  न्याय ॥ "ब हैं  और  इण्डिपेण्डेंस  के  आने  के  बाद  भी  उनका  ज्यादा  वि  लगने  उनके  ज्यादा  उद्योग
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 ay  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  वे  आज  रीजनल  इम्बेलेंस  की  बात  करती  रीजनल  इम्बेलेंस

 के  नाम  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  शेयर  लेने  की  कोशिश  करती  हैं  और  जो  स्टेट्स  हैं  उनको

 नटी  और बराबर  दबाने  की  कोशिश  हो  रही  है  ।  यह  अच्छी  भावना  नहीं  है  ।  उन्होंने  फ्र ट

 दूसरी  तरह  की  नजीरें  दी  हैं  और  कहा  है  कि  इनके  आधार  पर  हम  देश  को  मजबूत  बनाते  की

 कोशिश  कर  रहे  लेकिन  मुझे  तो  ऐसी  भावना  मंजूर  नहीं  आती  है  ।  हमें  पिछड़े  क्षेत्रों  को  आगे

 लाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  |

 मेरे  कुछ  साथियों  ने  सरकारिया  कमीशन  का  उल्लेख  किया  था  ।  कुछ  अन्य  कमीशनों  का

 उल्लेख  किया  जो  मुर्कारिर  किये  गये  हैं  कोई  नई  बात  नहीं  इस  तरह के  कमीशन  पहले

 भी  मुर्कारिर  हुए  हैं  सेन्टर  स्टेट  रिलेशन्ज  कैस  उनके  रिसो संज  कसे  डिस्ट्रोब्यूट  होने  चाहिए

 ये  सारी  चीजें  समय-समय  पर  भारत  सरकार  करती  रही  है  और  अब  जो  कमीशन  gait  हुए  हैं
 उनके  पीछे  भी  यही  भावना है  कि  लोगों  के  मन  में  जो  रीजनल  इम्बेलैंस  की  भावना  रिसोर्सेज

 के  डिस्ट्रीब्यूशन  की  भावना  है  और  जो  यह  कहते  आ  रहे रह ेहैं  कि  हमको  हमारा  शेयर  नहीं  मिल  रहा

 है--उसके  बारे  में  पूरे  तरीके  से  छानबीन  करके  सारी  बातें  सामने  आ  जाएं  ताकि  मालूम  हो  जाय

 कि  भारत  सरकार  ने  किस  तरीके  से  राज्यों  के  साथ  इन्साफ  किया  है  और  आगे  किस  तरह  से

 काम  किया  साथ  ताकि  सबका  समान  रूप  से  विकास  हो  सके  ।  आज  वास्तविकता  यह  है  कि  कुछ

 स्टेट्स  तो  बहुत  ज्यादा  विकसित  भारत  सरकार  ने  उन  पर  करोड़ों  रुपया  खच  किया  है  लेकिन

 कुछ  स्टेट्स  एसी  हैं  जिनके  लिए  एक  पैसा  भी  भारत  सरकार  नेरच  नहीं  किया  कुछ  ऐ  il

 स्टेट्स  हैं  जिनके  लिए  20  परसेन्ट  तक  ae  किया है  लेकिन  कुछ  ऐसी  हैं  जेसे  राजस्थान  जिसको

 fad  एक  परसेन्ट  देना  चाहते  हैं  ।  इस  तरह  से  उनका  अन्तर  नहीं  मिट  सकता  ।  इस  अन्तर  को

 मिटाने  के  रि  ए  कोई  न  कोई  निश्चित  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  जिससे  हमारे  लोगों  को  भी  कूछ  संतोष

 हो  कि  अबर  भारत  सरकार  की  निगाह  हमारी  तरफ  भी  हमारे  लिए  भी  वह  कुछ  करना  चाहती

 मेरा  अनुरोध  हमें  इन  मामलों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करके  निणंय  लेना  जिससे

 जो  पिछड़ी  हुई  स्टेटस  हैं  वे  भी  आगे बढ़  सकें  ।

 । इन  शब्द  के  साथ  मैं  चारों  बिलों  का  समथन  करता

 sito  अजित  कुमार  मेहता  :  सभापति  पूर्वे-वक्ताओं  के  भाषणों  को  मैं

 ध्यान  से  सुन रहा  था  ।  व्यास  जी  राजस्थान  के  वयोवृद्ध  नेता  हैं  ।  उन्होंने  भी  वर्तमान  आधिक

 ढांचे  जो  संसाधनों  का  विभाजन  हो  रह  उसके  चारे  में  संतोष  जाहिर  नहीं  किया  ।

 arfay, 4 —
 जसे किसको  संतोष  है

 ?  इसका  कारण  यह  है  कि  विभाजन  का  कोई  नेशनल  आधार  नहीं  है

 दिया  और एकहाडिज्म
 पर  निरभर  किसी  स्टेट  को  कुछ  दे  दूसरे  को  उससे  अधिक

 तीसरे  को  उससे  कुछ  कम  दे  दिया  ।  इससे  राज्यों  के  बेमतलब  की  ईया  होती  है  और  एक  दूसरे

 राज्यों  के  बीच  में  झगड़ा  खड़ा  हो  जाता  पजाब  और  हरियाणा  के  झगड़े  का  आपको  पता  है  ।
 -  भाजन  af

 इसका  कारण  यह  है  कि  आर्थिक  संसाधनों  का  विभाग र  उत  नत  रीति  से  नहीं  हुआ  अगर  हम
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 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  की  तुलना  आज  से  करें  तो  हम  पायेंगे  कि  राज्यों  के  जो  आपके  स्रोत

 वे  केन्द्र  द्वारा  दी  गई  सहायता  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  थे  ।  आज  उनका  स्रोत  केन्द्र  द्वारा

 द  गे  गई ै  "12  राशि  की  तुलना  में  नगण्य  है  ।  उनके  सामने  यह  समस्या  रहती  है  कि  वे  आर्थिक

 स्रोत  कहां  से  ढूंढ़े  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  क्षेत्रीय  विषमता  qa  होगी  ।  जिस  राज्य  की  आमदनी

 अधिक  होती  उसका  सरकार  में  अधिक  बोलबाला  रहता  है  और  वहं  केन्द्र  सरकार  से  अपने  लिए

 अधिक  हिस्सा  आबंटित  कराने  में  सफल  हो  जाता  जिन  राज्यों  के  लोग  मुखर  नहीं  हैं  और

 उसका  समुचित  विकास  नहीं  हुआ  है  तो  स्वाभाविक  है  कि  केन्द्र  से  अधिक  राशि  न  मिलने  पर  क्षेत्र

 का  विकास  कम  होगा  |  जिनको  केन्द्र  से  अधिक  धन  उन  क्षेत्रों  का  अधिक  विकास  होगा  ।

 परिणाम  यह  होगा  कि  जो  पिछड़े  हुए  वे  पिछड़ते  चले  जायेंगे  और  जो  fanfare  उनका

 अधिक  विकास  होता  चला  जायेगा  ।  जब  विकास  में  असंतुलन  होगा  तो  एक  राज्य  के  लोग  सम्पन्न

 हो  जायेंगे  और  दूसरे  राज्य  के  विपन्न  हो  जायेंगे  ।  इसका  एक  ही  परिणाम  निकलेगाਂ और  वहू  होगा

 राष्ट्र  का  बिखराव  यही  बिखराव  पंजाब  में  देखने  को  मिल  रहा  है  ।  मिजोरम

 और  नागालैंड  की  समस्या  कयों  हैं  ?  सही  कारणों  का  विश्लेषण  करें  तो  पता  चलेगा  कि  इन  राज्यों

 के  विकास  की  गति  धीमी  रही  है  ।  इसके  लिए  वे  अपने  विकास  हेतु  केन्द्र  से  अधिक  संसाधन की

 आवश्यकता  महसूस  करते  हैं  जो  कि  केन्द्र  से  उन्हे  आबंटित  नहीं  हो  पाता  ।  इस  पर  काबू  पाने  के

 लिए  यह  आवश्यक है  कि  हम  उन  राज्यों  की  कठिनाइयों  की  ओर  समुचित  ध्यान  दें  और  यह  तभी

 हो  सकता है
 जब  हम  उन्हें  आर्थिक  रूप  से  केन्द्र

 के  अधीन  ही  नहीं  बांधे  रहें  ।

 सभापति  जब  हम  आधिक  रूप  से  सशक्त  केन्द्र  चाहते  हैं  तो  धन  का  वितरण  एक

 जगह  से  होता  है  ।  स्वाभाविक  है  कि  जो  स्थान  केन्द्र
 के

 नजदीक  उनकी  ओर  केन्द्र  का  ध्यान

 अधिक  जाएगा  और  जो  स्थान  केन्द्र  से  दूर  जहां  आवागमन  के  साधन  भी  ठीक  नहीं  उन

 स्थानों  की  ओर  ध्यान  कम  जाएगा  ।  इसी  क़ा  परिणाम  है  कि  आजादी  के  इतने  दिनों  के  are  भी

 हमारे  गांवों  का  विकास  नहीं  हो  पाया  है  ।  डा०  लोहिया  समुचे  देश  के  विकास  की  कल्पना  की

 थी  ।  समूचे  देश  उन्नति  के  लिए  आवश्यक  है  कि  सत्ता  विकेन्द्रीयकरण  केन्द्र  राज्य

 जिले  और  गाँव  tat  तक  उसका  विकेन्द्रीयकरण  हो  ।  अपने-अपने  क्षेत्र  में  राभी  स्वतंत्र  कोई

 सरकार  दूसरी  सरकार
 के

 सीमा  क्षेत्र
 में

 अतिक्रमण  न  करे
 ।  परन्तु  आज  क्या  हो  रहा है

 ग्राम  पंचायतें  बहुत  से  राज्यों  में  कायम  परंतु  उनका  अधिकार  क्षेत्र  विशुद्ध  रूप  से

 जिला  प्रशासन  के  अधीन  ti  जिला  प्रशासन  राज्य  की  एक  इकाई  है  राज्य  के

 प्रशासन  के  समक्ष  वह  किसी  मामले  में  स्वतंत्र  नहीं  है  ।  हर  जिलें  को  वहीं  करना

 होता  है  जो  राज्य  का  प्रशासन  चाहता  है  ।  जेसा  आप  जानते हैं  सभी  राज्यों  में  और  केन्द्र  में  जनता

 की  चुनी  हुई  सरकारें  विद्यमान  फिर  भीं  उन  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  की  ओर  मुखापेक्षी  होकर

 रहना  पड़ता  आर्थिक  रूप
 से

 वे  केन्द्र  पर  आश्रित  रहती  इसी  की  वजह  से  हमारे  देश
 में

 बिखराव  की  स्थिति  पैदा  होती  मेरा  सुझाव  है  कि  सभी  राज्यों  को  आधिक  रूप  से  स्वतंत्र

 तथा  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  उनके  आप  के  स्रोतों  को  सीमित  न  किया  जाय  ।  यदि  उनके
 कलकल चाला जाग  ः

 कार  क्षेत्र  में  केन्द्र  कर
 नज

 नी  रने  की  कोई  जिम्मेदारी  ले  लेता  है  तो  कम  से  कम  उसका  एक
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 es  सम्मन

 रेंसिल  आधार  होना  आवश्यक  है  ताकि  उसका  उचित  वितरण  हो  सके  ।  राज्यों  की  जनसंख्या

 को  उसका  एक  आधार  बनाया  जा  सकता  राज्य  के  प्रति  व्यक्ति  की  औसत  आमदनी  को  उसका

 आधार  बनाया  जा  सकता  उस  राज्य  के  आकार  को  उसका  आधार  बनाया  जा  सकता  हैं  ।
 यदि  राज्य  को  जनसंख्या  अधिक  हो  तथा  धन  का  आबंटन  कम  हो  तो  स्वाभाविक  है  कि  उसको  जो

 धनराशि  मिलेगी  वह  राज्य  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  होगी  और  प्रति  व्यक्ति  आय  में  बढ़ोत्तरी

 नहीं  होगी  |
 हमारा  बिहार  एक  ऐसा  ही  राज्य  जहां  प्राकृतिक  खनिज  पदार्थों  का  भण्डार  है

 परन्तु  इतना  सब
 कुछ  होते  हुए  भी  वहां  के  लोग  आर्थिक  रूप से  विपन्न  उसका  कारण  यह

 है  कि  उस  राज्य  के  विकास  के  लिए  जितना  उचित  मात्रा  में  धन  का  आबंटन  होना  वह

 नहीं  हुआ  ।  शुरू  से  ही  उसके  विकास  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  आप  वहां  अभ्रक

 इत्यादि  को  बहुत-सी  खानें  विद्यमान  लेकिन  इन  खानों  को  जो  कम्पनियां  चलाती  उनके

 मुख्यालय  दूसरे  राज्यों  में  किसी  का  भी  हैडक्वाटर  बिहार  में  नही ंहै  ।  किसी  का  मुख्यालय

 कलकत्ता  में  है  तो  किसी  का बम्बई  में  और  किसी  का  दिल्‍ली  में  ।  उसका  परिणाम  यह  होता  है

 कि  खनिज  पदार्थों  से  बिहार  राज्य  को  जो  आमदनी  करों  के  रूप  में  होनी  वह  पैसा

 महाराष्ट्र  या  दिल्लो  राज्य  को  चला  जाता  है  और  बिहार  का  खाता  नगण्य  ही  रहता  है  लेकिन  yer

 इस  आधार  पर  पैसे  का  आबंटन  किया  जाता  है  कि  बंगाल  की  आमदनी  इतनी  महाराष्ट्र  की

 भामदनी  इतनी  हुई  इसीलिए  धन  के  आबंटन  में  उनका  हिस्सा  अधिक  रहना  भले  ही  वह

 आमदनी  किसी  दूसरे  राज्य  या  बिहार  को  मिलने  वाली  आमदनी  कम  करके  हुई  ।  और  fagre  का

 हिस्सा  तो  कम  ही  होगा  क्योंकि  वहां  की  आमदनी  कम  हुई  ।  हमारे  यहां  और

 मुख्यालय  दूसरी  जगह  होने  के  कारण  आमदनी  हमारी  कम  हो  इसलिए  आवश्यक  है  जहां

 कारख़ाने  खानें  हों  उस  राज्य  में  उस  कम्पनी  का  मुख्यालय  भी  हो  तभी  उस  राज्य  की  आमदनी

 बढ़  सकती  हैं  ।

 TTT 11१11 एक  और  बात  है  राज्य  और  केन्द्र  के  कर्मचारियों  के  वेतन  में  अन्तर  है  ।  केन्द्रीय

 कर्मचरियों  को  वेतन  ज्यादा  और  राज्य  कर्मचारियों  की  कम  ।  आखिर  इसमें  तुक  कपा  है  ?  जो

 राज्य  जितना  अधिक  अविकसित  है  उसके  कर्मचारियों  का  वेतन  उसी  अनुरूप  कम  है  ।  यह  किस

 प्रकार से  उचित  है  ?

 3.21  ५ हू ०  To

 एफ०  एच०  मोहसिन  पीठासीन  हुए  |)

 हमारे  पूर्वेवक्‍्ताओं  ने  ओवरड्राफ्ट  की  चर्चा  जब  हम  देखते  हैं  कि  राज्यों  के  अपने

 स्वतंत्र  भाय  स्रोत  नहीं
 हैं  तो  विकास  कार्यों  पर  खर्चें [क र ने  के  लिए  कहां  से  धन  लायें  ?  उनको

 ड्राफ्ट  ही  लेना  पड़ता  है  ।  फिर  आपका  योजनाबद्ध  विकास  कहां  हुआ  ?  यह  किसी  एक  राज्य  की

 समस्या  नहीं  भर  इस  ओवरड्राफ्ट  की  वजह  से  केन्द्र  राज्यों  पर  आधिक  रूप  से  शासन  करता

 माननीय  सत्य साधन  चक्रवर्ती  ने  विस्तार  से  बताया कि  कित  प्रकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार
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 पर  केन्द्र  का  दवाव  पड़ता  रहा  कोई  तो  रास्ता  ढूंढना  चाहिए  जो  सर्चित  हो  और  राज्य  का

 स्वतंत्र  आय  स्रोत  हो  ।  हमारे  बिहार  में  ऐसा  नहीं  है  ।

 हमारे  बिहार  में  जनता  प्रशासन  में  शराब  बंदी  लागू  को  गई  थी  ।  परतु  विमान  सरकार

 ने  1980 में  आते  ही  शराब  बन्दी  को  हटा  लिए  यह  कह  कर  कि  राज्य  की  आय  बहुत  कस हो  गई

 और  शराब  बंदी से  कोई  फायदा  नहीं  राज्य  के  विकास  के  लिए  यह  आमदनी  आवश्यक  है

 और  अभी  वहां  मंत्रिमंडल  बदला  तो  1100  से  लेकर  1400  तक  शराब  की  नई  दुकानों  के

 लाइसेंस  दिये  गये  ।  पहले  कुछ  बंधन  रखे  गये  थे  कि  शिक्षण  संस्थाओं  और  मंदिरों  के  नजदीक  शराब

 ने  दूकानें  नहीं  परंतु  अब  ज  सब  बन्धन  हटा  लिए  हैं  ।  तो  क्या  इसी  प्रकार  से  राज्यों  की

 आय  के  स्रोतों  को  आप  बढ़ाएंगे  ?  तब  तो  यह  भी  उचित  होगा  fe  उचक्कों  और  डाकुओं

 के  लिए  भी  इलाके  निर्धारित  कर  दे
 बर

 उसको  Sh  पर  उठा  दें  कि  यहां  यह  चौरीचौरा कर

 सकते हैं  ।  यहां  वहू  यूप  डाके  डाल  सकता है  इस  तरह  से  राज्यों  का  विकास  होगा ?

 सभापति  महोदय  :  कर्नाटक  में  आपकी  गवर्नमेंट  वहां  शराब  बन्दी  क्यों  नही  की  ग

 Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  बिहार  की  बात  मैं  इसलिए  कर  रहा  हूं  कि  यहां  पर  शराब  बन्दी

 लागू  की  गई  थी  1980  में  उसको  समाप्त  कर  दिया  गया  ।  जहां  यह  स्कीम  लागू  ही  नहीं

 रहा  जहां  शराब  बन्दी  लाग  वी  जा की  वहां  की  वात  अलग  है  ।  मैं  वादों  उदाहरण दे

 चुकी  और  उसके  बाद  यह  कहकर  बन्द  कर  दी  गई  कि  हमारे  पास  आय  का  स्रोत  कम  हो  गया  है

 खास  कार्यों  के  लिए  उचित  धन  नहीं  रहा  है  इसलिए  इसको  फिर  चालू  किया  जा  रहा  हैं  |

 यह  विशेष  चिनता  का  विषय  है  ।

 मैं  वित्त  मन्त्र  से  मांग  करूंगा  कि  इन  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हए  राज्यों  के  आय |

 स्रोतों  पर  अपना  शिकंजा  अधिक  न  उसको  और  उदार  बन  ।

 सभी  राज्यों  में  व्यापारी  वर्ग  उपभोक्ताओं  की  arry  च  यह  मांग  की  जाती  रही  है  कि

 बिक्री-कर  हटाया  जाये  लेकिन  राज्य  के  सामने  यह  समस्या  है  कि  अगर  यह  बिक्री-कर  समाप्त  कर  दें  तो

 उनके  पास  आय  का  स्रोत  कहां  इसीलिए  बिक्री-कर  की  समाप्ति  नहीं  हो  रही  जबकि  उसका

 इतना  विरोध  हो  रहा  है  ।

 अगर  आप  ध्यान  तो  चाहे  कोई  भी  पार्टी  हो  जब  तक  वह  विपक्ष  में  रहती  है  तब  तक

 वह  बिक्री-कर  की  समाप्ति  की  मांग  करती  अपने  चुनाव-घोषणा-पत्र  में  भी  इसे  रखती  है  कि  हम

 प्रशासन  में  आते  ही  बिक्री-कर  समाप्त  कर  देंगे  ।  अगर  यह  अपने  घोषणा-पत्र  में  भी  नहीं  देती  तो

 इस  बात  का  आश्वासन  देती  लेकिन  जब  वह  पार्टी  सत्ता  मे  चली  जाती  हैं  और  अपने  संसाधनों

 को  देखती  है  तो  उस  समय  से  उसका  विरोध  शुरू  हो  जाता  है  ।  हमें  याद  जनता  पार्टी  ने  भी

 आधषधवासन  दिया  था  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  जिन  arent Seve!  में  धन जनता  थ +  शासी  को  सरकार  कायम
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 ht  hl =f  साया AIT  पि मी
 |

 ||
 वहां  उन्होंने  भी  त  नहीं  को  वही  हाल  काग्रेस  पार्टी  का

 भी
 इसका

 कारण  यह  है  कि  बिक्री-कर  की  समाप्ति  के  बाद  राज्य  के  पास  आय  का  स्रोत  कहां  रह  जाता है  ।

 जो  भी  स्रोत  यह  गणना  में  नगण्य  इसलिए  आप  ब्रिटनी-कर  का  विकल्प  सोचें  जिससे  राज्यों

 के  आय  के  स्रोत  कम  न  हों  और  लोगों  पर  अनावश्यक  रूप  से  पड़ने  वाला  भार  कम  हो  जाए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  एक  आपने  बोलने  का  समय  दिया  ।  न

 इस  बिल  का  विरोध  करूंगा  और  न  सेन  क्  )  farsi जाना  |  mm SIs  का  इसलिए  कोई  अर्थ  नहीं  है  कि  आप

 इस  बिल  को  पास  तो  करा  ही  लेंगे  ।

 OeqaTs  |

 श्री  पो०  नामग्याल  सभापति  युनियन  ड्युटीोज  आफ  एक्साइज

 एक्ट  1979,  दी  एडीशनल  ड्यूरीज  आफ  एक्साइज  आफ  स्पेशल  इम्पोर्ट )

 एक्ट  1957,  दी  युनियन  ड्यूटीज  आफ  एक्साइज  )  डिस्ट्रीब्यूशन  1980  और

 एस्टेट  ड्यूटी  1962  में  संशोधन  करने  के  लिए  जो  4  बिल  यहां  रखे  गये

 उस  पर  यहां  बहस  चल  रही है  ।  इन  बिलों  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  जिप  पर  यहां  ज्यादा  बहुत

 की  गंजाइश  हो  क्योंकि  इस  बारे  में  सातवें  फाइनेंस  कमीशन  ने  जो  सिफारिशात  की  थीं  और

 आठवें  फाइनेंस  कमीशन  ने  इसी  नवम्बर  में  जो  अपनी  इंटेरियर  रिपोर्ट  दी
 है  जिसमें  उन्होंने  कहा

 हैकि  फ़िलहाल  जो  ड्यूटी  लेवी  की  जा  रही  वह  बदस्तूर  रखी  जाएं  जब  तक  कि  आठवें

 फाइनेंस  कमीशन  की  पूरी  रिपोर्ट  इस  हाउस  के  सामने  न  लायी  प्रो०  चक्रवर्ती  और  प्रो ०  मेहता

 ने  कुछ  प्वाइंट्स  उठाए  हैं  ।  मैं  उन  पर  कुछ  टिप्पणी  करना  चाहता  हूं  ।  प्रो०  चक्रवर्ती  ने  फरमाया  कि

 देश  के  रिसोर्सिज  में  से  स्टेट्स  को  सेंटर  से  जो  शेयर  मिलता  वह  बहुत  कम  है  ।  और  वह  उससे

 सैटितफा इड  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  सैंटर-स्टेट  रिलेशन्ज  का  भी  मसला  उठाया  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 इस  बारे  में  सरकारिया  कमीशन  बैठा  हुआ  इसलिए  हमको  इस  वक्त  उस  मामले  में  नहीं  जाना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  रिसोसिज  का  स्वाल  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  सैंटर  मजबूत  नहीं

 तब  तक  स्टेट्स  मजबूत  नहीं  हो  सकतीं  ।  स्टेट्स  ने  एग्री  किया  है  कि  काटन

 बुला  फैब्रिक्स  और  मैन-मेड  फैब्रिक्स  पर  स्टेट  सेल्ज  टैक्स  न  लगाया  जाए  और  उन  सब  पर

 यूनिफार्म ली  एक्साइज  ड्यूटी  लगाई  जाए  ।  मेरा  ख्याल
 है

 कि  सब  स्टेट्स  में  दूसरे  आइटम्स  पर  से

 भी  aet  टेक्स  को  ऐवालिश  करना  ताकि  सारे  देश  में  यूनिटों  टैक्सेशन  हो  ।  आज  हालत

 यह
 है  कि  किसी  स्टेट

 में  टैक्सेशन  ज्यादा  है  और  किसी  में  जिसकी  बजह  से  प्राइसिज  में  फर्क

 होता  है  और  उसकी  बिना  पर  स्प्रिंग  होता  है  ।

 हांडी मैं  आपके  सामने  अपनी  स्टेट  का  मिसाल  रखता  हमारा  प  gt  इलाका  मेरी

 arty
 कांस्टीट्युएन्सी  लेह  डोडा  और  पुंछ  वर्ग रह

 इलाकों  के  लिए  मैन  मार्केट
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 मिना  रामनन  a

 श्रीनगर  जम्मू  शहर  हैं  ।  जब  हमारे  यहां  के  छोटे  दुकानदार  वहां  पर  as  दुकानदारों  के  पास

 जाते  तो  उनके  खरीदे  हुए  माल  पर  सेल्ज  टक्  लेवी  जाता  अगर  दस  परसेंट  सेल्ज

 अक्स  तो  200  रुपए  के  माल  की  वैल्यू  110  रुपये  बन  जाती  है  ।  बाद  में  जब  छोटे  दुकानदार

 टाउन  में  उस  माल  को  बेचते  तो  वे  भी  दस  परसेंट  सेटज  faa  लेते  जिससे  110  रुपए  के

 माल  की  कीमत  21  रुपए  हो  जाती है  ।  दस  परसेंट  उन  पर  पहले  ही  art  किया  होता है  |

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ace  लेवल  पर  एक्साइज  ड्यूटी  युलिफार्मूली  ली  जाए

 और  सेल्स  टैक्स  को  सारे  देश  में  से  हटाया  जाए  ।

 इसी  तरह  से  इनकम  टेक्स  के  बारे  में  कहा  गया  ।  प्रो०  चक्रवर्ती  साहब  ने  कहा  हैं  कि

 85  प्रतिशत  इनकम  टैक्स  स्टेट  सन्टर  को  जाता  है  ।  मुझे  पता  नहीं  है  कि  यह  बात  सही  है  या

 नहीं  ।  यह  सही  बात  है  कि  इनकम  टेक्स  होना  चाहिए  और  उसको  इन फोर्स  करना  चाहिए  ।  जम्मू

 काश्मीर  में  सकेंगी  टैक्स  उन्हीं  से  वसूल  किया  जाता  जिनका  स्टेट  बाहर  से  बिजनेस  seat

 या  स्टेट  से  बाहर  से  आए  हुए  cea  हैं  ।  लेकिन  जिसने  भी  लोकल  seq  उनसे  की  जरूरत

 नहीं  है  कि  वे  टैक्स  देते  हैं  या  नहीं  देते  हैं  यां  जिसका  faq  अदा  करते  हैं  मापकों  मालूम  है  ।

 मैक्सिमस  ब्लेक  मनी  काश्मीर  वेली  में  हैं  ।  उसको  निकालने  की  जरूरते  इस  ओर  आपको  कदम

 उठाना  ताकि  जितनी  अधिक  से  अधिक  पेसा  उसका  85  प्रतिशत  जम्मू  काश्मीर

 को  वापिस  हो  क्योंकि  यह  पेसा  तो  सेंटर  ने  तो  रखना  नहीं  है  ।  आज  जम्मू  और  काश्मीर

 का  हिस्सा  जीरो  दशमलव  कुछ  ही  है  ।

 जहां  तक  रिसोर्सेज  का  सवाल  जो  टेक्स  वसूल  नहीं  करता  इस  वजह  से  जो  सेंटर

 का  उसका  शेयर  वह  भी  कम  हो  जाता  है  ।  लिहाजा  जो  set  पर  ब्लैंक  मार्केटिंग  होर्स

 उनसे  टैक्स  सख्ती  से  वसूल  करने  की  जरू  रत
 है

 ।  अभी  पिछली  दफा  ही  जो  टीम  सेंटर  से  वहां

 गई  थी  ।  उन  लोगों  की  वहां  के  गुण्डों  के  जरिये  पिटाई  की  गई  और  उन  लोगों  के  दांत  निकालकर

 फेंक  दिए  ।  हमारे  प्रेजेंट  चीफ  मिनिस्टर  जो  उस  वत  सांस
 द  इन  गुण्डों  को  लीड  कर

 रहे  थे
 ।  यह

 एक  हकीकत  हैं  |

 mite
 मच  दण्डवत  :  गोल्ड  दांत

 है
 ।

 प श्री  पी०  नामग्याल  :  आप  कुछ  भी  जो  हकीकत  वह  मैं  के  सामने  रख  रहा

 gi  इसलिए  जो  टैक्सेशन  का  सवाल  उस  पर  आपको  गोर  करने  की  जरूरत  है  ।

 भो वर ड्राफ्ट  के  बारे  में  भी  यहां  पर  बहुत-सी  बातें  कही  गई  हैं  ।  मैं  मह  कहना  चाहता हूं
 कि  चाहे  रूलिंग  पार्टी  की  सरकार  हो  या  अपोजिशन  की  सरकार  भो वर ड्राफट  आपको  स्ट्रीक्टली
 बन्द  करना  चाहिए  |  इस  वजह  से  मुल्क  की  माली  हालत  बेलें  आफ-बैलेंस  हों  जाता  यह  मैं

 जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  हर  अपोजिशन  की  सरकारें  वे  तो  खुल्लम-खुल्ला  अंगूठा  दिखाकर
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 खा  जाते  हैं  ।  लेकिन  जहां  पर  कांग्रस की  सरकार  वहां  पर  तो  पार्टी  लेबर  पर  भी  कान  खींचा

 जा  सकता  है  और  सरकारी  लेकर  पर  भी  बात  की  जा  सकती  वे  लोग  मेरी  दृष्टि  में  ज्यादा

 डिसिप्लिन  रहते  हैं  ।  अभी  प्रोफेसर  साहब  कह  रहे  थे  कि  वेस्ट  बंगाल  के  साथ  ज्यादा  सख्ती  की  जा

 रही  लेकिन  पि  बिल्कुल गलत  बात  है  ।

 रिसोसेंज  के  लिए  मैं  पहले  भी  कह  चुका हू ंं  कि  सेन्टर  को

 il
 होना  चाहिए  ।  आप  कहते

 हैं  कि  उस  ढंग  से  होना  जिस  स्टेट  से  ज्यादा  पैसा  मिलता  उसको  ज्यादा  मिलना

 चाहिए  |  मैं  इसके  फेवर  में  नहीं  हूं  और  अगर  ऐसा  हुआ  तो  जो  डीटीसी  स्टेट  जेसे

 जम्मू  और  काश्मीर  एक  डीटीसी  वे  तो  बिल्कुल  मारे  जायेंगे  ।  लिहाजा  सेन्टर  कोਂ  मजबूत  होना

 जरूरी  है  और  जितना  टेक्सेशन  आता  है  उसको  पूल  कर  के  जो  आपका  सिस्टम  है  उसके  मुताबिक

 डिस्ट्रीब्यूटर  करना  चाहिए  |

 मेरे  एक  साथी  ने  कहा  कि  सरकार  की  इस  पालिसी  की  वजह  से  सिसेशनिस्ट  फोर्सेज  सिर

 उठा  रही  हैं  ।  मैं  उनकी  इस  बात  से  उग्र  नहीं  करता  जाह # ४ |

 रहाह ै? एक  माननीय  सदस्य  :  असम  में  क्या  हो  च्चा

 शी  पी०  नामग्याल  :  मैं  पंजाब  के  लिये  कहता  हु--वह  एक  सरप्लस  स्टेट  है

 to  AY  दण्डबते
 :

 अब  तो  वह  भी  नान-सरप्लस  हो  गई  है  ।

 श्री  पी०  नामग्याल
 :

 लेकिन  आज  भी  वहां  की  जो  इकानामिक  कण्डीोशन  है  वह  दूसरे

 स्टेट्स  के  मुकाबले  अच्छी  लेकिन  फिर  भी  वहां  रिसिशनिस्ट  फोर्सेज  हैं--इसकी  वजह

 गेरा यह  कहना  है  कि  जो  डेफिसिट  स्टेट्स  वहां  गरीबी  नी  वजह  से  सिसेशनिस्ट  मूवमेंट  शुरू

 होती  है--मैं  इस  बात  से  एग्री  नहीं  कर्ता  बल्कि  इसकी  कछ  दूसरी  वजूहात  हैं  ।

 एक  सला हूं  यहं  दी  गई  कि  नेशनल  डिवेलपमेंट  कौंसिल  को  सही  मायनों  में  काम  करने

 वाली  काउन्सिल  बनाना  चाहिए  ।  लेकिन  उसमें  तो  तमाम  स्टेट्स  के  चीफ  मिनिस्टर्स  मेम्बर  हैं  sa

 हिए  आपकी  यह  aries  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  उनकी  जितनी  पावर  है  उसको  कम  करो

 या  ज्यादा  यह  आपके  सोचने  की  बात  है  ।  प्रो०  मेहता  कहते  हैं  कि  नेशनल  रिसोर्सेज  के

 डिस्ट्रीब्यूशन  में  एडहाकिज्म  है---मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  ।  उन्होंने  प्रोहिबिशन  के  बारे  में  भी

 कहा--जनता  रूल  के  जमाने  में  बहुत  जगहों  पर  प्रोहिबिशन  को  cents  किया  गया  था  ।  लेकिन

 उसका  नतीजा  क्या  निकला--वह  हम  सबके  सामने  नतीजा  ag  निकला  कि  इल्लिसिट

 डिस्टिलिशन  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  जिसकी  वजह  से  हजारों  की  तादाद  में  मौतें  हुईं  ।  हालांकि  मैं

 प्रोहिबिशन के
 खिलाफ  नहीं  लेकिन  इसका  नतीजा  पाजिटिव  नहीं  निकला  ।  प्रोफेसर  सहित

 इस  बात  को  प्लीड  करते  रहे  कि  प्रोहिबिशन  होना  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी
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 सरकार  कर्नाटक  में  है  वह  वहां  इसको  orate  क्यों  नहीं  करते  हैं  ?  भाप  वहां  एन्फोसं  करें  तो  हम

 भी  देखें  कि  आज  किस  तरह  से  काम  करते  हैं  और  उसके  बाद  यहां  ऐसी  प्रयोजन  रखें  ।

 अब  जहां  तक  इन  बिलों  का  ताल्लुक  है--मैं  समझता  हं  यह

 STV  है  ।  आप  जो  अमेण्डमंन्ट्स लाये  मैं  उनको  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 श्री  टो ०  एस०  नेगी  T-agara)  :  चेअरमैन  चार  उत्पादन  शुल्क  संशोधन

 विधेयक  सदन  के  समक्ष  हैं  ।  इनके  सम्बन्ध  में  जो  चर्चा  चल  रही  है  उसमें  ओवर-ड्राफ्ट  पर  चर्चा

 रिसोर्सेज  के  बंटवारे  की  चर्चा  एक्साइज  ड्यूटी  और  सलज  टैक्स  के  बारे  में  सदस्यों  ने  कहा  ।

 इलेक्ट्रिसिटी  ate  की  चर्चा  भी  इस  समय  आई  ।  मैं  तो  इस  विचार  का  हुं--जैसा  मेरे  एक  दोस्त

 ने  कहा  कि  सैंटर  मजबूत  होना  चाहिए  ।  कौन  कहता  है  फि  सेंटर  मजबूत  न  लेकिन  अगर  स्टेट

 का  दिमाग  तो  मजबूत  हो  लेकिन  हाथ-पैर  बेकार  हों  तो  उसका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  स्टेट

 को  तों  सैंटर  से  भी  ज्यादा  मजबूत  होना  चाहिए  ताकि  सारा  देश  मजबूत  हो  ।  सिर  के  पास  क्या

 है  ?  दो-तीन  विभाग  फारेन  बाकी  सारे  काम  स्टेट्स  के  पास  हैं  ।

 अगर  वे  सारे  डिपार्टमेंट्स  मजबूत  नहीं  काम  नहीं  करेंगे  तो  हिन्दुस्तान  व्यक्त  मजबूत  होगा  ?

 हिन्दुस्तान  तव  मजबूत  होगा  जब  स्टेट  मजबूत  होंगे  ।  के  ्  इस  मुल्क  में  एक  बड़ी  भारी

 बीमारी  जबकि  केन्द्रीयकरण  होना  चाहिए  ।  मैंने  अभी  यहां  पर  सुना  कि  ओवर-ड्राफ्ट  लिया

 जाता  है  ।  मैं  समझता  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  जिम्मेदार  सबर  चीजों  की  कीमतें  बढ़  गई

 सब  निर्माण  के  कार्य  ठप्प  हो  गए  हैं  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  को  जो  थोड़े-बहुत  काम  करने  बहू

 ड्राफ्ट  न  ले  तो  क्या  करे  ?  क्या  वह  अपना  दिवाला  निकाल  दे  ?  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  भर

 नने
 ? अल्मोड़ा  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  वहां  पर  विकास  का  काम  ठप्प  हुआ  पड़ा  है  ।  सड़क

 बिजली  और  पीने  के  पानी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  स्कूलों  की  90  प्रतिशत  बिल्डिंग  खराब  हैं  या

 है  ही  नहीं  ।  इसी  प्रकार  अस्पतालों  को  70-80  प्रतिशत  बिल्डिंग  खराब हैं
 या  है  ही  नहीं  ।  पंचायत

 घर  भी  नहीं  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  सरकार  ध्यान  नहीं  देती  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  कांग्रेस  की  सरकार

 इसलिए  ओवर-ड्राफ्ट  नहीं  ले
 सकती  ।  वहू  तो  सोच  भी  नहीं  सकती  कि  इतने  बड़े  प्रांत  का

 मेनेजमेंट  कसे  हो  ?  वहां  के  लोग  कहते  हैं  कि  सरकार  है  कहां  ?  अगर  बंगाल  की  सरकार  ओवर-ड्राफ्ट

 लेकर  लोगों  को  सुविधा  पहुंचाती  है  तो  इससे  बढ़िया  और  क्या  काम  हो  सकता  है  ?  वेसे  यहां  पर

 काश्मीर  और  कर्नाटक  की  चर्चा  भी  हुई  ।  वह  लोग  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  उनकी  ख्याति  ag  |

 बिजली-बोर्ड  के  संबंध  में  भी  यहां  चर्चा  हुई  ।  पिछले  साल  इसी  दिन  में  हमने  उत्तर  प्रदेश  के  बिजली

 बोर्ड  के  संबंध  में  दो  प्रश्न  पूछे  थे  ।  हमारी  पार्टी  के  नेता  श्री  हेमावती  नन्दन  जी  ने  भी  उत्तर  प्रदेश

 के  मुख्य  मन्त्री  जी  को  पत्र  लिखे  थे  ।  आज  तके  कोई  जवाब  नहीं  मिला  ।  प्रश्न  यह  कि

 पिछले  साल  की  सालाना  रिपोर्ट  में  यह  लिखा  हुआ  था  कि  उत्तर  प्रदेश  में  522  सिनेमाघर  हैं  ।

 उनको  दो  घण्टे  और  कुछ  मिनट  प्रतिदिन  बिजली  मिनती  है  जबकि  सिनेमाघर  13.  घण्टे  से  अधिक

 चलते  हैं  इसी  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  37  धण्टे  बिजली  मिलती  है  जबकि  दिन
 did  ह  |  || तो  24  घण्टे  का  ही  होता  है  ।  इसका  भी  कोई  ज  में

 नहीं  मिला  यह  गोलमाल  बिजली

 286



 थ  थि

 13  1506  संਂ

 पशु

 संशोधन  विधेयक

 =——
 लि

 गर

 es

 का
 बिजली  के  पैसे  लेते  हैं

 चौवीस
 घण्टे  में  चौवोस  मिनट  नहीं  मलता  |  बि  रात  को

 गीध  दी
 जरूरत

 होता  है
 तो  वह  गायब  हो  जाती है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  डबल  एस्टैब्लिशमेंट  रखना

 ता

 t

 केरोसीन

 भागा

 बिजली  |  फ्लड  और  एनवायरनमेंट  के  बारे  में  काफी  खच  कर

 ही
 हम

 हैं
 कि  जंगलों  की  रक्षा

 होनी
 चाहिए  |  उसके  लिए  यह  उपाय  बताया  था  कि  ata  गांव

 से
 जल्दी  बिजली  पहुंचा दे

 |  बिजली  का  उपयोग  न  केवल  जलाने  के  लिए  ग

 जा
 लिए  भी  हो  सकता  है  ।  इसकी  वजह  से  जंगल  से  लकड़ी  नहीं  काटनी  प  रतो

 का  नहीं  बल्कि  प्रोपेगंडा  में  विश्वास  रखती  है  ।  क्या  काम  होना  उसमें  f  नहीं

 इस  सदन  में  कोयले  और  पैट्रोलियम  के  बारे  में  अनेक  सुझाव  भा  चके हैं  और  म  गई  कम रात

 ria  सारी  चीजें  समझ  में  आई  लेकिन  हमारा  सर्कार  बहरी  सनती  ही  नहीं  है  ।  न

 के  कि  सरकार  का  रुख  किस  तरफ  है  ।  उसी  तरह  हमने  देखा  कि  इलेक्ट्सिटी  काम ही

 ate

 नहीं  हो  रहे  हैं  ।  जहां  जल्दी  बिजली  मिलनी  वहां  लोगों  के  द्वारा  पैसा  रचाए

 बावजूद  अभी  तक  थिगली  नहीं  पहुंचाई है  उनको  बिजली  नहीं  मिलती  ।  fia  कारण

 हाहाकार  है  और  सारे  विकास  के  काम  ठप्प  पड़े  हैं  ।  जनता
 पार्टी

 को  सरका  और  कांग्रेस

 जानें के लागों पार्टी की विमिन ि

 सरकार  दोनों  का  यही  हाल  ।  जनता  पार्टी  की  सरकार ने  भो  एलान  पा  था  कि

 हम  सेल्
 स  टैक्स  को  खत्म  करेंगे  मैं

 समझता  ह हं  कि  अंब  सेल्स  टेक्स  खत्म  हो  जाना
 Thgz  ओर

 सरकार
 यदि  एक्साइज  ड्यूटी  लगाना  चाहे  तो  लगाये  ।  चाहे  केन्द्रीय  सरकार  लगा

 हूँ  थो  राज्य

 सरकार
 लेकिन  इस  वात  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  कि  राज्य  सरकार  ey  टेक्स

 की  बह
 ऐ

 पे  जो  आमदनी  होती  वह  उसको  मिलती  रहनी  चाहिए  और  भाग  भी  sien
 a

 में  उसमें  य  yaw  होती  रहे  और  सभी  राच्यों  को  उसी  अनुपात  में  राजस्व  हर  साल  व  मिलता

 £
 रहे

 ।
 ह  मेरा  सुझाव  है  ।  ऐसा  न  हो  कि  केन्द्र  तो  अपने  को  मजबूत  बनाए  और  ऐस  ही

 डसा  कारण  लोग  कहते है ंहैं  कि  क्षेत्रीय  विषमता  फलती है  लेकिन  क्षेत्रीय
 f

 THe  फलाने छोड़

 फी  री  केन्द्रीय  सरकार  पर  है  ।  हमने  कभी  नहीं  कहा  कि  जो  पिछड़े  इलाके  hee ea

 ई  खर्च  न  करे  बल्कि  हम  तो  चाहते  हैं  कि  जितने  बैकवर्ड  लाक  ग  इस
 पिछड़े  थ

 सरकार  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  तरक्की  के  साधन  पहुंचाये  दं
 स

 कास क

 काम वह
 ।  यहां  पर  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  लागू  करने  के  मामले  में

 विरोधी  दल  तथा  कांग्रेस  के  कई  लोग  भी  कहते  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  सरकार
 को  लागू

 नहीं
 ।  ।  इसके  कारण  लोगों  को  आन्दोलन  करने  के  लिए  विवश  होना  पड़ता |  जब

 74 art

 आन्दोलन  लोग  स्थानीय  मसलों  को  लेकर  आन्दोलन  करेंगे  तो  उससे  देश
 fate

 अवरुद्ध  हो  देश  में  बिखराव  पैदा  हो  जाएगा  और  उसकी  सारी  जिमे क  म  केन्द्रीय

 क  आयेगी  ।  उसके  लिए  विरोधी  दल  कांग्रेस  के  कुछ  लोग  उतने  जिम्मेदार  नहीं  बल्कि

 ऐसा  मालूम
 पड़ता  है

 है
 कि

 वे
 तो

 एक  तरह  से  बंधुआ
 रॉस

 हैं  जो  हाथ  र  देते

 परन्तु
 कुछ

 वो  ni
 त्ति  ।  सारी

 पाव  ब  केन्द्र
 के  व्यय  ह  के  पास  वहां

 से  जो  fsaza 4  २ an  डर  उसको  अर  काड  gat  बड  सस क  का  ae  रार कार

 के  सामने  भी  रखा  और  से  बविता  संशोधन  बिल  अब  आया  है  उसमें  तरमीम  की  मांग
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 की  ताकि  वहां  के  निर्माण  के  सारे  कामों में  ga  गति  से  काम  हो  सके  लेकिन  वैसा  कोई  नहीं  कर

 सकता
 |

 यहां  तक  कि  केन्द्रीय  वन
 मंत्री  जिनके पास  वन  विभाग  वे  भी  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 वह  तो  fas  एक  ही  पावर  जब  वहां  से
 कुछ

 हिलेगा  तो  सरकार  वरना  सारे  काम  बन्द

 रहेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आशा  करता हू ंहूं कि  सरकार  तमाम  स्टेट्स  को  एक  नजर  से  देखते

 सबको  बराबर  समझते  हुए  उनको  काफी  बनाने  की  दिशा  में  काम  करेगी  और  उनकों  ज्यादा

 से  ज्यादा  धन  दिया  जाएगा  ताकि  वहां  का  विकास  हो  सारा  हिन्दुस्तान  एक  बन  सके  और

 एक  मजबूत  राष्ट्र  के  रूप  में  उभर  कर  सामने  आए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता हू  |

 श्री  चित्त  बस  जिन  चार  विधेयकों  पर  इस  समय  विचार  किया  जा

 हा  है  वे  प्रमुखतया  राज्यों  को  संसाधन  अन्तरित  करने  से  संबंधित  चूंकि  मेरे  मित्र

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  ने  काफी  कुछ  कहा  मेरा  बोझ  हलका  हो  गया  वास्तव  में  आज

 लोग  पुरी  तरह से  तो  नहीं  लेकिन  अक्सर  यही  मानते हैं  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  राशि

 आबंधन  विशेषतया  वित्तीय  लेन-देन  अथवा  संबंधों  का  पुनर्गठन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  लगभग

 समक्ष  विपक्षी  दल--चाहे  उनके  राजनीतिक  विचार  कुछ  भी  हों  अथवा  वैचारिक  भिन्नताएं  कितनी

 भी  श्रीनगर  में  हुए  सम्मेलनों  में  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  हैं  .  कि  केन्ट-राज्य  संबंधों  की

 gata  तथा  राज्यों  को  और  अधिक  वित्तीय  शक्तियां  और  स्वायत्तता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  |

 इस  पुनर्गठन  के  बारे  में  रचनात्मक  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।  जसा  कि  मैंने  पहले

 बताया  दे Gro"  श  रमें  आज  लोग  इस  लात  के  लिए  राय  एंकमत  हैं  कि  वित्तीय  मामलों  के  बारे  में  केन्द्र

 और  राज्यों  के  संबंधों  की  न  केवल  पुनरीक्षा  की  जाए  अपितु  उनका  पुनर्गठन  इस  प्रकार  किया

 जाए  कि  राज्यों  को  और  अधिक  वित्तीय  शक्तियां  प्रदान  की  सकें  जिससे  राष्ट्रीय  एकता  और

 अखंडता  को  वल  मिल  सके  ।  एक  विशिष्ट  उद्देश्य  के  लिए  मैं  इस  विधेयक  को  ले  रहा  हूं  ।

 अतिरिकत  उत्पाद  विशेष  महत्व  की  संशोधन  विधेयक  उदाहरण  के  रूप  में  है  ।  मैं  अन्य

 जिन  पर  पहले  चर्चा  हो  चकी  को  नहीं  छड़  गा  ga  विधेयक  के  द्वारा  मैं  अपको  ag

 बताना  चाहता
 हँ  कि  राज्यों  के  मामले  विशेषतया  संसाधन  जुटाने  के  मामले  लगातार  गिरावट

 आई है  ।

 इस  अधिनियम  अर्थात्‌  अतिरिक्त  vere  शुल्क  महत्व  को  अधिनियम

 का  अपना  इतिहास  है  ।  इस  सभा  को  इस  अधिनियम  का  इतिहास  जानना  चाहिए  ।  इस  विधेयक

 का  इतिहास  यह  बताता  है  कि  किस  प्रकार  राज्यों  को  उनके  कराधान  के  न्यायोचित  क्षेत्र  से  वंचित

 किया  जा  रहा  है  ।  संसद  द्वारा  केन्द्रीय  बिक्री  कर  1956  में  अधिनियमित  किया  गया

 था  तथा  इसके  बाद  दूसरा  जिसका  कि  मैंने  जिक्र  किया  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क

 महत्व  की  1957  में  अधिनियमित  किया  गया  था  ।  इस  अधिनियम

 द्वारा  संसद  को  यह  प्राधिकार  दिया  गया  थी  कि  ag  कुछेक  विशिष्ट  मदों  अर्थात्‌

 पर  कुछेक  रक्त सुती  कपड़ा आदि  yu  आता  on  i  उत्पाद  शुल्क  लगा  सकती  है  तथा  यह  कर  राज्यों  को  अंतरित
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 करने  होंगे  |  मुझे  यह  मालूम  है  कि  इन  मदों  पर  किसी  प्रकार  का  बिक्री  वर  लगाने  की  मनाही

 इनਂ  मदों  पर  इनके राज्यों  को  नहीं  बह  भी  ऐसा  कर  रास्ते  हैं  लेकिन  एक  शर्तें  पर  कि  आप

 मुल्य  से  4  प्रतिशत  से  afiren  बिक्री  कर  नहीं  लगा  सकते  ।  यह  सीमा  लगाई  गई  4  प्रतिशत  की

 सीमा  ।  इसके  अलावा  विशेष  महत्व  की  इन  मदों  पर  अगर  कोई  राज्य  विशेष  बिक्री  वार  लगाता  है

 तो  वह  अंतरित  नहीं  अगर  आप  4  प्रतिशत  लगाते  हैं  तो
 उस  आय  हे  केंद्र  आपको  कुछ  भी

 नहीं  देगा  ।  इसलिए  कोई  भी  राज्य  उन  मदों  पर  बिक्री  कर  नहीं  लगाना  चाहता  ।

 मैं  आपका  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  आखें  वितत  आयोग  को  दिए  गए

 शासन  के  एक  टिप्पण  की  ओर  दिलाना  चाहता  हुं  कि  किस  प्रकार  इस  विशेष  उपबंध  से  पश्चिम  बंगाल

 राज्य  सरकार  संसाधन  जुटाने  में  असमथ  रही  है
 ।

 मैं  उचित  करता  हूं
 ।

 महत्व  की  मदों  पर  4.  प्रतिशत  कर  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  जो

 राजस्व  प्राप्त  हुआ  वह  राशि  साधार  गया  लगभग  77  करोड़  रु०  प्रति  वर्ष  थी

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  की  दखल अन्दाज़ी  से  यह  आय  134  करोड़  रु०  हो  गई  | 1

 जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  इस  तरीके  से  आपने  हमें  अपवंचन  किया  आपने  राज्य

 सरकारों  के  राजस्व  आय  बढ़ाने  के  ara  अधिकार  को  छीन  लिया  है  ।  मुझे  मालूम है

 4.00 मूठ  प०

 कि  1956  में  राष्ट्रीय  विकास  इस  योजना  पर  सहमत  थी  ।  शायद  यह  कारण  है  कि  उस

 समय  प्रतिपूरक  दरें  राज्यों  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  थीं  ।  लेकिन  25  वर्ष  बीत

 चुके  हैं  तथा  लोगों  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  जिनके  लिए  राज्य  रार कार  प्रमुख  रूप  से

 जिम्मेदार  राज्यों  को  अपने  संसाधनों  में  कई  गुना  वृद्धि  करने  की  जरूरत  महसूस  की  गई  है  ।

 लेकिन  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  दर  में  किसी  प्रकार  का  अन्तर  नहीं  हुआ  इस  प्रकार  राज्य

 सरकार  को  वंचित  किए  जाने  का  यह  एक  तरीका  चाहें  उनका  राजनीतिक  मत  कोई  भी

 पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथी  कर्नाटक  में  जनता  नेतृत्व  की  जम्मू  और  काश्मीर  में

 नेशनल  कांफ्रेस  की  सरकार  तथा  उत्तर  प्रदेश  अथवा  विहार  में  कांग्रेस  सरकार  ।  राज्यों  को

 संसाधन  अजित  करने  के  उनके  न्यायसंगत  अधिकार  से  बेंत  किया  गया  है  ।  यह  मेरा  मत  है  ।

 बात  यहां  खतम  नहीं  होती  ।  यह  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  अन्य  अतिरिकत  मदों  को

 भी  इस  अधिनियम  की  परिधि  में  लाया  जाए  ।  इसमें  सम्मिलित  की  जाने  वाली  अपेक्षित  मरें  हैं

 और  पैट्रोलियम  उत्पादन  ।  इसका  अभिप्राय  करा

 धान  का  क्षेत्र  बढ़ाया  जाना  राज्य  सरकारें  पूरी  तरह  राज्य  को  पा  एवं  मर्जी  पर  आश्रित

 रहेंगी  ।  इससे  राज्य  सरकार  की  स्थिति  एक  भिखारी  जेसी  हो  जाएगी  जिसके  लिए  राज्य  सरकारों

 ने  विरोध  किया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  की  गई  गणना  के  अनुसार  अगर  इन  afafeaa  मदों  को  इस
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 अधिनियम  की  परिधि  में  लाया  जाता  तो  राज्य  सरकार  को  afaanw  a AUIS  मि  गर्ग  119  करोड़  रु०

 का  तसकीन  होगा  जो  कुल  बिक्री-कर  की  आय  का  लगभग  30  प्रतिशत  है  ।

 मैंने  सुना  है  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्य  त्रिपाठी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  पक्ष

 में  मैं  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किए  जाने  का  विरोध  करता  हं  क्योंकि  राज्यों  के  लिए  बिक्री

 कर  ही  एक  प्रमुख  साधन  है  ।  अगर  आप  राज्य  सरकार  से  वह  विशेष  संसाधन  छीन  लेते  हैं  तो  राज्य

 सरकारों  के  अस्तित्व  के  लिए  कोई  साधन  नहीं  रह  पाएगा  ।

 केन्द्र  से  राज्यों  कों  वित्तीय  संसाधनों  का  अन्तरण  धीरे-धीरे  कम  करने  के  बारे  में  और  भी

 घहुत-सी  बातें  कही  गई  हैं  ।  मैं  उन  मुद्दों  का  नहीं  उठना  चाहता  |  लेकिन  मुख्य  बात
 यह  है  कि  राज्यों

 के  लोगों  की  मांग  बढ़  रही  हैं
 ।

 इसके  अनुपात  में  राज्यों  के  संसाधन  नहीं  बढ़  रहे  हैं  अपितु  उन्हें  कम

 किया रहा  है  ।

 मैं  आपकी  जानकारी  में  तमिलनाडु  के  वित्त  मंत्री  मत  लाना  चाहता  हूं  ।  अभी

 हाल  ही  केन्द्रीय  बिक्री  कर  अधिनियम  में  संशोधन  करने  संबंधी  विधेयक  पर  चर्चा  उत्तर  देते

 विधान  सभा  में  उन्होंने  कहा  कि  राज्य  के  अधिकार  क्षेत्र  में  केवल  बिक्री-कर  रूपी  वृक्ष  ही  बचा

 है  तथा  जब  भी  हमें  साये  की  जरूरत  होती  हम  इसी  के  नीचे  सहारा  लेते  हैं  ।  तम्बाकू

 और  कपड़े  पर  कर  लगाने  का  अधिकार  लेकर  केन्द्र  सरकार  तमिलनाडु  को  86  करोड़  रुपये  की

 आय  से  वंचित  करना  चाहती  है  ।  अगर  अन्य  मदों  को  भी  लिया  तो  केवल  पिछले  वर्ष  लगभग

 226  करोड़  रु०  का  नुकसान  हुआ  ।  तमिलनाडु  सरकार  वित्त  मंत्री  का  यह  मत
 है

 ।
 मैं  उस

 सरकार  की  स्थिति  नहीं  बताता  चाहता  ।  तमिलनाडु  सरकार  को  226  करोड़  रु०  की  आय  से

 वंचित  किया  गया  है  ।  फिर  किस  प्रकार  तमिलनाडू  सरकार  उसका  राजनीतिक  स्वरूप  कोई  भी

 कयों  न  हो--राज्य  के  लोगों  की  देखभाल  कर  सकती  है  ?

 सभापति  महोदय  :  कांग्रेस  पार्टी  वाली  कुछ  राज्य  सरकारें  भी  इसके  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  ।  वहू  किस  प्रकार  इसका  समर्थन  कर  सकती  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  इस  यहां  दल  की  कोई  बात  नहीं  केवल  संसाधनों  की  बात  है

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  यह  राज्य  के  अस्तित्व  को  बात  है  ।

 श्री  चित्त  चक  श्री  संसाधन  चक्रवर्ती  राज्य  को  हुए  घाटे  की  बात  उठा  रहे  हैं  ।

 मैं  आपके  समक्ष  केवल  एक  आंकड़ा  प्रस्तुत  करूंगा  जिससे  आपको  राज्य  की  दुर्दशा  की  जानकारी

 हो  जाएगी--चाहे  उसका  राजनीतिक  स्वरूप  कोई  भी  क्यों  न  हो  ।  मैं  उसका  जिक्र  नहीं  करता  ।
 वर्ष

 ह  129 1981-82  में  कुल  राजस्व  22,182  करोड़  रुपये  जिसमें  से  राज्यों  ने  अपने  स्रोतों  से  7,514

 करोड़  रुपये  वसूल  किए  थे  ।
 यह  कुल  वसूली का  33.9%  द  गी  तुलना  में

 उसी  वर्ष  राष्ट्र  का  कुल
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 =

 राजस्व  खच  28,069  करोड़  रुपये थे  जिसमें  राज्य का  भाਂ  केवल  59.4%  ही  था  ।  ऐसी  स्थिति  के

 परिणामस्वरूप  राज्यों  को  अपने  राजस्व  खाते  में  घाटे  का  सामना  करना  पड़ता  हैं  ।  यही  असली

 मुद्दा  है
 ।  सतीश  अग्रवाल  जी  आप  तो  इसे  समझ  सकते  हैं  ।  मैं  राजस्थान  सरकार  की  बात  नहीं

 मैं  पंजाब  सरकार  की  वात  नहीं  करता  |  मैं  किसी  के  बारे  में  बात  नहीं  करता  ।  राज्यों  की

 तो  ae  दशा  है  ?  सरकार  राज्यों  द्वारा  निर्धारित  राशि  से  अधिक  मांगे  जाने  के  खिलाफ

 आप  क्या  करते हैं  ?  वे  घाटे  अर्थव्यवस्था  अपनाती  हैं  ।  इसका  क्या  मतलब है  ?  वे  नाशिक

 सिक्यूरिटी  प्रेस  में  कागज  छापते  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  राज्य  सरकार  के  पास  कोई  नासिक  प्रेस  नहीं  है  ।

 इसीलिए  उनके  सामने  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।

 प्रोਂ  मच  दंडवते  :  उनके  पास  एक  प्रेस  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  उनके  पास  रुग्ण  प्रेस  है  किन्तु  ag  भी  काम  नहीं  करता  है  और  वहं

 चलता  भी  नहीं  है  ।  रुगण  या  बंद  या  तालाबंदी  वाले  किसी  भी  तरह  के  प्रेस  की  कोई  बात  ही  नहीं

 है  ।  इसीलिए  आपका  घाटे  और  राज्य  के  ओवरड्राफ्ट  का  मतलब  समान  ही  है  ।  प्रभाव  समान है  ।

 कारण  समान  है  |  किन्तु  आप  यही  कहते  रहते  हैं  कि  हम  बहुत  गरीब  हैं  ।  आप  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 कोष  से  चैक  उधार  लेते  हैं  ।  आप  एशियाई  विकास  मंडल  से  उधार  लेते  हैं  ।  आप  बाजार-विदेशी

 बाजार  से  ज्यादा  ऊंची  दर  पर  उधार  लेते  है  ।  और  राज्य  सरकारों  को  उधार  लेने  तक  का  भी

 अधिकार  नहीं  है  ।  आप  उन्हें  ऋण  लेने  की  अनुमति  नहीं  देते  ।  आप  उन्हें  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता

 नहीं  देते  ।  आप  धीरे-धीरे  उनसे  राजस्व  अर्जुन  स्रोत  लेते  जा  रहे  हैं  और  फिर  उन्हें  बलि  का

 बकरा  बना  देते  क्या  यह  उचित  है  ?  क्या  यह  नीतिसम्मत  है  या  वित्त  मंत्री  की  नैतिकता है

 कि  ऐसे  में  वहं  राज्य  सरकारों  पर  आरोप  लगाए  ?

 इस  विधेयक  के  कारण  हमें  सभा  के  सामने  राज्यों  को  वास्तविक  वित्तीय  स्थिति  प्रस्तुत

 करने  का  अवसर  मिला  इसीलिए  अब  तो  वह  समय  आ  ही  गया  है  जब  खासतौर  से  वित्तीय

 शक्तियों  के  संदर्भ  में  केन्द्र-राज्यों  के  सम्बन्ध  की  पुनरीक्षण  आवश्यक  हों  गई  है  ।

 आठवें  वित्त  आयोग  की  अंतिम  रिपोर्ट  के  आधार  पर  नियतन  किया  जाना  है  ।  मुझे  इसके

 खिलाफ  कुछ  भी  नहीं  कहना  यह  अब  निश्चित  ही  है  कितु  भविष्य  में  जब  तक  सभा  के

 सामने  प्रस्तुत  किए  विभिन्‍न  घटकों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  और  उनके  बारे  में  समुचित  निर्णय

 नहीं  लिया  जाता  तब  तक  मैं  यही  कह  सकता  हं  कि  देश  की  एकता  खतरें  में  पड़  जाएगी  |  इसका

 यह  मतलब  नहीं  है  कि  मुझ  पर  यह  आरोप  लगाया  जाए  कि  मैं  केन्द्र  को  कमजोर
 बनाना  चाहता

 हम  केन्द्र  को  कमजोर  नहीं  बनाना  चाहते  |  हम  मजबूत  केन्द्र  चाहते  हैं  ।  केवल  मजबूत  राज्य  ही

 मजबूत  केन्द्र  बना  सकते  हैं  ।  हम  मजबूत  केन्द्र  चाहते  है  घमंडी  नहीं  |  हम  ऐसा  केन्द्र  नहीं  चाहते  जो

 ज्यों  के  अधिकार  हड़प  कर  जाए  |  हम  ऐसा  केन्द्र  चाहते  ह्  at  संघात्मकता  a  प्ररित  है  !  हमें

 तो  wat  दिखाई  पड़  रहा  है  कि  संघवाद  को  विदा
 दी

 जा  रही  उसे  तिलांजलि  दी  जा  रही

 है  और  fat  सम्बन्धी  कार्यवाही  के
 संदर्भ  में  एकात्मक  प्रणाली  वाले  शासन  पर  निभे रता
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 अपनायी  जा  रहो  जिसको  दि  ख़ामख़्वाह  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  है  जिससे

 विघटनकारी  और  विखंडन कारी  प्रवृत्तियां  तथा  अन्य  बुरी  ताकतें  उभर  रही
 हैं  जो  देश  की  एकता

 की  रक्षा  के  लिए  प्रेरक  नहीं  हैं  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  इस  समय  इन  चार  विधेयकों--जी  आठवें  वित्त  आयोग  जो  अंतरिम

 रिपोर्ट  का  परिणाम  हैं--में  शामिल  मामू  ला  स्वीकार  करने  के  अलावा  कोई  विकल्प  भी  हमारे  पास

 नहीं  एक  बार  फिर  मैं  कहूंगा  कि
 ने

 आयोग  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  नहीं  करें  ।

 सरकारिया  आयोग  का  कार्यकाल
 एक

 वर्ष  और  अर्थात  1985  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  |

 Sto  मघ  दंडवत े:  उसे  गर  कांग्रेसी  सरकार ही  लागू  करेगी  ।

 श्री  चित्त  बस  :  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशें  पेश  होने  तक  प्रतीक्षा  न  करें  ।  संघात्मक

 के  आधारभूत  तत्व॒  तथा  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  लगभग  के  प्रश्न  पर  एक  मत

 होने  की  प्रवृत्ति  पर  ध्यान  देते  हुए  मेरा  ख्याल  है  कि  रारकार  इस  मामले  में  समुचित  कार्यवाही

 करेगी  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  सभापति  इन  चारों  बिलों  का  मकसद  सीमित  है  ।

 ga  फाइनेंस  कमीशन  की  इन्टरिम  रिपोर्ट  के  आधार  पर  ये  चारों  बिल  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत
 ha

 किये  गये  हैं  ।  मूल  प्रश्न  मेरी  समझ  जैसा  सभी  सदस्यों  ने  पूरे  देश  सभी

 ज्यों  को  आधिक  मामलों  में  आत्म-निर्भर  बनाना  है  कौर  सरकार  को  ऐसी  आधिक  नीति  बनानी

 हैं  जिससे  इन  मकसदों  को  इस  हासिल  कर  सकें  ।  अभी  तक  जो  स्थिति  आधिक  साधनों  के

 जितने  स्रोत  हैं  वे  ज्यादातर  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  केन्द्रित हैं  ।  एक्साइज  इन्कम  टेक्स

 या  जितने  प्रकार  के  अन्य  टैक्स  हैं  उनमें  से  कुछ  हिस्सा  राज्यों  को  जरूर  दिया  जाता  है  लेकिन  जो

 मुनासिब  हिस्सा  उनको  मिलना  चाहिये  उतने  की  व्यवस्था  अभी  तक  नहीं  हुई  है  ।  इसीलिये  राज्यों

 और  केन्द्र  के  बीच  में  विवाद  रहा  मतभेद  इसको  झगड़ा  कहना  चाहें  तो  कह  लीजिए

 कि  झगड़ा  है  ।  इसको  निपटाना  जरूरी  है  और  उन्हें  निपटाने  के  लिये  आपने  सरकारिया  कमीशन

 भी  बनाया  क्योंकि  इस  वात  में  हम  सब  एकमत  हैं  कि  देश  को  एकता  हर  alma  पर  बनी

 रहनी  चाहिये  ।  लेकिन  इसका  अथ  यह  नहीं  है  कि  देश  की  एकता  के  नाम  पर  राज्यों  के  बीच

 में  विभेद  की  नीति  बरती  सम्पत्ति  बाले  लोग  ज्यादा  सम्पत्ति बान  बनते  जायें  और  जो  गरीब  है

 वह  सब  ज्यादा  गरीब  बनता  जाए  |  हमारा  यह  उद्देश्य  नहीं  है  ।  हमारा  उद्देश्य  गरीबी  को  मिटाना
 है  और  इसके  लिये  पसे  की  जरूरत  पड़ती  है  ।  आप  राज्यों  से  जो  धन  टैक्स  के  रूप  में  वसूलते  हैं

 उसके  आंकड़े  आपके  पास  हैं  लेकिन  बदले  में  उनकी  मदद  करते  हैं  वे  आंकड़े  भी  आपके  पास  हैं  ।

 मैं  तो  अपने  राज्य  के  बारे  में  जरूर  जानता  हुं  ।  हर  सदस्य  अपने  राज्य  के  बारे  में  ज्यादा  जानता

 है  कि  धन  के  अभाव  में  प्राकृतिक  विपत्तियों  के  अवसर  पर  भी  राज्य  स्वयं  अपने  साधनों  से  उसका

 मुकाबला  करने  की  स्थिति  में  नहीं  उनकों  आपकी  तरफ  हाथ  पसारना  पड़ता  है  और  इसलिये

 हाथ  पसारना  पड़ता है है  fe  of जो  ने  सग fofar- प्  प्रकार |  नक  टेक्स  पगा
 दक  प  राज्यों  से  वसूलते

 हैं  उनका  मुनासिब  हिस्सा

 292



 ह  ) 13  190  ्  fp  संपदा  शुल्क  संशोधन  विधेयक

 आप  राज्यों  नहीं  देते  हैं  ।  चाहे  इलैक्ट्रिसिटी  का  सवाल  हो  या  दूसरे  सवाल  हों--सब  मामलों  में

 यही  बात  है  ।  अपने  विकास  के  लिये  राज्यों  के  पारा  पर्याप्त  धन  नहीं  होता  आप  जो  धन  देते  हैं
 |

 उनका  ठीक  से  सदुपयोग  नहीं  होता  है  और  जो  देते  हैं  वह  भी  कम  होता  |  हमारे  यहां

 संघीय  शासन  व्यवस्था  है  जिसका  उद्देश्य  है  एक  दूसरे  से  गुथे  मिल  कर  एक  राष्ट्

 की  तरह  रहें  और  इसके  लिये  जरूरी  है  कि  आप  राज्यों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  दें  ।

 आप  राज्यों  की  मदद  नहीं  करते  और  राज्य  पैसे  की  कमी  के  नाम  पर  शहरों  की  मदद  नहीं

 न  कारपोरेशन  की  मदद  करते  न  म्यूनिसिपैलिटी  की  मदद  करते हैं
 और  न  उद्योग-धन्धों

 की  मदद  करते  न  कृषि  के  विकास  में  मदद  कर  पाते हैं  ।  सब  जगह  पैसे  का  अभाव  सामने  आता

 आप  उनकी  मदद  न  करें  और  और  वे  दूसरों  की  मदद  न  करें  तो  देश  का  बहुमुखी  विकास  कसे

 होगा  ?  देश  में  जो  लोक-कल्याणकारी  राज्य  का  नारा  दिया  जाता  वह  या बर्न्स  होगा  ?  एक  ही

 सवाल  पर  जोर  डाल  रहा  हूं  ओर  वह  यह  कि  आप  जो  भी  पैसा  राज्यों  से  ae  उनको  दें  ।

 बैंक  में  जिस  प्रतिशत  से  राशि  जमा  होती  क्या  राज्यों  के  उद्योग-धंधों  में  उसी  प्रतिशत  के  हिसाब

 से  खरच  किया  जाता  नहीं  किया  जाता  ?  बिहार  की  बात  जानता  हूं  ।  वहां  जितना  डिपाजिट

 बैंकों  में  होता  उसका  तीस  से  चालीस  प्रतिशत  भी  अगर  आप  देते  हैं  तो  बहुत  बड़ी  बात  है  ।

 क्या  यहं  मुनासिब  है  ?  बाकी  को  आप  कहां  ले  जाते  हैं  ?  जो  ज्यादा  साधन-सम्पन्न  हैं  या

 जहां  पर  राजनीतिक  तौर  से  लोग  सजग  हैं  और  आन्दोलन  कर  सकते  उनको  आप  देते  हैं  ।

 यह  स्थिति  नहीं  होनी  चाहिए  fra  राज्य  में  डिपाजिट  ठीक  होता  उसको  उसी  अनुपात  में

 अपने  राज्य  के
 कृषि

 व  अन्य  विकास  कार्यों  के  लिए  धन  दिया  जाना  चाहिए  ।  आप

 सिर्फ  धन  देने  की  बजाय  यही  कहते  रहें  कि  लोग  मिलकर  रहें  और  आपस  में  मतभेद  नहीं  बढ़ाएं

 तो  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  हर  आदमी  दूसरे  को  उपदेश  देने  में  अपने

 को  ज्यादा  सक्षम  मानता  है  ।  स्वयं  उपदेश  नहीं  लेना  चाहता  ।  भारत  सरकार  की  स्थिति

 भी  यही  है  ।  कम  ad  करो  और  आस्टेरिटीं  अपनाओ  ।  यह  करो  और  ए  करो  ।  आपकी  भी  और

 राज्यों  की  भी  फिजूलखर्ची  मिटना  चाहिए  ।  जनता  की  गाढ़ी  कमाई  से  जो  तथा  टैक्सों  आदि  के

 रूप  में  जमा  होता  उसका  सदुपयोग  जनता  तक  पहुंचना  चाहिए  ।  उनकी  गरीबी  मिटाने  में  मदद

 मिलनी  चाहिए  ।  गरीबी  रेखा  से  लोग  ऊपर  उनकी  संख्या  न  बढ़ने  पाए  ।  असलियत  में  यही

 झगड़ा  है  ।  आपने  तो  टेबल  बना  दिया  कि  किस  राज्य  को  कितना  परसेंट  दिया  ?  जो  कुछ  आप  दे

 रहे  उसमें  तो  हम  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  ।
 ठीक  से  दीजिए  वहं  अपने  पांवों  पर

 खड़े  हो  सकें  ताकि  संघ  और  राज्य  का  संबंध  बिल्कुल  अटूट  हो  जाए  ।  जहां  तक  देश  की  एकता

 का  प्रशन  हम  लोगों  में  कोई  भी  मतभेद  नहीं  चाहे  किसी  भी  विचार
 या

 दल  के  हों  और

 चाहे  किसी  की  भी  सरकार  क्यों  न  हों  ।  सब  राज्यों  को  मुनासिब  हिस्सा  देना  आपका  प्रथम

 कर्तव्य  होना  चाहिए  ।  अगर  भाप  ऐसा  करेंगे  तो  बिखराव  की  स्थिति  जो  पैदा  होती  वह  नहीं

 होगी  ।  जो  हमारे  देश  के  दुश्मन  हैं  और  तरह-तरह  की  फूट वादी  प्रवृत्तियों  को  चाहते

 उनको  भी  अपना  उल्लू  सीधा  करने  का  मौका  नहीं  मिलेगा  ।  यही  मेरा  निवेदन  है  ।
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 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  मोहन रम  चेयरमैन  आठवें  फाइनेंस  कमीशन

 की  सिफारिश  को  रोशनी  में  जो  चार  बिल  यहां  हाउस  के  सामने  लाए  गए  इनके  बारे  में  मैं  कोई

 काप्र  काम  नहीं  करता  हूं  ।  मैं  उस  तरीके कार  के  खिलाफ  हू ंजो  मरकज़ी  सरकार  ने  एडीशनल

 एक्साइज  ड्यूटी  को  तकसीम  करने  के  सिलसिले  में  इस्तेमाल  किया  है  ।  जैसे  इन  विल्स  में  भी

 बताया  गया  है  कि  जो  एडीशनल  ड्यूटी  इन  ल्यू  साफ  सेल्स  टैक्स  के  रूप  में

 काटेन  वुमन  मेन  मेड  फेब्रिक्स  जो  स्टेट्स  के  सेल्स  cau  को  रिप्लेस  करेगी

 इन  कमोडिटीज  उसमें  जम्मू  कश्मीर  राज्य  को  हर  साल  0.744  प्रतिशत  भाग  दिया  जाएगा  |

 इस  तरीके  से  पार्ट  आफ  नेट  प्रोसीडिग्स  आफ  दी  यूनियन  ड्यूटी  आफ  एक्साइज  अदर  दैन  जेनरेशन

 आफ  इलैक्ट्रिसिटी  में  जम्मू  कश्मीर  राज्य  को  0.839  प्रतिशत  दिया  गया  है  ।  समझता
 हूं  कि  यह

 भाग  इतना  कम  है  और  इतना  नगण्य  है  जिसका  बयान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  नहीं  समझ

 पाया  कि  जब  इस  वारे  में  इतनी  चर्चा  है  इतनी  कम  मदद  किस  वेस  पर  दी  गई  है  ।  सारी

 रियासतों  से  जब  आप  सेल्स  faq  से  होने  वाली  आमदनी  ले  रहे  एडीशनल  एक्साइज  टेक्स  के

 तौर  और  उसको  आगे  तकसीम  कर  रहे  हैं  तो  उसमें  जम्मू  कश्मीर  जैसी  गरीब  रियासत  को  जो

 भाग  मिल  रहा  उसको  देखकर  मुझे  बडा  दुख  होता  है  और  इसीलिए  मैं  इन  बिल्स  की  हिमायत

 नहीं  करता  ।  मैं  जनाबेवाला  की  खिदमत  में  जज  करना  चाहता  हूं  कि  इस  मुल्क  में
 मुजाहिदीन

 आजादी  ने  अपनी  जान.की  और  माल  की  कीमत॑  देकर  स्वराज्य  हासिल  वह  सही  मायनों  में

 तब  तंक  नहीं  आ  सकता  जव  तक  कि  हमारे  यहां  अमीर  और  गरीब  के  बीच  की  खाई  नहीं  पाट  दी

 जाती ।  आज  हालत  यह  गई  है  कि  अमीर  और  मीर  होता  जा  रहा है  और  गरीब  की

 हालत  बिगड़  ती  चली  जा  रही  है  ।  जब  तक  आप  इस  खाई  को  नहीं  ा 5 8: पाट  तब  तक  उनके  साथ

 इंसाफ  नहीं  होगा  ।  इसी  तरह  से  आप  बड़ी  रियासतों  और  छोटी  रियासतों  के  बीच  में  इस  लिहाज

 से  अन्तर  पैदा  कर  रहे  हैं  क्रि  उनके  पास  साधन  ज्यादा  हैं  या  कम  हैं  ।  वे  इंडस्ट्रियलाइजेशन  या  दुसरे

 मामलों  में  कितना  आगे  हैं  ।  तरक्कीयाफ्ता  रियासतों  के  में  हमारे  यहां  कई  ऐसी  रियासतें

 हैं  जो  काफी  पिछड़ी  हैं  हर  लिहाज  से  पीछे  रह  गई  जब  तक  इन  रियासतों  .  को  एक  दूसरे  के

 करोड़  नहीं  लाया  और  इनके  दरम्यान  की  खाई  को  नहीं  तब  तक  इस  मुल्क  में

 सच्चे  मानों  में  स्वराज  नहीं  आ  सकत  ।  न  पहले  भाया  है  ।  इसलिए  मैं  अजे  चाहता  हूं  कि

 जहां  हमारे  मुल्क  में  पंजाब  की  रियासत  हरियाणा है  वहीं  जम्मू  कश्मीर  भी  सिक्किम  भी

 मिजोरम  और  नागालैण्ड भी  उड़ीसा  भी  है  जिनकी  हालत  बहुत  गुजरी  पिछड़ी  और

 बेकार  है  ।  आपका  यह  कहना  कि  तरक्कीधाफ्ता  रियासतों  के  पास  साधन  ज्यादा  लिहाजा
 उनको  ज्यादा  हक  दिया  वह  जम्हूरियत  के  तकाजे के  खिलाफ  बात  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  इन  रियासतों  बीच  के  अन्तर  के  दो  कारण  हैं--एक  तो  टेक्नॉलॉजी  और  दूसरा  रु०

 रिसोसेंज  का  इन  पर  ज्यादा  मात्रा  में  खर्च  होना  ।  हमारा  टेवनालाजीकल  इन  तरक्कीयाफ्ता

 रियासतों  कौ  डेवलपमेंट  पर  ज्यादा  खर्च  हो  रही है  और  उनके  मुकाबले  जितने  पिछड़े
 राज्य  है  वहां  न  तो  टैकनालाजी  का  सही  इस्तेमाल  हुआ  है  और  a  वहां  बेकिंग  फेस

 लिटिल  दीਂ  TR rm
 हैं  जिसके

 कारण  उनका  डवलपमेंट
 ज्यादा  नहीं  हुआ  ।  उनको  सरकार

 भी  कम  सरमाया  दे  रही  है  ।  आज  इस  अस्तर  को  हमें  कम  करना  और  यह  बहुत  जरूरी  भी
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 वरना  इस  देश  में  बहुत  बड़ा  क्राइसेज  पैदा  होगा  ।  यह  क्राइसेज  ब्रिटिश  साम्राज्य  के  वक्‍त  से

 पैदा  हुआ  था  ।  जब  उन्होंने  हिन्दुस्तान  पर  कब्जा  जमाया  तो  जो  रियासतें  उनके  हाथ  में  आयीं  वे

 | डवलप  हो  गई  और  बाकी  पिछड़ी  रह  जहां  रजवाड़े  शाही  at—sta  जम्मू  राजस्थान

 के  कुछ  दीगर  आसाम  और  कुछ  दूसरे  जहां  सरकार  की  नजर  नहीं  पड़ी  ।  ब्रिटिश

 गवर्नमेंट  ने  पंजाब  में  कनाडा  की  जाल  बिछा  सिन्ध  का  डेवलपमेंट  किया जो  अब  पाकिस्तान

 का  हिस्सा  बन  चुका  उसके  डवलपमेंट  की  वजह  से  वहां  बहुत  ज्यादा  उत्पादन  हुआ  जबकि  वह

 पूंजी  सारे  मुल्क  की  थी  ।  कुछ  इलाकों  में  रेलवे  ट्रैक्स  बिछायी  गईं  और  कुछ  रियासतों  दूसरी

 फैसिलिटी  दी  गईं  ।  बड़े  शहरों  दिल्‍ली  की  ज्यादा  से  ज्यादा  सहूलियत

 अंग्रेजों  ने  दीं  ।  लेकिन  जो  सहूलियत  टेली  टेक्नालाजी  पर  ad  हुआ  वह  पूरे

 देश  की  खून  पसीने  की  कमाई  थी  ।  और  अंग्रेजों  ने  जो  सिलसिला  शुरू  हमारी  सरकार  का

 फर्ज  बनता  था  उसको  खत्म  करती  और  जो  बैकवर्ड  स्टेट्स  हैं  उनको  आगे  जाने  से  लिए  ज्यादा  से

 ज्यादा  साधन  तरक्की  करने  के  लिए  दिए  जाएं  ।

 यह  अफसाना  भी  एक्सप्लोर  हो  चुका  है
 कि  चूंकि  कुछ  इलाके  नेचुरली  बैकवर्ड

 लिए  वहां  के  लोग  पीछे  रह  गये  ।  इसलिए  उसमें  सरकार  का  क्या  दोष  |  ऐसी  बात  नीं  है  ।  जब  आप

 राजस्थान  को  एशिया  की  सबसे  बड़ी  कर्नाल  के  जरिये  पानी  दे  रहे  हैं  उससे  सारे  रा  स्थान  का

 नक्शा  बदल  जाएगा  जब  पंजाब  में  नहरें  नहीं  थीं  तो  वहां  का  क्या  हाल  था ?  लेकिन

 बाद  में  इलाकों  में  पानी  आने  से  वहां  का  उत्पादन  तरक्की  हुई  ।  और  जम्प-कश्मीर  में

 जम्मू  का  इलाका  बड़ा  ही  वसीम  है  और  बंजर  लेकिन  जब  तवी  और  रावी  से  पानी  देना  शुरू

 कर  दिया  है  तो  काफी  खुशहाल  हो  रहा  इसलिए
 बेकवड़नस  नेचुरल  ट  यह  बात  गलत  है  ।

 आप  उड़ीसा  को  देखें  सैकड़ों  मील  तक  जमीन  खुश्क  पड़ी  है  ।  अगर  मोर्न  टैक् ताला जी  से

 उसको  पानी  दे  दिया  जाय  तो  फिर  देखिए  वही  इलाका  पूरे  देश  की  खुशहाली  में  कैसे  हिस्सा  बांटेग

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  जो  यहां  पर  फाइनेंसियल  एनाटामी के
 नाम  से  नारा  लगा  कुछ

 a
 सतों  की  तरफ  हम  उसके  खिलाफ  हैं  ।  अब  तक  जो  दौलत  पैदा  हो  रही  है  क  कुछ  रियासतों

 2 Q में  जमा  हो  रही  और  कुछ  राज्य  हाथ  फैलाए  जैसे  हिमाचल

 उड़ीसा  ।  जिन  रियासतों  में  इस  वक्‍त  इन्डस्ट्रीज  बिजली  और  सारे  साधन  हासिल  हैं  उनकी

 कैपिटल  ग्रोथ  बहुत  बढ़  चुकी  है  और  वह  रियासतें  अगर  चाहें  कि
 उनको  ज्यादा  शेयर  मिले  आँ

 बैकवर्ड  स्टेट्स  को  नज़रअन्दाज़  किया  हम  इससे  मुत्तफ़िक़  नहीं  हैं  ।

 जो  आप  इस  वक्त  हासिल  कर  रहे  हैं  कुछ  ऐडीशनल  एक्साइज  ड्यूटी  अपने  हाथ  में  ले  ली

 इन ल्यू  आफ  सेल्स  टेक्स  तो  किसलिए  ली  ?  आप  परसेंटेज  के  हिसाब  से  तकसीम  करे  ।  एक  तो  कुछ

 हिस्सा  अपने  पास  रखा  और  जो  बचा  उसमें  से  जम्मू-कश्मीर  को  744  प्रतिशत  शुगर  और
 इश  mre फैब्रिक  में  दे  दि  ना  थ  TIS  इन्साफ  बात  नहीं  हुई  ।  इन्साफ  तब  होता  जब  उसकी  ज  सूरत का  ख्याल

 रखते  उसके  इलाके  की  वरुण  और  पस मांग दी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देते  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं
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 हुआ  ।  इसलिए  जो  तरीका  फाइनेंस  कमीशन  ने  अपनाया  है  उससे  हम  इत्तफाक  नहीं  करते  और

 इस  तरीका कार  को  बदलने  की  जरूरत  है  ।  जब  तक  रियासतों  जो  बैकवर्ड  स्टेट्स  हैं  अगर  आप

 उनकी  तरक्की  का  इंतजाम  नही  करेंगे  तो  इससे  बड़े  खतरनाक  नतीजे  निकल  सकते  हैं  ।  जिन

 इलाकों  में  बैकवर्ड नेस  होगी  वहां  पर  पोलिटिकल  अनरसरटेण्टी  ज्यादा  होगी  ।  क्योंकि  बे  रोजगार

 ज्यादा  होंगे  और  जो  तालीमयाफ्ता  बेरोजगार  उ  को  जिन्दा  का  कोई  अधिकार  नहीं  होगा

 जहां  इन्डस्ट्रियलाइजेशन  ज्यादा  नहीं  वहां  लोगों  की  ज्यादा  खपत  डिफरेंट  डिपार्टमेंट्स  और

 कार्य  में  करना  मुश्किल  होगा  ।  इस  तरीके  से  हमारे  बेकसों  स्टेट  में  एक  किस्म  की  टेंशन  पैदा  हो

 रही  एक  किस्म  की  बेईतमिनानी  Tar  हो  रही  3,  qT t-q2farat  पैदा  हो  रही  है  और  यह  कोई  भी

 शक्ल  अख्त्यिर  कर  सकती  है  और  इससे  एक  धमाका  मुल्क  में  हो  सकता  है  ।  इसको  बचाने  का  एक

 तरीका  होगा  कि  आप  उन  स्टेट्स  के  साथ  जिनके  साथ  ना-इन्साफ़ी  हु  ई
 उसे  खत्म  उनकी

 मदद  के  लिए  आगे  आएं  और  टोप-प्रोपर्टी  पर  उन  स्टेट्स  की  डेवलपमेंट  के  लिए  काम  जिनकी

 तरक्की  के  बड़े  इमकानात  हैं  |

 इस  जीवन  में  मैं  करना  चाहुंगा  कि  जब  आपने  फाइनेंशियल  पावस  अपने  हाथ  में  ज्यादा

 लिए  और  उन  रियासतों  को  फायदा
 भी  नहीं  दिया  जो  पसमांदा  हैं  और  ऊपर  से  अपने  इस  मुल्क

 में  ब्यूरो केसी  को  बहुत  ताकतवर  बना  मैं  तो  आपको
 भी

 दोष  दे  रहा  लेकिन  आपसे

 ज्यादा  दोष  आपके  सिस्टम  को  दे  रहा हूं  जिसमें  ब्यूरोक्रेसी  स्टेट्स  के  लिए  बहु त  मुश्किलात  पैदा  कर

 रहे  हैं  और  सेंटर  व  स्टेट्स  के  सामने  जो  एक  किस्म  की  टेंशन  पैदा  हो  रही  है  उसके  लिए  एक

 बहुत  बड़ी  वजह  यें  ब्यूरोक्रेसी  जिन्होंने  अपनी  सल्तनत  कायम  की  है  और  अपनी  पैरेलल

 मेंट  कायम  की  है  और  जिनके  इशारे  पर  आज  का  एडमिनिस्ट्रेशन  और  सरकार  चल  रही  है  ।  इस

 कदर  इन्होंने  कब्जा  जमा  रखा  है  कि  सेंटर  और  स्टेट  के  ताल्लुकात  के  पसमन्जिल  में  यह  बहुत

 गैर-जरूरी  तौर  पर  अपनी  पेवसी  का  इस्तेमाल  करते  हैं  |

 जम्मू-कश्मीर  की  रियासत  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  बहुत  पहले  से  हमने  आपसे  कहां

 कि  आप  भागे  आइए  |  हमारी  स्टेट  में  अगर  हैदी-इंडस्ट्रियलाइजेशन  नहीं  हो  सकती  है  तो  भी

 हमारे  पास  fate  पैदा  करने  के  बड़े  साधन  हैं  ।  हमारे  पास  इलैक्ट्रिसिटी  पदा  करने  के  लिए  बड़े

 qefaaag  तकनाई  के  बड़े  इमकान  लेकिन  आप  बताइए  कि  पिछले  37  बरस  में  जम्मू-कश्मीर

 के  जो  बड़ी  ऊंचाई  से  नीचे  ढलान  में  होकर  मैदानी  इलाकों  में  जाते  उनका  आपने  क्या

 फायदा  उठाया  ?

 हमने  आपसे  कहा  कि  जेहलम  और  सिन्ध  लद्दाख  से  होकर  भाती  है  और  फिर

 सारा  पानी  पाकिस्तान  की  तरफ  जाता  चिनाब  जो  इतने  बड़े  पहाड़ी  इलाकों  से  होकर  आती

 जिसका  बडा  पोटेंशियल  लेकिन  बाद  में  उसका  पानी  पाकिस्तान  चला  जाता  ओर  जो  सारे

 नदी-नाले  कश्मीर  में  बह  रहे  उन  आप  फायदा  लेकिन  आपने  कोई  फायदा

 नहीं  आपने  हमेशा  हमको  नज़रअन्दाज़  उसमें  दोनों  का  नुकसान  आपका  भी  और
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 हमारा  भी
 ।

 आपके  मरकज  में  पुरे  मुल्क  में  इ  ि  लि  को  होंगी  उतने  ही  मुल्क  की

 तरक्की  के  इमकानात  बढ़ेंगे  ।  10  हजार  मेगावाट  बिजली  हम  आपको  देने  के  लिए  तैयार

 लेकिन  आप  वहां  पैसा  लगाइए  ।  आप  इन्वेस्टमेंट  करके  लेकिन  आपने  कसा  नहीं  दिया  ।

 मैं  ast  करना  चाहता  हूं  कि  भाप  बेकार  और  qaaiar.  रियासतों  की  मुश्किलात  नहीं

 देखते  |  जब-जब  हमने  यह  मांग  की  यह  बात  बराबर  टूटती  rata  पैसों  के  मामले  में  आपके

 मयूर  एस्  आपसे  ज्यादा  बाजी  ले
 गए  हैं

 और  argat  सारी  कार्यवाही  निकम्मी  हो  जाती  है  क्योंकि

 आपका  सारा  काम  ब्यूरोक्रेसी  पर  चल  रहा  है  ।

 जब  भीਂ  हमने  रियासत  जम्मू-काश्मीर  में  बिजली  के  प्रोजेक्ट्स  को  डवलप  करने  की  बात

 उड़ी  प्रोजेक्ट  और  दुल हस्ती  प्रोजेक्ट  लगाने  की  बात  कही  आपने  अपने

 करते
 ब्यूरोक्रेसी  डेलिगेशन  भेज  दिया  जो  कि  वहां  पर  सिंह  वक्‍त  जाया  द  रहे  भौर  अपने  लिए

 एला उन् सेज  हासिल  करते  रहे  ।  यह  बड़े  अफसोस  की  बात  इसमें  आपका  भी  दखल  है  कि  आपने

 re उसको  पॉलिटिक्स  बना  दिया  ।  उसमें  आपकी  जिम्मेदारी  भी  है  और  उनकी  देखादेखी  =  रोच
 नगद

 सने

 भी  इन  कामों  को  तकमील  तक  पहुंचने  नहीं  दिया  ।

 मैंने  पीछे  एक  सवाल  किया  था  जम्मू-काश्मीर  के  इलाके  में  सुरेन्द्र  एक  मुकाम  है

 जहां  इंडो-एशियन  को-आपरेशन  के  तहत  जमीन  की  खुदा
 द  of 2  ड्रिलिंग  बड़े  टैक्नोलोजी  आये

 और  जमीन  खोदने  पर  नीचे  वहाँ  गैस  निकल  आई  1  जन  मैंने  सवाल  पुछा  तो  कहा  गया  था  कि  इस

 किस्म  की  कोई  खुदाई  नहीं  हुई  ।  लेकिन  राज्य  सभा  में  एक  सवाल  के  जवाब  में  बताया  गया  कि

 खुदाई  लेकिन  वहां  इस  fea  की  गैस  हमारी  टेक्नॉलोजी  इतनी  डिवेलप्ड  नहीं  है  कि

 उसका  उत्पादन  होता  और  उसका  फायदा  उठाया  जाता  |  अगर  उत्पादन  तो  ag  देश

 के  हित  में  लेकिन  यह  नहीं  हुआ  ।  उसके  बाद  उस  धुएं  को  बंद  कर  दिया  गया  |

 कौन-सी  ऐसी  रियासत है  इस  मुल्क  जिसके  अपने  कुदरती  वसायल  नहीं  जिनसे

 फायदा  महीं  उठाया जा  सकता  ?  अलग-अलग  टापोग्राफी  और  हालत  के  मुताबिक  वहां
 से  चीजें  मिल  सकती  जम्मू-काश्मीर  में  पैट्रोल  और  गैस  मिल  सकते  हैं  ।  बहुत-सी

 जगहों  से  गैस  और  पैट्रोल  निकले  भी  लेकिन  इस  गवर्नमेंट  ने  उसकी  खुदाई  जरूरी  नहीं  समझी  |

 अगर  वहां  पर  खुदाई  की  तो  वहां  पर  और  बहुत-सी  कीमती  चीजें  मिल
 सकती हैं  ।  यह

 गवर्नेंपेंट  पिछड़ी  हुई  रियासतों  के  साथ  इंसाफ  नहीं  कर  सकती  ।  शायद  उत्तरी  एक  बड़ी  वजह  यह

 है  कि  उन  रियासतों  और  खासतौर  पर  जम्मू-काश्मीर  इन  लोगों  की  पसंद  की  सरकार
 नहीं

 है  ।  इसी  वजह  से  वह  उनकी  मदद  नहीं  करना  चाहता  |

 हमारे  यहां  टूरिज्म  की  डेवेलपमेंट  के  लिए  गव  +4 th
 >  arr  म  किया है  ?

 सभापति  यह  जेनरल  डिबेट  नहीं  है  ।  आप  इन्हीं  बिलों  पर  बोलिए  ।
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 ीय्यतयतल्‍एय  =

 aft  अब्दुल  रीव  काबुली :  मैं  इन  बिलों के  पसे-मन्ज़र में  ही  कह  रहा  हूं  ।  a2 at तो  इस

 पर  काफी  कहा  जा  सकता  लेकिन  मैं  तो  fas  इशारा  ही  कर  रहा  हूं  कि  टूरिज्म  गौर  फ्रूट्स  में

 तरक्की  के  बहुत  इमकानात  लेकिन  इस  गवर्नमेंट  ने  कोई  मदद  नहीं  दी  ।

 फिनांस  मिनिस्ट्री  के  जरिए  रियासतों  में  37,000  करोड़  रुपए  का  टोटल  इनवेस्टमेंट  कियां

 गया है  और  24,000  करोड़  रुपए  fan  पब्लिक  अंडरटेकिग्ज  पर  खर्चे  किए  .  गए  हैं  ।.  लेकिन

 जम्मू-काश्मीर  में  बहुत  कम  रुपए  खर्चे  किए  गए  ।  आप  haze  एण्ड  feast  देखिए  कि  कितना

 मामूली  कंट्रीब्यूशन  जम्मू-काश्मीर  के  लिए  हुआ  है--वह  न  होने  के  बराबर  है  |

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मरकज  के  पास  जो  ताकत  उसका  गलत  तरीके  से  इस्तेमाल  हो  रहा  है  ।

 ag  पिछड़ी  हुई  रियासतों  की  ओर  बेकार  बनाना  चाहता  यह  पालिसी  बहुत  गलत  है  और

 मुल्क  के  हित  में  नहीं  है
 ।

 एक  आनरेबल  श्री  ने  कहा  कि  जम्मू-काश्मीर  में  इनकम  टैक्स  के  कुछ

 छापे  तो  वहां  पर  सरकार  ने  उनकी  मदद  नहीं  की  ।  यह  बिल्कुल  गलत  बात  है  ।  वह

 गलतफहमी  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आनरेबल  मिनिस्टर  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  वहां  पर  कोई

 जायज  कार्यवाही  कोई  ब्लैक-मार्कटियर  कोई  धन-चोर  कोई  धोखा-धड़ी  की  बात  चल

 रही  कोई  स्कैंडल  या  रैकट  चेल  रहा  तो  जम्मू-काश्मीर  की  सरकार  उसके  खिलाफ  कार्यवाही

 पर  रोक  नहीं  लगा  सकती  |  सरकार  आपकी  कानून  आपके  हाथ  में  आपके  हाथ  लम्बे  हैं  ।

 कौन  आपको  रोक  सकता  है  ?  न  ही  हमको  इसमें  कोई  परेशानी  है  ।  लेकिन  मरहूम  शेख  मुहम्मद

 अब्दुल्ला  के  वक्त  में  इनकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  ने  जिस  ढंग  से  वहां  पर  अपने  आदमियों  को

 उससे  ऐसा  लगता  था  कि  जैसे  वहां  की  सरकार  पर  रेड  करना  हो  ।  उससे  इनका  इमेज  अच्छा  नहीं

 बल्कि  बहुत  खराब  हुआ  ।  हमने  उसकी  मुखालिफत  और  निन्दा  की  ।  हमने  यहਂ  नहीं  कहा  कि

 इनकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  चोरों  से  dara  ले  या  चोरों  को  न  हम  कहते  हैं  कि  काम  करने

 के  ढंग  होते  हैं  ।  हवाई  जहाज  पर  बैठकर  लोग  वहां  पर  गए  और  उन्होंने  चुन-चुनकर  नेशनल

 ama  के  हामी  कुछ  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  पर  छापे  मारे  ।  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  या  विजिनेसमैन  की  पार्टियों

 के  साथ  कोई  ताल्लुक  नहीं  होता  ।  उनके  अपने  इंट्रेस्ट  होते  लेकिन  जहां  सरकार  इस  ढंग  से

 सोचे  कि  यह  विजनेसमेतन  इस  लाइन  पर  जा  रहा  है  और  वह  दूसरी  लाइन  पर  जा  रहा  रहा  तो
 न

 यह  बड़े  दुःख  की  बात  होगी  ।  हमने  देखा है
 कि  जिनकी  थोड़ी-बहुत  सिमपैथी  नेशनल  कांफ्रेस  क

 केवल  उन्हीं  के
 ऊपर  हाथ  डाला  (aaa)  जो  लोग  Ae  Sey  तरह  से

 जब  आपने  एक्शन  लिया  ।  इसमें  बहुत  सारे  बेगुनाह  लोगों  के  साथ  ज्यादती  हुई  ।  आप  इस  सारे

 मामले  की  इंवेस्टीगेशन  करा  सकते  आप  इस  आनरेबिल  हाउस  के  मैम्बर्स  का  एक  कमीशन

 बना  हम  इन्वेस्टीगेशन  के  लिए  तैयार  हैं  ।  फिर  देखेंगे  कि  किस  हद  कौन  सच्चा  है  और  गलत

 मैं  किसी  को  डिफेंड  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  हम  इस  बात  की  इजाजत  नहीं  देंगे  कि  आप

 स्टेट  की  पावर्स  को  चैलेंज  करें  ।  आप  वहां  पर  हल्ला  बोल  वहां  की  पुलिस  वहां  की
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 लिम मे फ्लिन  er  ट्  rrstaioy  घो  aad  ल्  |  | सरकार  के  स।रे  ३  पारित ध  dal  अटाता  पोज  wae  ू  हम  इसकी  इजाजत  बिल्कुल  नहीं  देंगे  ।

 आपने  वहीं  की  पुलिस  को  बेखबर  रखा  और  सरकार  को  भी  इसके  बारे  में  नहीं  बताया  ।

 इस  मुल्क  में  सेंटर-स्टेट  रिलेशन्स  को  संवारने  के  लिए  सही  ढंग  पर  चलने  की  जरूरत  है  ।

 जिंदा  तक  फाइनेंशियल  आटो नो मी  का  सवाल  यह  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मैं  इसके  हक  में

 नहीं  हूं  ।  आपने  सरकारिया  कमीशन  बनाया  हैं  और  सरकार  ने  इस  बाल्को  तसलीम  किया  कि

 कुछ  डिमार्केशन  है  ।  स्टेट  के  अपने  कुछ  Hreaarta  इस  ढंग  से  आपको  स्टेट  के  अख्तियार

 को  चेलेंज  नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  आप  कमजोर  रियासत  कमजोर  रखकर  मौज  को

 मजबूत  कर  सकते  हैं  और  न  मुल्क  को  मजबूत  कर  सकते  हैं  ।  आप  स्टेट  को  कमजोर  करेंगे  तो  यह

 मुल्क  कमजोर  होगा  |  इनको  मज  ल्म
 a  त  बनाने  के  लिए  मैं  आपसे  अज  करना  चाहता  हूं  कि  ete  के

 जो  अपने  असीरिया  रात  उनकी  आजादी  में  आप  हाथ  न  डालें  |  जो  फाइनेंशियल  पोटेंशियल  areas

 पास  उसका  इस्तेमाल  इस  ढंग  से  जो  पसमांदा  रियासतें  जिनकी  तरक्की  अभी  तक  नहीं

 हुई  जिनको  art  लाने  के  लिए  आपके  पास  साधन  उनका  इस्तेमाल  लेकिन  आप  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।  मतालबा  करता  हूं  कि  आप  ताकत  का  सही  इस्तेमाल  करें  और  अमीर  व  गरीब

 रियासतों  के  बीच  जो  अंतर  उसको  खत्म  करें  |  इस  तरह  की  जो  टेंशन  बिल्ट  करना  चाहते

 उसको  मिटा  दें  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 म  क |  एस०  टी०  के०  जयकरन  जनन  क  अध्यक्ष  अल  इंडिया  अन्ना

 द्रविड़े  मुलेन  कषगम  की  ओर  से  मैं  संघ  उत्पाद  शुल्क  विधेयक  1984  तथा  अन्य  तीन

 जिन्हें  चर्चा-परिचर्चा  के  लिए  एक  साथ  पेश
 किया  गया

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  संगत  मुद्दे

 उठाना  चाहता हूं  ।

 भाठवें  वित्त  आयोग  '
 **

 श्री  सनी रास  बागड़ी  :  सभापति  दिल्ली  में  पाँच  मैम्बर  पार्लियामेंट

 गिरफ्तार  हुए  हैं--कया  आपके  पास  कोई  सूचना  है  ?

 सभापति  महोद॑य  :  मेरे  पास  कोई  इन्फर्मेशन  नहीं  हैं  ।

 भी  ऐस०  टी०  के०  जयकिशन  :  आठवें  वित्त  आयोग  ने  14  1983  की  अन्तरिम

 रिपोर्ट  पेश  की  दस  विधेयक  ने  अंतरिम  रिपोर्ट  में  शामिल  को  कानूनी  रूप  देकर

 23  1984  को  तैयार  की  गई  थी  और  सभा  में  पेश  की  गई  थी  ।  आठवें  वित्त  आयोग  ने

 *तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रे  के  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतरण  ।
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 30  1984  को  अपनी  अन्तिम  ्य  e ar rv  dor  ay Pate  Wal  Hl  |  केन्द्र  ने  आठवें  वित्त  आयोग  की  अंतरिम

 रिपोर्ट  में  शामिल  सिफारिशों  को  प्रभावी  करने  वाले  इस  विधेयक  को  पेश  करने  में  छः  माह

 लगाए  ।  मैं  खास  तौर  से  यह  कह  रहा  हूं  rate  आठवें  वित्त  आयोग  की  अन्तिम  रिपोर्ट  में  शामिल

 सिफारिशें  लागू  करने  में  ऐसी  देर  नहीं  होनी  चाहिए  थी  ।

 इन  चारों  विधेयकों  से  मुझे  पता  चला  कि  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  में  तमिलनाडु  को  जो  हिस्सा

 था  उसमें  धीरे-धीरे  कमी  आई  है  ।  सातवें  वित्त  आयोग  ने  7.641%  की  सिफारिश  की  थी  ।  अब

 आठवें  वित्त  आयोग  ने  इसे  घटाकर  7.637%  कर  दिया  ।  सातवें  वित्त  आयोग  ने  बिजली  की

 मद  में  तमिलनाडु  के  लिए  7.25  प्रतिशत  की  सिफारिश  की  थी  ।  ae  1979  में  यह  7.25  प्रतिशत

 दिया  गया  था  किन्तु  1983-84  में  इसे  घटाकर  6.38  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ।  अब  आठवें  वित्त

 आयोग ने  1984-85 के  लिए  7.71  प्रतिशत  की  सिफारिश  की  चूंकि  वित्त  आयोग  की

 सिफारिशें  पांच  वर्षों  तक  प्रभावी  होती  हैं  अतः  मुझे  यह  आशंका  है  कि  यह  7.71  प्रतिशत  घटकर

 1983-84  के  आंकड़ों  के  समान  हो  जाएगा  |  मैं  चाहता  हुं  कि  वित्त  मन्त्री  सुनिश्चित  करें  कि

 यह  ऐसा  नहीं  होगा  ।  तमिलनाडु  का  विशेष  महत्व  के  सामान  के  मद  में  7.710  प्रतिशत  अतिरिक्त

 उत्पाद-शुल्क  था  जिसकी  4:  वित्त  आयोग  ने  सिफारिश  की  इसे  वित्त  आयोग
 ने  घटाकर

 7.707  प्रतिशत  कर  दिया  है  |

 मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  2  कि  हालांकि  केन्द्र  का  उत्पाद-शुल्क

 राजस्व  वर्ष  प्रतिवर्ष  बढ़ता  ही  जा  रहा  था  किन्तु  राज्यों  का  भाग  ag  प्रतिवर्ष  घटता  ही  जा  रहा

 राज्यों  के  लिए  स्रोतों  को  बढ़ाने  की  सम्भावनाएं  संकुचित  की  जा  रही  यदि  बिक्री  कर

 बढ़ाया  जाता  है  तो  अवश्यक  वस्तुओं  का  मूल्य  बढ़  जाता  जिसके  कारण  आम  जनता  में  असंतोष

 फैल  जाता  है  ।  सूखा  और  बाढ़  के  समय  भूमि  राजस्व  aga  नहीं  जाता  है  जो  कि

 आती  रहती  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्यों  का  खर्च  भी  बढ़ता  ही  जा  रहा  इस  समय  केन्द्र  की

 उत्पाद-शुल्क  से  प्राप्त  राशि  का  40  प्रतिशत  दिया  जाता  मैं  इस  40  प्रतिशत  को  60  प्रतिशत

 तक  बढ़ाने  की  मांग  करता  हूं  ।  तभी  राज्य  विकास  की  गति  बनाए  रखेंगे  |  यहं  बिल्कुल  स्पष्ट है

 कि  रेत  पर  खड़ी  इमारत  बहुत  देर  तक  नहीं  टिकेगी  ।  यदि  राज्य  कमजोर  रहेंगे  तो  केन्द्र  मजबूत

 नहीं  रहेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  कर-राजस्व  में  से  और  अधिक  राशि  का  नियतन  किया

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषणा  समाप्त  करता  हूं  ।

 थ्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  इस  विवाद  में  कुछ  परिचित  विषयों  पर  ही  चर्चा  हुई  है  ।

 हम  पर  आंकड़ों  से  प्रहार  किया  गया  और  हमने  आरोप  के  निराकरण  के  लिए  बार-बार  दुहराए  गए

 आंकड  फिर  से  पेश  कर  दिए  ।  अपनी  आरम्भिक  टिप्पणी  में  जो  मैंने  वक्तव्य  दिया

 श्री  मनीराम  बागड़ी  सभापति  मतलब  की  बात  का  मापकों  पता  नहीं

 यहां  पर  पांच  आदमी  बेठ  कोरम  के  वर्मा  पार्लियामेंट  नसे  चलेगी  ?  मैंने  जो  बात  पहले

 garg  थी--दिल्ली  में  दस  हजार  भादमी  गिरफ्तार  हुए
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 सभापति  महोदय  :  उसकी  इंफर्मेशन  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  10  हजार  आदमी  गिरफ्तार  हुए  हैं  ।  चौधरी  चरण  qaqa

 प्रधान  अटल  बिहारी  स्वामी  इंद्रेश  वर्ग रह  ।  आपके  पास  इन्फार्मेशन  क्यों  नहीं

 आई  ?  मेरे  सामने  इत्तिला  दी  है  ।

 सभापति  महोदय  :  देख  लेते  अगर  आई  होगी  तो  आपको  बतला  देंगे  ।

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  सदन  में  कोरम  नहीं

 सभापति  महोदय
 :  माननीय  मन्त्री  जरा  बेठ  जाएं  |  अभी  गणपूर्ति  नहीं  हुई  है  ।  गणपूर्ति  के

 लिए  घण्टी  बजाई  जाए  |

 454  स०  पीठ

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  गणपूर्ति  हो  गई  है  ।  माननीय  मन्त्री  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  वही  आरोप  हूं
 tor

 मारे  खिलाफ  लगाए

 गए  थे  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  गणपूर्ति  का  प्रश्न  श्री  बागड़ी  द्वारा  उठाया  गया  था  क्योंकि

 वे  गिरफ्तार  किए  गए  संसद  सदस्यों  के
 बारे

 में  कुछ  जानकारी  हासिल  करना  चाहते  थे  ।  4  घण्टे

 a नव्य  qa न  लग  म away बीत  गए  है  ।  उन्हें  लगभग  1  बजे  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  5  बज  गए  हैं  ।  वोट

 क्लब  मुश्किल  से  एक  मील  दूर

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  जानकारी  होने  पर  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष  रख  दी

 जाएंगी  ।

 पो०  अर्जित  कुमार  मेहता  :  यहं  asa  की  बात  है  कि  जानकारी  अभी  तक  नहीं

 भाई है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महिला  जवाब दें  ।

 प्रो ०  अजित  मेहता  :  यहां  कोई  सरकार काम  नहीं  कर  रही है  ।

 थी  adit  अग्रवाल  :  दिल्‍ली में  भी  ?.

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  उपाध्यक्ष  इस  समय  राज्यों  की  सरकारों  का  जो  स्वरूप  उसके

 आधार  पर  राज्यों  के  बीच  भेदभाव  करने  के  लिए  सरकार  के  विरुद्ध  अभियोग  लगाए  गए  हम
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 पर  तद्थवाद  आरोप  लगाया  गया  है  ।  हम  पर  राज्य  सरकारों  के  अधिकारों  को  छीनने  का

 आरोप  लगाया  गया  वित्तीय  मामलों  में  पूर्ण  स्वायत्तता  की  मांग  की  गई  है  ।  ये  सब  तक  थे

 राब  आरोप  हैं  जो  पहले  लगाए  गए  थे  और  जिनका  प्रभावकारी  ढंग  से  खण्डन  किया  गया  था  ।  मुझे

 यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  कि  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  समग्र  प्रबंध  की  जिम्मेदारी

 संघीय  सरकार  पर  है  और  इस  सरकार  का  उस  जिम्मेदारी  को  छोड़ने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  यह  एक  संयुक्त  जिम्मेदारी  है  ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  हम  उस  जिम्मेदारी  को  भूल  नहीं  सकते  हैं  ।  लेकिन  यह  सच  है  कि

 मे  केवल  राज्य  सरकार  को  बल्कि  संघीय  सरकार  को  भी  राष्ट्र  की  विभिनन  विकासशील  गतिविधियों

 के  लिए  संसाधन  जुटाने  में  कठिनाई  को  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  इस  जिम्मेदारी  को  निभाने

 के  लिए  हमें  राज्यों  के  लिए  पर्याप्त  चिन्ता  करनी  पड़ती  है  ।

 तक  यह  नहीं  है  कि  हम  राज्य  सरकारों  को  ताकि  पर  रख  कर  एक  मजबूत  केन्द्र  चाहते

 प्रधान  मन्त्री  महोदया  ने  बार-बार  कहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  उतना  हदी  मजबूत  किया  जा

 सकता है  जितनी  कि  राज्य  सरकारें  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राज्य  भी  काफी  मजबूत  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  यि  राज्य  सरकारें  कमज़ोर हैं  तो  यह  सोचना  ख्याली  gata

 होगा  कि  केन्द्र  सरकार  को  भी  मज़बूत  बनाया  जा  सफलता  है  ।

 ah  लित
 नहीं  ।  राज्य  मजबूत  नहीं  हैं  ।

 श्री  Uo  एम०  मुझे  आश्चर्य  है  कि  माननीय  सदस्य  प्रो०  चक्रबर्ती नें

 केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  बीच  सम्बन्धों  को  मालिक-नौकर  के  बीच  के  सम्बन्धों  के

 बराबर  ठहराया  है  ।  इस  दोषारोपण  से  बढ़कर  तथ्यों  को  और  अधिक  झुठलाया  नहीं  सकता  है  ।

 जो  कुछ  भी  किया  गया  चाहे  वह  ओवरड्राफ्ट ों  के  क्षेत्र  में  है अथवा  योजना  परिव्यय  के  क्षेत्र  में  यह

 काय  हमेशा  राज्य  सरकारों  को  पूर्ण  विश्वास  में  लेकर  किया  गया  है  ।  कभी-कभार  सही  मतभेद  हो

 सकते  हैं  ।
 आपने  सम्मेलन  आयोजित  किए  हैं  और  इन  सम्मेलनों  की  बजह  से  कई

 मतभेद  उभरे  हैं
 ।  इस

 तथ्य  से  इंकार  महीं  जा  सकता है  कि  इन  सभी  सम्मेलनों  में  कोई

 व्यापक  आम-सहमति  नहीं  हो  पाई  ।  मुझे  यह  और  भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  मुझे  विश्वास  है  कि

 प्रो०  चक्रबर्ती  इसका  खण्डन  नहीं  जब  आप  लोगों  में  आम  सहमति  या  व्यापक  मतैक्य  नहीं

 हो  सका  है
 तो

 क्या  सरकार  को  अपना  काम  ठीक  ढंग  से  संपन्न  करने  के  लिए  कहना  उचित

 होगा |
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 ———  एसस

 अब  ऐसी  धारणा  बनाई  जा  रही  हैं  कि  भारत  सरकार  राज्यों को  संसाधनों  के  आबंटन के

 मामले  में  जो  मन  में  कर  संकती  है  ।  प्रत्येक  कार्य  संविधान  की  परिधि  के  संविधानਂ

 के  ढांचे के  अन  किया  जाना  चाहिए  |

 अनुच्छेद  280  में  क्या  कहा  गया  है  ?  इसमें  कहा  गया  है  कि

 (3)  आयोग  का  यह  कत्तव्य  होगा  कि

 संघ  तथा  राज्यों  के  बीच  में  करों  के  शुद्ध  आगम  जो  इस  अध्याय के  अधीन

 उनमें  विभाजित  होता  है  या  वितरण  के  बारे  तथा  राज्यों  के  बीच

 ऐसे  आंगन  के
 तत्संबंधी

 अंशों  के  बंटवारे के  बारे

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  राज्यों
 के  राजस्वों  के  लिए  सहायक  अनुदान  देने

 में  पालनीय  सिद्धान्तों  के  बारे

 राष्ट्रपति  को  सिफारिश  करे  1.0

 जब  मामला  यह  है  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  qto  चक्रवर्ती  ने  हम  पर  स्वेच्छाचारिता  का

 इलजाम  लगाने  का  इतना  साहस  कैसे  जुटाया  ।  सातवें  वित्त  आयोग  ने  अपनी  सिफारिशें  दे  दी  हैं

 और  करों  की  आय  का  आबंटन  सातवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  किया  गया  मैं

 ऐसा  कोई  कारण  नहीं  देखता  कि  आपको  इस  पर  आपत्ति  कैसे  हो  सकती  है  ।  थे  चार  विधेयक  इस

 विचार  से  कतिपय  तकनीकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  केवल  एक  अन्तरिम  उपाय  है  कि

 ared  वित्त  आयोग  में  30  तारीख  को  राष्ट्रपति  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  इस

 पर  राष्ट्रपति  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  और  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  संसद  में  प्रस्तुत

 किया  जाता  है  |  इस  मई  के  महीने  में  हमें  राज्यों  को  करों  का  कतिपय  भाग  देना  है  ।  इस

 बात  ने  हमें  इन  संशोधनकारी  विधेयकों  के  साथ  इस  सभा  में  आने  लिए  मजबूर  किया  है  ।

 सरकार  पर  यह  आरोप  लगाना  बिल्कुल  निराधार  है  कि  हम  स्वेच्छाचारी  हैं  ae  भी  कहा

 जाता है  कि  भारत  सरकार  अभिमानी  अभिमान  अथवा  नम्रता  का  बिल्कुल  प्रश्न ही  नहीं

 नि उठता  |  जब  कभी  भी  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  पश्चिमी  बंगाल  के  दृष्टिकोण  से  देखा  है  तो  उ  र

 हमेशा  वहां  के  कार्य  को  सामान्य  से  ज्यादा  महत्व  दिया  है  जबकि  हमने  संघ  के  अन्य  राज्यों  को

 सामान्य  महत्व  दिया  है  ।  आपकी  जानकारी  के  लिए  हम  पर  हमारे  दल  के  लोगों  द्वारा  भी  यह

 आरोप  लगाया  गया  है  कि  हम  पश्चिमी  बंगाल  के  प्रति  नस्र  तथा  उदार  हैं  और  वे  बड़े  मजे  से

 ओवर ड्राफट ों  पर  ओवरड्राफ्ट  लेते  जा  रहे  हैं  और  सरकार  उन्हें  स्वीकार  करती  जा
 रही  है  ।

 इसलिए  प्रो ०  चक्रवर्ती  को  तस्वीर  के  दूसरे  पहलू  को  भी  देखना  होगा ।
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 i  णा

 तप  1980-85  तक  की  अवधि  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  प्रति  ब्यक्ति  योजना

 व्यय  790  करोड़  रुपये  है  जो  कि  अधिकांश  कांग्रेस  शासित  राज्यों  से  ज्यादा  आपकी

 जानकारी  के  लिए  बिहार  की  यह  राशि  572  करोड़  रुपये  उड़ीसा  की  684  करोड़  रुपये

 राजस्थान  की  786  करोड़  रुपये  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  662  करोड़  रुपय ेहै  ।  इन  तथ्यों  को  देखते

 हुए  भारत  सरकार  पर  आरोप  लगाना  बिल्कुल  निराधार  है  कि  वह  स्वेच्छाचारी  है  अथवा  हठधर्मी

 पश्चिमी  बंगाल  का  पुनः  जिक्र  करते  हुए  हम  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  कार्यकरण  में  कोई

 नुक्ताचीनी  नहीं  करना  चाहते  |  यह  मेरा  इरादा  नहीं  है  और  सरकार  का  भी  बिल्कुल  इरादा  नहीं

 है  ।  लेकिन  जब  हम  कतिपय  आंकड़ों  का  उल्लेख  करते  हैं  तो  हमें  भी  अपनी  ara  को  सिद्ध  करने  के

 लिए  उसके  खिलाफ  आंकड़े  देने  पड़ते  लेकिन  पश्चिमी  बंगाल  का  इसके  कुल  खर्चे  की  प्रतिशतता

 के  रूप  में  इसका  वास्तविक  योजनागत  व्यय  क्रिया  रहा है  ?  1980-81  से  1982-83  तक  की

 अवधि  के  दौरान  यह  केवल  17.23  प्रतिशत  था  शेष  गर-योजनागत  था  ।  आप  अपने-आपको  अन्य

 राज्यों  जैसे  आन्ध्र  जिसका  वास्तविक  योजनागत  व्यय  25.27  प्रतिशत  बिहार  जिसका

 22.10  प्रतिशत  राजस्थान  जिसका  22.38  प्रतिशत  उत्तर  प्रदेश  जिसका  30.63  प्रतिशत

 है  और  महाराष्ट्र  जिसका  28.5  प्रतिशत  है  ।  जिस  मुद्दे  को  हमने  बार-बार  रखा  है  वह

 यह  है  कि  उन  कारणों  की  वजह  से  जिनकी  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  सर्वोत्तम  जानकारी

 उन्होंने  योजनागत  खे  की  तुलना  में  गर-योजनागत  as  पर  अधिक  ध्यान  दिया  है  और  यह

 वह  निमित्त  मुद्दा  है  जिसे  हम  सिद्ध
 करना

 चाहते  हैं

 पी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  क्या  मुल्य  वृद्धि  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  है  ओर

 पश्चिमी  बंगाल  स  रकार  के  लिए  नहीं  है  ?

 श्री  एस०
 एम०

 क्र्त्ण  जी  हम  जानते  मैं
 कुछ  और  भी  कहूंगा '*

 xr
 Pa

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  मैं  एक  और  प्रश्न  रखे  रहा  g  कि  क्या  आप  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार
 द्वारा

 चाय  अथवा  इंजीनियरी  और  अन्य  माल  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  के  वार्षिक

 आंकड़ों  का  उल्लेख  कर  सकते  हैं  ?

 थ्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  जव  मैं  एक  और  मुद्दा  उठाऊंगा  तो  मैं  आपको  थोड़ी  परेशानी  में

 डाल  दूंगा

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  यदि  आधा  मिनट  और  दें  ती  मैं  एक  अनुरोध  करूंगा  ।  जहां  तक

 तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  है  शिक्षा  पर  किए  जाने  वाले  खर्च  को  योजनागत  खर्च  रखा  गया  लेकिन

 जहां  तक  पश्चिमी  का  सम्बन्ध  शिक्षा  पर  किए  जाने  वाले  को  गैर-योजनागत aa  में

 रखा  गया  है  ।  आप  इसे  किस  प्रकार  स्पष्ट  करेंगे  ।
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 श्री  एस०  sd ad  कृष्ण

 :  प्रशन  यह  नहीं  है
 कि  तमिलनाडू  क्य  ह  1%  रह्म  है  और  पश्चिमी

 बंगाल  क्या  नहीं  कर  रहा  है  ।  प्रश्न  योजनागत  खर्च  और  गैर-योजनागत  ad  कहा है
 ।  इसलिए  मैं

 अपनी  बात  को  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  आंकड़ों  पर  सिद्ध  करने  की  कोशिश  कर

 एक  बात  यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार की  ओर  से  इस  सम्बन्ध  में  क्यां  वचनबद्धता

 थी  ?  राज्य  सरकार  ने  5  वर्षों  के  दौरान  अपने  संसाधनों  को  2178  करोड़  तक  करना  चाहा  है

 लेकिन  इसके  परिणाम  क्या  राज्य  सरकार ने  कुल  452  करोड़  रुपये  जुटाए  हैं  और

 1981-82  में  इसका  अंशदान  नगण्य  था  ।  उपयुक्त  452  करोड़  रु०  के  आंकड़े  भी  इस  अनुमान

 पर  आधारित  हैं  कि  राज्य  सरकार  ने  1983-84  सें  अपने  संसाधनों  को  इतना  करने  क  वचन

 दिया किन्तु  1984-85  के  लिए  उन्होंने  vat  वचन  दिया  दूसरी  ओर  भारत  सरकार

 680  करोड़  रुपये  के  पंचवर्षीय  आंकड़ों  की  तुलना  में  762  करोड़  रुपये  की  धनराशि

 की  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  थी  हमने

 पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  काफी  अधिक  तराशी  की  व्यवस्था  की  है  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि  हम  पर  आरोप  क्यों  लगाए  जाने  चाहिए  और  आखिरकार  हम  पर  थे  आरोप  लगाया  जा  रहां

 है  कि  हम  पश्चिमी  बंगाल  के  प्रति  विशेष  रूप  से  उदार  क्यों  हैं  ।  इससे  केवल  यही  प्रकट  होता  है  कि

 हमारी  नीति  बहुत  उद्देश्यात्मक  भारत  सरकार  पर  आप  जो  भी  आरोप  लगाना  चाहें  लगा

 परन्तु  हम  हमेशा  ही  कुछ  निर्धारित  मानदण्डों  के  पुर
 व्व्यूण्भुा भ y  र  ही  कार्य  कर  रहे  हमारे  सामने  यह

 दृष्टिकोण  नहीं  होता  कि  किस  राज्य  में  कौन-सी  सरकार  है  या  किस  ढंग  को  सरकार  है  ।  हमारे

 लिए  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  हो  या  तमिलनाडु  को  सरकार  हो  या  आन्  प्रदेश  की  या  कर्नाटक

 सब  बराबर हैं  ।

 जहां  तक  योजना  आयोग  की  भूमिका  के  वारे  में  उठाए  गए  कुछ  अन्य  मुद्दे  उनके  विषय

 में  मेरा  यह  कहना  है  कि  योजना  आयोग  की  भूमिका  एक  ऐसी  भुमिका  है  जिसे  हम  सभी  ने  बहुत

 महत्व  दिया  1977-80  के  बीच  एक  ऐसा  समय  था  जब  योजना  आयोग  को  उठाकर  ताक

 पर  रख  दिया  गया  और  हर  वर्ष  योजना  बनाई  जाती  जिनका  परिणाम  कुछ  भी  निकला  ।

 विद्यमान  सरकार  के  ऋण  के  लिए  यह  कहा  जाता  है  कि  एक  पूर्ण  योजना  आयोग  की  स्थापना  की

 गई  एक  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  की  गई  और  अधिकांश  क्षेत्रों  में  हमने  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 की
 है  और  हमारी  योजना  प्रक्रिया  से  काफी  लाभ  हुमा  और  वास्तव  योजना  यंत्र  पहले  से

 अधिक  तेज  बन  गया  है  ।

 सरकार  अनुदानों  और  ऋणों  कीः  व्यवस्था  करती  प्रो ०  चक्रवर्ती  ने  स्वेच्छिक  अनुदानों

 का  उल्लेख  किया  ।  जो  ऐसे  समय  में  दी  जाती  हैं  जब  कभी  कहीं  पर  प्राकृतिक  आपदाएं  जेसे  बाढ़

 तथा  अकाल  की  स्थिति  आती  है  जो  राज्यों  को  खतरे  में  डाल  देते  जब  हम  इनके  द्वारा
 प्रभावित

 राज्यों
 के  बचाव  के  लिए  जाते  हैं  ।  इसके  लिए  निर्धारित  पद्धतियां

 हैं  जिनके  अन्तर्गत सभी
 सम्बन्धित

 '
 ३05



 संपदा  शुल्क  संशोधन  विधेयक  3  1984

 मन्त्रालय अ  अन्य  घन  दल  वहां
 ज जाता  है  और  राज्य  सरकार  के  साथ

 दयाराम  करके  एक

 लिए रिपोर्ट  तैयार  करता  है  और  अन्ततोगत्वा  कतिपय  निर्णय  ले  Witt  जाते  हैं  ।  इन  अनुदानों के  वितरण

 में  बिल्कुल  कोई  राजनीतिक  दृष्टिकोण  नहीं  होता  यह  आवश्यकता  ओर  उत्पन्न  हुई  क्षति  की

 मात्रा का  प्रश्न  है

 लगभग  प्रत्येक  मामनीय  सदस्य  ने  कहा  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  को  सामान्य  से  अधिक  महत्व

 दिया  जा  रहा  है  ।  इसीलिए  सरकारिया  आयोग  की  नियुक्ति  की
 गई

 और  यह
 कार्य  कर  रहा  है  ।

 सभी  राजनीतिक  दलों  को  अच्छी  प्रकार  ये  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हैं  कि  वे  आयोग  से  सम्पर्क  करें  और

 अपनी  बातें  उसके  समक्ष  रखें  ।  अन्ततोगत्वा  आयोग  भारत  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करने  ar  रहा  है  जिसके  आधार  पर  आम  राय  तैयार  की  जाएगी  ।  श्री  चित्त  बसु  ने  अतिरिक्त

 उत्पाद-शुल्क  का  हवाला  दिया  भर  कहा  कि  इससे  राज्य  अपने  स्रोतों  से
 वंचित  हो  रहे  हैं  ।  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  ने  1970  में  तीन  वस्तुओं  के  आधारभूत  तथा  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्कों  के  बीच

 241.0  के  अनुपात  की  सिफारिश  की  थी  ।  अब  ag  अनुपात  12:  है  जो  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌

 द्वारा  की  गई  सिफारिश  की  तुलना  में  राज्यों  के  अधीन  पक्ष  में  है  ।  उत्पाद-शुल्क  में  राज्यों  का

 1958-59  में  40  करोड़  रूप  हिस्सा  था  ।  अब  79  करोड़  रुपये  तक  बढ़  गया  है  ।  अतिरिक्त

 उत्पाद-शुल्क  केवल  राज्यों  को  ही  मिलता  ।  और  हम  इसे  और  बढ़ा  रहे  हैं  ताकि  राज्यों  को  और

 अधिक  उत्पाद-शुल्क  प्राप्त  हो  सके  ।  हम  तीनों  वस्तुओं  के  अतिरिकत  उत्पाद-शुल्क  को  आगामी  रूप

 में  मुल्य  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  लागु  करने  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इस  ag

 में  यह  बढ़  कर  8.5  प्रतिशत  हो  ताकि  राज्य  और  अधिक  अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  प्राप्त  कर  सकें  ।

 भारत  सरकार  का  पुरा  ध्यान  इस  बात  पर  है  कि  राज्यों  को  अधिकाधिक  प्रदान  किया  जा  सके

 ताकि  राज्यों  को  अपने  स्रोतों  की  व्यवस्था  करने  में  कोई  कठिनाई  न  होने  पाए  ।

 कित  हमें  एक  बात  पर  ध्यान  देना  होगा  कि  स्रोत  सीमित  हैं  और  मांगें  अनेक  हैं  ।

 मांगों  का  समाधान  करना  तथा  आवश्यक  स्रोतों  की  व्यवस्था  करना  बहुत  मुश्किल  काम  है  |

 मुझे  विश्वास  है  कि  प्रोफेसर  इस  काम  के  कठिन  स्वरूप  को  समझते  होंगे  ।  पश्चिम  बंगाल  में  जिला

 परिषदें  हैं  पंचायत  समितियां  जो  बहुत  अधिक  विकेन्द्रीकरण  की  मांग  करती  वे  स्थानीय

 निकायों  पर  कर  वसूल  करने  के  लिए  अधिक  शक्तियों  की  मांग  कर  रही हैं  ।  जिनका  भाप  स्थानीय

 निकायों  के  प्रथम  में  मुकाबला  कर  रहे  हैं  उसका  हम  राज्यों  और  केन्द्रों  के  बीच  सामना  कर

 अब  वित्तीय  आयोग  संवैधानिक  व्यवस्था  है  जिसके  लिए  संविधान  में  व्यवस्था  की  गई  जो  वस्तुतः

 व्यापक  मार्ग  निर्देश  जारी  करता  है  कौर  वित्तीय  आयोग  के  सभी  राज्यों  का  दौरा  किया  है  और

 के  ah  सने  अभ्यावेदन  पढ़ ेहैं और  हमें  निश्चित  आशा  है  कि  वह  समुचित  सिफारिश

 करेगा  ताकि  राज्यों  के  लिए  स्रोतों  के  नियतन  हेतु  art  निर्देश  घटक  सिद्ध  होगा
 ।

 मेरे  जम्मू  और  कश्मीर  से  आए  भिन्न  जो  हमेशा  सबसे  बाद  में  बोलते हैं हैं  और  बहुत  वजनदार
 बातें  भी  कहते  हैं  कभी-कभार  गलत  तथ्य  भी  पेश  कर  देते  हਂ

 क
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 एए

 pay"  | श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  जरा  मुझे  वत

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण :  या  फिर  तथ्य  की  सच्चाई  पर  ध्यान  ही  नहीं  देते  ।  )

 जम्मू  और  कश्मीर  की  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  अत्यन्त  उदारता  से  मिलती  रही  है  ।  जम्मू
 और  कश्मीर  की  योजना  का  1980-85  के  लिए  कुल  परिव्यय  900  करोड़  रुपये  था  और  केन्द्रीय

 सहायता  1056  करोड़  रुपये  अर्थात्‌  योजना  परिव्यय  से  100  प्रतिशत  से  भी  अधिक  थी  |

 जब  स्थिति  यह  है  तो  आप  भारत  सरकार  के  खिलाफ  क्या  शिकायत  करते हैं  ?  मैं

 आपकी  मदद  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  जम्मू  और  कश्मीर  की  1983-84  में

 प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता  509  रुपये  थी  जो  अधिकतम  की  दृष्टि  से  पूरे  देश  में  पांचवें  नम्बर  पर

 तो  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  भारत  सरकार  के  सिवाय  शिकायत  हो  सकती  कितु  जम्मू

 और  कश्मीर  को  तो  बिलकूल  भी  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबली  :  क्योंकि  उन्होंने  यह  मुद्दा  उठाया  है  इसलिए  मैं  साफ-साफ  बता

 देना  चाहता  हूं  ।

 शी  एस०  एम०  कृष्ण  :  मैंने  गलत  नहीं  कही ।

 नी "rt  पु  तग TT
 उपाध्यक्ष महोदय  :  वे  अप

 लत  नहीं  मान  रहे
 ।

 यदि  आप  मंत्री  महोद॑य  की  बात

 से  सहमत  नहीं  हैं  तो  आप  उन्हें  लिख  सकते  यदि वे  अपनी  बात  गलत  नहीं  मान  आप  उनसे

 मनवा  नहीं  सकते  ।  यह  बात  महत्वपूर्ण  है  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली
 :

 ने  कहते कि  मैं  सही  तथ्य  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  जब  वे  ऐसा

 आरोप लगाते  हैं  तो  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  उन्हें  मुझे  बोलने  का  मोका  देना  चाहिए

 उन्हें  यह  बताना  होगा  कि  मैं  सही  क्यों  नहीं  मेरे  आंकड़े  सही  कयों  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वे  आपकी  बात  नहीं मान
 यदि  आप  सहमत  नहीं  तो  उन्हें  लिखिए  ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण :  वे  पर्यटन  की  बात  पर्यटन
 राज्य

 का
 विधय  है  ।  वे  सेब

 कौर  अन्य  फलों  की  बात  करते
 वह

 भी  राज्य  का  विषय  ही  है  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  मैंने  कहा  था  कि  केन्द्र  को  भी  हमें  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 आप  पर्यटन  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  हमारी  सहायत  नहीं  कर  रहे  हम  अन्य  परियोजनाओं  के

 विकास  के  लिए  धन  चाहते  हैं  ।  हम  अपनी  नदियों  से  10,000  मेगावाट  की  व्यवस्था  कर  सकते  हूं
 d ्

 किन्तु  प्रशन  है  कि  हुमा  री  मदद  करनी  चाहिए  ।
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 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  भारत  सरकार  मदद  चाहने  वाले  किसी  भी  राज्य  की  मदद

 करने  के  लिए  तैयार  है  ।  अन्य  सदस्यों  ने  भी  कुछ  मुद्दे  उठाए  हैं  जिन  पर  आठवें  वित्त  आयोग  की

 सिफारिशों  के  अन्तर्गत  विचार  किया  जाएगा  और  आयोग  केन्द्र-राज्य  के  सम्बन्ध के  प्रश्न  पर  भी

 विचार  करेगा  जिसकी  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  सभी  चविधधक द  कदम  विचारां  फेश  करता  हूं  ।

 5.19  स०  पूँछ

 संघ  उत्पाद-शुल्क  (faz)  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  मैं  सभा  के  मतदान  के  लिए  संघ  उत्पाद-शुल्क  संशोधन

 विधेयक  प्रस्तुत  करता  हूं

 प्रश्न यह  है  :

 संघ  उत्पाद-शुल्क  1979  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ब

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न यह  है  :

 खंड  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 हुआ  1

 खंड 2  और  3  विधायक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  हैं  :

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  के  नाम  विधेयक  का  अग  बने +'*

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  tt

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पारित

 कर  दिया  ।
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 13  1906  अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व का  संशोधन  विधेयक

 el

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 5.204  म०  पर

 अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व
 का

 संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 ग्रीक  अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957  में

 और  संशोधन  कं  रने  बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न यह  है

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  1"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 wis
 2

 और
 3

 विधेयक  में  जोड़  दिए  गए
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ग्रीक  खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक्र  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  1,  अधिनियमन सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव
 कर

 सकते
 हैं  कि  विधेयक  पारित  किया

 जाए  ।
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 उत्पाद-शुल्क  वितरण  विधेयक  3  1984

 —_—— णनाएएजएत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  1.0

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 5.22  म०  प०

 संघ  उत्पाद
 चय  wom  (fs  वितरण  विधेयक न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न

 यह  है  :

 संघ  उत्पाद-शुल्क  वितरण  1980,  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न यह  है  :

 | है | कि  खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  और  3  विधेयक में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और
 विधेयक

 का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पारित  किया

 जाए ।
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 सम्पदा  gen  संशोधन  विधेयक

 क  मेकिककरति

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री एस०  एम०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विधेयक  पारित  किया  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 विधेयक  पारित  कियां  जाए  | |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 5.234  मठ  पूठ

 सम्पदा  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 सम्पदा  शुल्क  afafean,  1962  का  आर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक
 पर  विचार  किया  जाए  | 1 0

 प्रस्ताव  स्वीकृत हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  में  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  किया  जाएगा  |

 प्रश्न यह  है  :

 कि  खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।''

 स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्मोकी  |  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  अब  यह  प्रस्ताव  कर  सकते हैं  कि
 विधेयक

 को  पारित

 किया  जाए  |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सकी  विधेयक  पारित  किया  जाए  16.0
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 3  1984  को  सुरेःद्रनगर-बांकानेर  सेक्शन  पर  3  1984

 रल  फाटक  पर  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में

 अमम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 सकी  विधेयक  पा रित
 किया  जाए  । SAD  नाव  लगा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3  1984  को  सुरेन्द्रनगर-बांकानेर  सेक्शन  पर  रेल  फाटक

 पर  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  रेल  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देंगे

 रेल  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  :  मुझे  सदन  को  बड़े  दुःख  के  साथ  सुचित

 करना  पड़  रहा  है  कि  पश्चिम  रेलवे  के  सुरेन्द्र  नगर-बीकानेर  खंड  पर  खगड़िया  और  थान  स्टेशनों

 के  बीच  आज  लगभग  09.00  बजे  एक  चौकीदार  रहित  समपार  पर  सवारियों  से  भरी  मेटाडोर

 aq  और  17  डाउन  सौराष्ट्र  जनता  एक्सप्रेस  के  रेल  इंजन  के  साथ  दुर्घटना  हो  गई  है  ।  मेटाडोर

 वैन  के  ड्राइवर  ने  आती  हुई  गाड़ी  के  सामने  से  चौकीदार  रहित  समपार  संख्या  से  मेटाडोर

 को  निकालने  की  कोशिश
 की  ।  अब  तक  इस  सड़क  वाहन  में  यात्रा

 कर  रहे  12  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हो  गई  जिनमें  से
 8  की

 मृत्यु  दुर्घटना
 स्थल

 पर  तथा
 चार  की

 बाद
 में  हुई  ।  12  व्यक्ति

 घायल  हुए  हैं  जिन्हें  तत्काल  थान  के  निकटवर्ती  सार्वजनिक  अस्पताल
 में  भेज

 दिया  गया  और  बाद

 में  उन्हें  लिम्बडी  के  सिविल  अस्पताल  में  दाखिल  करा  दिया  ar

 प्रथमदृष्टया  इस  दुर्घटना का  कारण  वैन  ड्राइवर  की  जल्दबाजी  तथा  लापरवाही  है  जिसने

 आती  हुई  गाड़ी  के  सामने  से  चौकीदार  रहित  समपार  को  पार  करने  की  कोशिश  की  ।  समपार

 पर  सड़क  वाहन  उपयोगकर्ताओं  के  लिए  सभी  चेतावनी  सूचक  सकते  मौजूद  हैं  ।

 पश्चिम  रेलवे  के  मुख्य  यातायात  संरक्षा  मंडल  रेल  प्रबन्धक  तथा

 अन्य  अधिकारी  पहले  ही  घटना  स्थल  को  रवाना  हों  गए  |

 मेरे  अनुदेशों  के  अनुसार  घायलों
 को

 तथा  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  अनुग्रह  राशि

 के  भुगतान  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  चौकीदार  रहित  समपारों  पर  कभी-कभी
 दुर्घटनाएं  हो

 जाती
 हैं

 ।  मैंने  इनमें
 से  अपेक्षाकृत  व्यस्त  समपारों

 पर
 चौकीदार  तैनात  करने  के  उपाय  किए  हैं लेकिन  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सभी  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  करना  सम्भव

 नहीं  है  क्योंकि  इसकी  संख्या  aga  अधिक  हैं  अथ
 लगभग  22,000  से  अधिक  ।  हमने  राज्य

 सरकारों
 से  सभी  स्तरों  पर  मोटर  वाहन  नियमों

 को
 कड़ाई  से  लागू  करने  अनुरोध  भी  किया
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 13  1906  पंजाब  राज्य  विधान-मण्डल  का  विधेयक

 1  जा

 मैंने  cag  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  है  कि  थे  इस  मामले  में  रेलों  की  सहायता
 करें  और  सड़क

 उपयोगकर्ताओं  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करें  कि  जब  गाड़ी  आ  रही  हो  तो  उस  आखरी  क्षण
 ल ्  ् में  बिता  चौकीदार  वाले  समपार  को  पार  करना  कित  ना  ख़तरनाक  ह

 17.26  स०  प०

 पंजाब  राज्य
 विधान-मण्डल

 का  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अगले  मद  पर  विचार  करेंगे  ।  श्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या  ।

 गृह  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  पी०  :-  उपाध्यक्ष  मैं

 प्रस्ताव

 करता हूं  :

 राष्ट्रपति  को  पंजाब  राज्य  के  विधान-मण्डल  का  विधि  बनाने  की  शक्ति  प्रदान

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ह

 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  6-10-1983  को पंजाब

 राज्य  के  बारे  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  की  गई  उद्घोषणा  में  अन्य  बातों  के

 साथ  ag  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  राज्य  के  विधानमण्डल  की  शक्तियां  संसद  द्वारा  या  उसके

 प्राधिकार  के  अधीन  प्रयोक्ता  होंगी  |  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अंतगर्त  राज्य

 विधानमण्डल  की  विधि  बनाने  की  शक्ति  राष्ट्रपति  को  देने  के  लिए  तथा  ऐसी  दी  हुई  शक्ति  को

 किसी  अन्त  अधिकारी  जिसे  राष्ट्रपति  इसलिए  शर्तों  के  अधीन  जिन्हें  आरोपित

 करना  उचित  प्रयोजन  करने  के
 लिए  राष्ट्रपति  को  प्राधिकृत  करने  का

 संसद
 को  अधिकार

 है

 इस  विधेयक  के  द्वारा  राज्य  के  बारे  में  राज्य  के  विधानमण्डल  की  विधि  बनाने

 की  शक्ति  राष्ट्रपति  को  देने  के  लिए  अनुमति  मांगी  गई  है  ।  राष्ट्रपति  शासन  के  अन्तर्गत  आने a

 वाले  राज्य  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  कानून  को  ora  में  लेने  की  सामान्य  प्रक्रिया  रही  है  और  विद्यमान

 विधेयक  उसी  सामान्य  आधार  पर  है  ।  इस  बारे  में  विधेयक  में  एक  परामर्शदात्री  समिति  के  गठन

 की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  45  संसद  सदस्य  30  लोकसभा  के  सदस्य  तथा  15  राज्य  सभा  के

 सदस्य  शामिल  होंगे  ।  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  संसद  को  राष्ट्रपति  द्वारा  बनाए  गए  कानून

 में यदि  आवश्यक  समझा  संशोधन  करने  की  शक्ति  दी  जाए ।
 मेरा  माननीय  सदन से  अनुरोध

 है  कि  वे  इससे  पहले  विधायी  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  करें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :

 सकी  राष्ट्रपति  को  पंजाब  राज्य  के  विधानमण्डल  की  विधि  बनाने  की  शक्ति  प्रदान

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  कके
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 लाा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  यह  एक  छोटा-सा  विधेयक  है  ।

 लिए  एक  घंटा  दिया  गया  है  और  हे  इस  विधेयक  को  आज  पुरा  करना  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  हम  ऐसी  आशा  करते  हैं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्रों  यह  आज  कस  सम्भव  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  में  हमने  6.30  बजे  तक  बैठने  का

 निर्णय  लिया  था  ।  अब  समय  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  उपाध्यक्ष  मैं  सीमित  जो

 इस  विधेयक  के  लिए  दिया  गया  के  बारे  सचेत  हूं  ।  लेकिन  मैं  उस  सरकार  से  भी  सचेत

 हूं  जिसने  इस  विधेयक  को  संसद  के  समक्ष  रखा  कि  सरकार  राज्य  का  शासन  चलाने  की  स्थिति

 में  नहीं  है  ।  सभी  व्यवहार  रिक  उद्देश्यों  के  लिए  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आजकल  पंजाब  में  कोई

 सरकार  विद्यमान  नही ंहैं  ।  आप  राष्ट्रपति  की  आपात  शक्तियों  के  बारे  में  मेरे  दल  की  स्थिति  को

 जानते हैं  |  प्रजातन्त्र  का  मूल  सिद्धान्त  ag  है  कि  जनता  पर  उनके  द्वारा  चुने  गए  प्रतिनिधियों

 द्वारा  शासन  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  आजकल  पंजाब  में  जनता  पर  राष्ट्रपति  द्वारा

 नियुक्त  किए  गए  राज्यपाल  के  द्वारा  शासन  किया  ह ूहैं और  वह  राष्ट्रपति  के  उत्तरदायी  हैं

 वह  इसलिए  aft  का  उपयोग  नहीं  करता  क्योंकि  उसे  जनता  का  विश्वास प्राप्त  है

 बल्कि  अपनी  शक्तियों  का  इसलिए  उपयोग  करता  क्योंकि  उसे  राष्ट्रपति  का  विश्वास  oe  ।

 इस  विधेयक के  माध्यम
 स्वयं  संविधान

 से  यह
 जाना  जाता  है  कि

 म इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  इस  बात को  स्वीकार  करते  है ंहैं  कि  व्या  पंजाब  की  ज
 ञ

 के के  लिए  विधि  बनाने
 वाली

 गठित  अथवा  नहीं  ।  यह  और  कुछ  नहीं  है
 za कार्यपालिका  द्वारा  कानून  बनाना  और  वह  भी  सभी  व्यवहारिक  क  के  यों के  लिए  केवल  मात्र  नाम

 की
 कार्यपालिका  द्वारा  समिति  का  गठन  परामर्श  देने  के  लिए  कियां

 गया
 है

 ।  मैं  जानता  हूं  कि

 अन्तिम  शक्तियां  संसद  के  पास हैं  |  किसी  विशेष  समय  के  लिए  राष्ट्रपति  पंजाब  की  जनता

 की  इच्छाओं  के  खिलाफ  कानून  बना  सकते  हैं  ।  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  e |

 इसके  साथ-साथ  किसी  विशेष  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  जारी  रहना  भी  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण
 बात  > ठ  ।  हमारे  संविधान  में  यह  स्पष्ट  से  निर्धारित किया  गया  है  कि  संवैधानिक  तंत्र

 अव्यवस्थित  हो  जाने  पर  वहां  आपात  स्थिति  की  घोषणा  की  जाएगी  लेकिन  यह  आपात  स्थिति

 असामान्य  परिस्थितियों  के  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  पंजाब  में  असामान्य  परिस्थितियां

 लेकिन  सरकार
 को

 सदन  को  यह  बताना  चाहिए  कि  वहा यह यह  स्थिति  कब  तक  चलती  रहेगी  ।

 पंजाब  कब  तक  एक  लोकप्रिय  सरकार  के  बिना  रहेगा  ?
 यह  इसलिए  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  हम

 जनता  के  प्रतिनिधि  होने

 के

 नाते

 इस

 बात

 को

 जानने

 के  हकदार

 है

 कि  सरकार  पंजाब  में  न  केवल
 वा  एक न्य  स्थिति  पुनः

 बहाल  करने  बल्कि  वहां
 हां  एक  लोकप्रिय  प्रजातांत्रिक  सरकार  की  बहाली

 के  लिए  क्या  कदम  JST  रही  है  |
 |
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 मैं  वास्तव  में  आश्चयेंच  कित  था  अथवा  मुझे  यह  कहना  चाहिए  कि  मुझे  सत्ताधारी  दल

 अर्थात  कांग्रेस  के  एक  महासचिव का  वक्तव्य
 देखकर

 दुःख  हुआ
 |

 वे  न  केवल  एक  महासचिव

 हैं  बल्कि  सभी  महासचिवों  में  उनका  स्थान  पहला है  आर  वे  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  महासचिव हैं  ।

 जब  संवाददाता  ने  उनसे  यह  प्रीत  पुछा  कि  क्या  वे  श्री  भिड  रां वाला  को  एक  उग्रवादी  एक

 आतंकवादी  नेता  समझते  उन्होंने  प्रश्न  की  उपेक्षा  की  और  कहा  कि  वह  एक  धार्मिक  नेता  हैं  ।

 जब  किसी  दल  का  महासचिव  कुछ  कहता  है  तो  यह  उस  दल  के  प्रवक्ता  के  रूप  में  बोलता  है

 जिससे  हमें  दल  के  रुख  का  पता  चलता  है  कि  कस  दल  का  कतिपय  घटनाओं  तथा  कतिपय  स्थितियों

 का  मूल्यांकन करता  हूं  |

 हम
 सब

 जानते हैं  कि  कौन  व्यक्ति  उग्रवादी  गतिविधियों  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।  यह  बड़े

 दुःख  की  बात है  कि  हम  रोजाना  समाचार  पत्रों  में  यह  पढ़ते हैं fs  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  से

 सम्बन्ध  रखने  बाले  aris  किसी  भी  दल  से  सम्बन्ध न  रखने  बाले  व्यक्ति  मारे जा  रहे  ये

 उग्रवादी  और  आतंकवादी  ऐसी  गतिविधियां  चलाते  जा  रहे  हैं  मानो  वहां  कानन  और  व्यवस्था

 को  लाग  करने  वाला  कोई  तंत्र  मौजद  ही  नहीं  है  ।

 जब  उग्रवादी  नेता  श्री  भिड रां दाला  खुले  रूप  से  अपनी  fee  लिस्ट  और  व्यक्तियों  को

 समाप्त  करने  की  घोषणा  करता  है  और  सभी  प्रजातांत्रिक  सिद्धांतों  को  तिलांजलि  देकर  एक

 तांत्रिक  राज्य  की  स्थापना  की  घोषणा  करता  है  और  इस  बात  की  घोषणा करते  समय  उसे  लज्जा

 नहीं  आती  है  कि  वह  एक  धर्म तांत्रिक  राज्य  के  लिए  कार्य  कर  रहा  उस  समय  सत्ताधारी  दल

 का  एक  महासचिव  साफ-साफ  बात  कहने से  इन्कार  करता है  ।

 यदि  सत्ताधारी  दल  की  यह  स्थिति  है  तो  ऐसे  दल  द्वारा  चलाई  जां  रही  सरकार  से  लोग

 क्या  कार्यवाही  की  जाने  की  आशा  कर  सकते  हैं
 ?

 आपको  साफ-साफ  यह  बता  देना  चाहिए  कि

 उग्रवादी  लोग  कौन  इन  उग्रवादियों  का  नेता  कौन  प्रजातंत्र  को  कौन  उखाड़कर  फैंक  रहा  है
 कौन  व्यक्ति

 वास्तव  में  हमारे  देश  को  वापस  मध्ययुगीन स्थिति  में  ले  जाने  का  प्रयास कर  रहा  है
 और

 वे  कौन  लोग  हैं  जो  जनता  पर  लड़ाई  थोपने  जैसे  दुस्साहसिक  कार्य  की  बातें  कर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  मुझे  पता  चला  है  कि  हर  जगह  उभयभाविता  मौजूद है  यदि  सरकार  इस
 बारे  में  दूर

 निश्चय  नहीं
 कर

 सकती
 तो  कनून  और  व्यवस्था

 को
 लागू  करने

 वाला  जो  सरकार  पर

 निर्भर  कैसे  यह  काम  कर  सकता  मैं  समझता  हूं  मंत्री  महोदयको  सदन  को  एक

 स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  कि  यह  बात  कस  कही  गई  सरकार  का  भविष्य  क्या
 है  तथा  हमें

 ईमानदारी  से  श्री  भिंडरांवाले  की  स्थिति  का  अनुमान  बताएं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  प्रश्न  पूछूंगा  |  यह  सच  है  कि  समाज-विरोधी  तत्व  गुरुद्वारों

 धार्मिक  स्थानों  से  कार्य  का  संचालन  कर  रहे हैं  ।

 आपके  पास  अपराधियों  तथा  अत्याचारियों  की  एक  सूची  होनी  चाहिए  ।  यदि

 आपके  पास  अत्याचारियों  तथा  अपराधियों  की  कोई  सुची  नही ंहै  तो  आपको  चलाने  का
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 अन्यय  नए

 कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  आपके  पास  आपकी  अपनी  गुप्तचर  सेवा  होनी  चाहिए  गौर  उन  लोगों

 जिन्हें  इन  गतिविधियों के  बारें  सें  सुचना  इकट्ठी  करने  का  कार्य  सौंपा  उन्हें  अपराधियों

 उग्रवादियों  तथा  गुरुद्वारों  में  छपे  लोगों  की  एक  सची  भेजनी  चाहिए  ।  आप  किसी

 भी  गुरुद्वारा  जाकर  उन  जो  गुरुद्वारा  को  चला  रहे  से  यह  क्यों  नहीं  मैं  इसका

 डरा  नहीं  के
 मेरे  पास  यह  सूची  है  ।  ये-ये  लोग  यहां  छपे  gi  मैं  चाहता हूं  कि  आप

 य  य
 नहें  निकाल  कर  बाहर  करें  क्त  ९  कि  पर  अपराधी  छपे  हुए हैं  कक  आप  विशिष्ट

 रूप से  यह  कहना कि  '  ्य  afer  अपराधी  हैं  ।  मेरे  पास  इसकी  सुची  है  ।  ये  इनके  नाम  हैं  ।  ये

 गर द्वारा  में  यह  देखना  आपकी  जिम्मेदारी  है  कि  उन्हें  बाहर  निकाला  जाता  है  ।''  तब देखिए

 क्या  होता
 है  ।  आपनें  यह  काम  कभी  नहीं  किया  ।

 आजकल  मुझे  पता  चला  है  कि  कांग्रेस  के  नेता  पर  भी  हमला  किया  गया

 खुशी  है  कि  उसे  मारा  नहीं  गया है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हर  व्यक्ति  जिन्दा  रहे
 ।  लेकिन  आप  कब

 मैं तक  इसे  सहन  करते  रहेंगे ?  आपकी  नीति  क्या  है
 ?  आप  क्या  करने  जा  रहे  ग  आपसे

 बिल्कुल  ईमानदारी  से  इसलिए  tg  क्योंकि  मैं  चाहता  हुं  कि  पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  पुन

 बहाल  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  साम्प्रदायिक  तत्वों  के  उन्माद  द्वारा  लोगों  की  जानों

 तथा  सम्पत्ति  को  नष्ट  नहीं  किया  जाना  चाहिए  तथा  हमारे  लोगों  में  भेद  उत्पन्न  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।

 हमने  इस  प्रश्न  पर  कई  बार  चर्चा  की  है  और  हमने  आपको  बताया  है  कि  इस  बारे

 में  कुछ  करें  ।  ऐसा  करना  आपकी  जिम्मेदारी  है  क्  आप  ये  सब  बात  कब  तक  सहन  करते

 आपकी  नीति  कया  है
 ?

 आप  क्या  करना  चाहते  हैं
 ?

 मैं  जानता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  यह  कहेंगे

 कि  सख्त  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  लेकिन आप  तो  यह  शुरू  से  कह  रहे  हैं
 |

 प्रश्न  यह  है  कि

 |  यह आपने  कितने  कारगर  ढंग  से  हिसा  पर  arg  किया  बात  जरूरी  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  कुछ  ताकतें  स्थिरता  में  विश्वास  नहीं  रखती  हैं  ।  यह  सच  है  ।  परन्तु  यदि  आप  केवल  यही

 कहते  हैं  कि  कुछ  ताकतें  स्थिरता  में  विश्वास  नहीं  रखतीं  और  आप  उनका  नाम  नहीं

 बताते  और  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  तो  उस  सुरत  में  क्या  होगा
 ?  आप  faa  य

 हैं  कि  इनका  पता  नहीं  लगा  आपकों
 यह

 मालूम  ही  नही ंहै  कि  वे  व्यक्ति  कौने  वे  कौन-सी

 के  देश  की  अखण्डता  के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि ताकतें  हमारे  देश  एकता दे

 सरकार  कारगर  कदम  उठाये  ताकि  हम  शांति  और  सद्भाव  से  रह  सकें  ।  सरकार  को  तथा

 नेतागणों  को  उस  व्यतीत  को  जिसे  मैं  संत  के  रूप  नहीं  संत  के  रूप  में  कोई  ऐसा  प्रमाण

 पत्र  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  कोई  भी  धार्मिक  नेता  संत  या  गैर-संत  यह  नहीं  कह  सकता  है

 कि  अपने  कार्यक्रम  को  आगे  अवश्य  यदि  जरूरत  हुई  तो  लोगों  की  हत्या  करके

 भी
 ।'

 वे
 लोग

 धार्मिक  नहीं  हैं
 बल्कि

 वे  धर्म  विरोधी  हैं  ।  जहां  तक  मैं  समझता  धर्म

 >. जीवन  न  लिए  है
 न  कि  इसके  विनाश  के  लिए  ।  हो  सकता है

 कि  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  बहुत
 सीमित  परन्तु  मैं  यह

 जानता  हूं  कि  क्या
 इसके  परिणाम

 प्रभावी
 होंगे  ।  लेकिन  सरकार  को  यह

 बताना  चाहिए  कि  वह  कब  १ ओर  किसि  तरह  स  इसे  कारगर  ् द्ग  से  नियंत्रित
 वहं  इस  समस्या
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 का  समाधान  कसे  करेंगे  ।  यदि  वे  विपक्षी  दलों
 गर  आरोप  लगे  हैं  तो  परन्तु  क्या  बह

 ऐसा  करके  इस  समस्या  का  समाधान  कर  सकते  हैं
 यदि

 वह  ऐसा  करके  भी  इस  समस्या  का

 समाधान  कर  लें  तो  मैं  यह  आरोप  सौ  बार  सुनने  के  लिए  तैयार  परन्तु  इससे  समस्या  का

 समाधान  नहीं  होगा  ।  विपक्षी  दलों  के  समाधान  के  कुछ  सुझाव  रखे  थे
 और  यदि  आप  स्थिति  को

 सामान्य  बनाने  कानून  और  सद्भावना  एवं
 शांति

 कायम  करने
 में  आप  ईमानदारी

 का  परिचय  दें  तो  वे  आपके  साथ  सहयोग  wet  के  लिए  तैयार  हैं
 ।

 परन्तु  यदि  वे  विपत
 को  नोचा

 देश  की  एकता  की  कीमत  पर  राजनैतिक  फायदा  उठाने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  निश्चित

 ही  हम  सरकार  का  विरोध  हम  ऐडी-चोटी  का  जोर  लगाकर  सरकर  का  विरोध
 करेंगे

 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ

 ।

 sit  जगपाल  सिंह  :  उपाध्यक्ष  यह  बिल  जो  1984  में  लाया  गया

 इससे  पहले  भी  पंजाब  डिस्टर्ब  एरिया  बिल  लाया  गया  था
 और

 इस
 सदन

 ने
 पास  किया था  ।  इस

 मंशा  से  पास  किया  गया  था  कि  पंजाब  के  उम्र वादियों
 पर  कंट्रोल  करने

 में  तरकारी रावल  होगी  ।

 जनता  की  सरकार  को  हटांकर  के  राष्ट्रपति  शासन  लाया  गया  और  राष्ट्रपति  शासन में  जो  कुछ

 पंजाब  में  हो  रहा  है  बह  सरकार  में  बैठ  हुए  लोग  और  विरोध  पक्ष  में  ds  हुए
 लोग

 सब  अच्छी

 तरह  से  जानते  हैं  ।  यह  एक  संवैधानिक  मजबूरी  है  सदन  के  सामने  और  सरकार  के  सामने  |  सरकार

 वहां  पर  नहीं  है  और  संसद  का  सत्र  भी  खत्म  होने  जा  रहा  है  ।  तो  शक्तियां  वहां  पर  कानून  बनाने

 की  राष्ट्रपति
 जी

 को  दी  जाएं
 ।

 लेकिन  अभी  तक  भी  जो  पेवसी  राष्ट्रपति  को  उस  राज्य के

 उनसे  किसी  भी  समस्या  पर  कंट्रोल  करने  में  सरकार को  सफलता  नहीं  मिल  पाई  है  ।  अब

 आशंका  होती  है  कि
 जो

 सरकार
 और

 खास  तौर
 से  प्रधानमंत्री  इंदिरा  गांधी जी  नक्स लाइट्स को

 कर  सकती  है  वह  सरकार  इसमें  असफल  क्यों  हो  रही  है  ।  वह  ॒  संगठन  अंडरग्राउंड  था  और

 कहा  गया  है  कि  उसके  पीछे  चाइना
 और  दूसरे  लैफ्ट  कंट्रीस  की  ट्रे  लीग  थी  ।  उनको  यह  सरकार

 खत्म  कर  सकती  है  तो  पंजाब  के  आंदोलन  जो  कि  लिमिटेड  एरिया में  उसको  क्यों  खत्म  नहीं
 कर

 सकती  उनको
 अब

 तक  पहचानने
 और  गिरफ्तार

 करने  का  काम  भी  नहीं  कर  पाए  हैं  ।

 आज  अखबार
 में
 पढ़ने

 को
 मिला

 कि  सुखदेव जिसकों  अरेस्ट  किया  वह  पुलिस  की  हिरासत

 से  भाग  निकला  है
 ।

 पुलिस  देखती  रही  ।

 इससे  लोगों  में  शंका  जाहिर  होती  है  कि  कहीं  सरकार  और  पुलिस  उग्रवादियों  के  साथ
 मिली-भगत  तो  नहीं  कर  रही  है

 ?
 इस  शंका को  सरकार  को  खत्म  करना  चाहिए

 वरना  इसके  रिपरकशन्स  बहुत  खराब  होंगे
 ।

 मैं  डिटेल्स  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  बिल  का  समर्थन
 करना  संवैधानिक  मजदूरी  पंजाब  में  चालीस-चालीस  cera  चौबीस  घण्ट ेमें  उढ़ा
 डाकखाना  फूंक  कांग्रेस  के  सांसद  को  मार  दिया  और  एस०  जी०  पी०  सी ०  के  श्री  मनचन्दा
 को  दिन-दहाड़े  चली  में  मार  दिया

 ।
 पुलिस  मुख्यालय  से  सौ  गज  की .  दूरी  पर  हत्या  कर  दी

 जहां  पर  जनता  और  गाड़ियां  आती-जाती  रहती  इसके  बावजूद  भी
 अपराधियों को  गिरफ्तार  न

 किया
 जाए

 तो  इससे  ज्यादा  सीरियस  बात  हो  त
 हीं  सकती

 ।
 विरोधी  पक्ष  इस  सदन  के  अंदर  आवाज
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 क का

 उठाते
 रहे  हैं  कि  इस

 मुल्क
 को

 तोड़ने  की  विदेशी  साम्राज्यवादियों  की  साजिश है  ।  जब  ज्ञानी

 जल  fag  जी  गह  मंत्री  तब  भी  हमने  यही  बात  कही  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  कुछ  सिर-फिरे

 लोग  इस  तरह के  नारे  दे  रहे  हैं  ।  इन  ताकतों  के  खिलाफ  हम  लोग भी  सरकार  के  साथ  हैं  ।  इस

 देश  के  अंदर  उनको  यह  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  कि  उग्रवादियों  को  हथियार  देकर  देश  को

 तोड़ने  की  कोशिश  करें  ।  सरकार  को  इ इस  बारे  में  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने

 कई  बार  विरोधी  पक्ष  के  लिंडसे  को  अपने  निवास-स्थान  पर  बुलाकर  सलाह-मश्विरा  किया  ।  हमारी

 पार्टी  के  चौधरी  चरण  सिंह  जी  ने  कहा  कि  जब  आपकी  पुलिस  और  पी०  ए०  सी०

 गिरजाघर  आर  मन्दिर  के  जाकर  लोगों  को  गोलियों  से  भून  सकती  है  तो  गुरुद्वारों  के  अंदर  छपे  हए

 अपराधियों  को  क्यों  नहीं  पकड़  सकती  उनका  पकड़कर  उन  पर  मुकदमा  चलाया  जाना  चाहिए

 बाहर  आकर  श्रीमती  गांधी  ने  कहा  कि  विरोधी  पार्टी  के  लोग  दबावਂ  डाल  रहे  हैं  ।  मैं  नहीं  चाहती

 कि  गुरुद्वारों  में  पुलिस  फोर्स  को  भेजा  जाए  ।  खुद  बुलाकर  ag  सलाह  लती  हैं  और  इस  तरह  की

 बाद  में  बात  करती  हैं  ।  जब  गुरुद्वारों  में  अपराधी  छुपते  हैं  तो  पवित्रता  भंग  नहीं  लेकिन

 पुलिस  वहां  पर  नहीं  जा  सकती  ।  अकाली  लीडरों  से  मांग  करता  उन्हें  डीनाऊंस  करना

 चाहिए  कि  उग्रवादी  किसी  भी  दल  के  वह  गलत  काम  कर  रहे  हैं  और  यह  कहना  चाहिए

 कि  अकाली  दन  उनके  साथ  नहीं  है  ।  अकाली  दल  ने  आज  तक  ऐसी  बात  नहीं  कही है  ।

 बात  की  भी  प्रधान  मंत्री  और  सरकार  से  मांग  करें  कि  गुरुद्वारों  में  जाकर  अपराधियों  को

 डा  चाहे  वह  सत
 भिंडरांवाले

 हो  ।  अखबार  चालों  ने  उनसे  पुछ  लिया  कि  भिंडरांवाले

 के  बारे  में  आपको  क्या  कहना  ह ैदै  |  उन्होंने  कहा  भिंडरांवाले  को  मैं  पोलिटिकल  लीडर  नहीं

 मानता  faosctatat  एक  संत  है  ।  मैं  नहीं  aa  कि  ag  कोई  सन्त  है  बल्कि  वह  एक  कातिल  है

 हमें  करने  वाला  आदमी  है  और  उसके  साथ  सरकार  को  वहीं  सलूक  करना  चाहिए  जो  किसी

 कातिल  के  साथ  किया  जाता  है  ।  लेकिन  आज  तक  प्रधान  मंत्री  की  तरफ  किसी  महामंत्री  की  तरफ

 से  या  कैबिनेट  स्तर  के  किसी  मंत्री  की  तरफ  से  भिंडरांवाले  के  खिलाफ  कोई  बात  नहीं  कही  गई  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  मांग  करता  हूं  कि  विरोधी  दलों  के  साथ  कंधे  से  कंधा  मिलाते  हुए  सरकार  को  यह

 कहना  चाहिए  कि  भिंडरांवाले  कातिल है  और  उसके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जाएगी  |  लेकिन

 अभी  मोगा  की  घटना  सामने  जहां  weet  को  घेरने  की  कोशिश  की  गई  और  हद  तक

 उसे  घेरा  भी  गया  ।  लेकिन  उन  उग्रवादियों  की  तरफ  से  सरकार  को  धमकी  आई  है  कि  यदि  48

 घण्टे  में  सरकार  ने  उसके  पास  से  अपनी  सारी  पुलिस  और  दूसरी  फलों  को  नहीं  हटाया  तो  उसके

 गंभीर  परिणाम  खून  बहेगा  और  उसके  बड़े  खतरनाक  नतीजे  निकलेंगे  ।  मुझे  शंका है  कि

 हमारी  सरकार  उस  धमकी के  सामने  झुक  जाएगी  |  यहां  पर  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  बेठ  हुए  हैं

 उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  सरकार  इस  धमकी  के  सामने  झुक  गई  तो  आप  शायद  अन्दाज

 नहीं लगा  मुल्क  के  टूटने  के  आसार  और  ज्यादा  मजबूत  होंगे आज  जितनी  विदेशी  ताकतें

 वहां  काम  कर  रही  बंगलादेश  और  पाकिस्तान  के  फौजी  शासक  पाकिस्तान  के  टूटने  का  हमसे

 ,  और  दूसरी  अमेरिकी  साम्राज्यवादी  ताकतें  सब  हमारे  देश  के  टुकड़े  करना बदला  लना  चाहत ह

 चाहती  पाकिस्तान  का  भी  इंटरेस्ट है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  खालिस्तान  नाम की  ताकत

 पैदा  कर  दी  जाए  ताकि  साम्राज्यवादी  ताकतें  हमारे  मुल्क  के ब  ७  चक  सिर  पर  बैठकर  इसको  तोड़ने  का

 318



 13  1906  पंजाब  राज्य  विधान-मण्डल  का  विधेयक

 en

 काम  कर  सकें  |  विदेशों  में  जो  कुछ  रहा  उसकी  जानकारी  सरकार  को  पहले  से  ही  है  ।

 लेकिन  मैं  एक  बात  कह  कर  समाप्त  कर  सकता  हूं  कि  भिंडरांवाले  को  आप  जितना  ज्यादा  ae

 यह  दिल्‍ली  में  आया  अपने  उसे  वारंट  जारी  करने  के  बावजूद  गिरफ्तार  नहीं  किया  ।  अमृतसर

 जाकर  आपने  कहा  कि  आप  हमें  समय  कब  आप  गिरफ्तारी  देना  चाहते  हैं  ।  क्या  दुनिया  के

 इतिहास में  किसी  शासक या  शासन  में  ऐसा  हुआ  है  कि  जालिम या  काबिल  से  पुछा  जाए  कि  आप

 कब  गिरफ्तारी  देंगे  ।  लाखों  लोग  वहां  इकट्ठा  हो  जाते  हैं  लेकिन  आपकी  पुलिस  और  फोर्स  की

 हिम्मत  नहीं  पड़ती  कि  उसको  गिरफ्तार  करके  जेल  में  डाल  दिया  जाए  ।  आप  कोई  ऐसा  रुख  अख्तियार

 मत
 करिये

 ।  जितनी  ढिलाई  आप  बरतेंगे  आपके  सामने  उतने  ही  खतरे खड़े  होंगे ।  इस  बिल  के

 जरिए  जो  शक्तियां  आप  राष्ट्रपति  जी  को  देने  जा  रहे  हैं  उससे  पंजाब  की  समस्या  सुलझने  वाली

 नहीं  है  ।  वह  केवल  आपके  मजबूत  इरादों  से  सुलझेगी  ।  वैसे  तो  हमारी  इंदिरा जी  के  बारे  में  छपा

 है--दूर  पक्का  इरादा  ।  लेकिन  इस  समस्या  पर  न  तो  उनकी  दूर  दृष्टि  देखने  में  आ  रही  है

 न  इरादा  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  हमें  इसमें  पार्टी  पॉलिटिक्स  को  इन् वा त्व  नहीं

 करना  चाहिए  ।  आज  मुल्क  टूटने  के  कगार  पर  पहुंच  गया  मुल्क  की  एकता  खतरे  में  है  ।

 साम्राज्यवादी  ताकतें  हमारे  देश  में  हिन्दू  और  सिक्ख  मसला  खड़ा  करके  लाभ  उठाना  चाहती

 मैं  नहीं  समझता  कि  किसी  राजनैतिक  पार्टी  ने  हिन्दू  और  सिक्ख  का  सवाल  उठाया  हो  अथवा

 किसी  पब्लिक  मीटिंग  में  कोई  बात  कट्टी  हो  ।  यदि  कहीं  किया  है  तो  मैं  उनसे  ऐसा  न  करने  की

 थै मांग  करता  हूं  ।  क्योंकि  पंजाब  में  आज  तक  जितने  भी  कत्ल  हुए  उनमें  50  प्रतिशत  सिख  हैं  ।

 इसलिए  देशभक्ति  सिक्खों  में  भी  देखने  को  मिलती
 वे

 भी  इसके  खिलाफ  आवाज  उठा  रहे  हैं  जैसे

 तिवारी  जी  ने  आवाज  मनचन्दा  जी  ने  आवाज  उठायी  और  कई  कांग्रेस  और  वी ०  Ho  पी०

 के  लोगों  ने  भी  आवाज  उठाई  ।  लेकिन  उनको  भी  कत्ल  किया  जां  रहा  काफी  लोग  उनमें  सिक्ख

 धर्म  को  मानने  वाले  शामिल  हैं  ।  इसलिए  यह  कोई  हिन्दू  और  सिक्ख  का  झगड़ा  नहीं  है  बल्कि

 साम्राज्यवादी  ताक़तों  की  साजिश  इस  मुल्क  को  तोड़ने  की  है  ।  इसलिए  मैं  मजबूर  होकर  इस  बिल

 का  समधन  करता हूं  और  मांग  करता  हुं  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  उग्रवादियों  को  गिरफ्तार  करके

 जेल  भेज  देना  चाहिए  भौर  उन  पर  मुकदमे  चलाये  जाएं  ।  आपको  चाहिए  कि  एक  हफ्ते  के  अंदर

 बड़े  पैमाने  पर  ताकत  का  प्रयोग  करके  उनको  गिरफ्तार  किया  गुरुद्वारों  के  अंदर
 पुलिस  ताकत

 को  भेजा  पी०  ए०  सी०  को  भेजा  जाए  और  भिंडरांवाले  को  पकड़  कर  जेल  में  भिजवाया

 जाए  ।  जब  तक  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  और  श्रधानमंत्री  आपके  उनके  बेटे  ऐसे  बयान

 नहीं  देंगे  कि  उग्रवादियों  के  साथ  सख्ती  से  निबटा  तब  तक  उग्रवादियों  की  हिम्मत  कमजोर

 नहीं  होगी  ५  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  प्रधान  मंत्री  जी  को  उनके  खिलाफ  सख्त  एक्शन

 लेकर  यह  साबित  कर  देना  चाहिए  कि  प्रधानमंत्री  जी  और  पंजाब  के  उग्रवादियों  के  बीच  कोई

 मिली-भगत  नहीं  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  उपाध्यक्ष  जी  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हुं  ।

 घो ०  अजित  कुमार  मेहता
 :  उपाध्यक्ष  पंजाब  बहुत  संवेदनशील

 और  अभी  राष्ट्र के  बिखराव  का  खतरा  पैदा  हो  गया है  ।  1980 में  पंजाब  में
 प्रशासन चल  रहा

 परन्तु  सत्तारूढ़
 दल  के  लोगों  ने  मध्यावधि  चुनाव  के  पहले  नारा  उसे  जो  काम

 करेਂ  और  ऐसी  सरकार  आ  गई  जिसने
 काम  करने  का  दावा  किया  था  ।  पंजाब  में  ऐसी  सरकार
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 बनी  |  और  वैसी  सरकार  जब  आई  तो  पंजाब  में  परिवाद  आन्दोलन  शुरू  हो  गया  और  आज  यह

 हालत है  कि  हम  समझ  नहीं  पा  रहे  हैं  कि  पंजाब  सें  जो  हत्यायें  हो  रही  हैं  वह  कुछ  अपराधकर्मियों

 के  कारण  हैं  अथवा  एक  बिस्तर  आन्दोलन  का  किस्सा  है  ?  किसी  प्रकार की  हिंसा  जो  पंजाब  में

 हो  रही  है  वह  निन्दनीय  है  ।  किसी  समस्या  का  समाधान  निर्दोष  लोगों  की  हत्या  करके  नहीं  किया

 जा  सकता  है  |  इसलिए  यह  हत्या यें  निन्दनीय  हैं  ।  परन्तु  सरकार  रही  है  जिसने  यह  दावा

 किया  था  कि  हम  समस्याओं  को  सुलझायेंगे  ?  मैं  तो  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  सरकार  सत्ता  में

 समस्यायें  वहां  परन्तु  विधि  व्यवस्था  भी  लेकिन  हालत तो  नहीं  थी  जो  आज

 ।  तब  तो  कोई  नहीं  मारा  जा  रहा  था  उम्र वादियों के  द्वारा  ।  तो  इसकी  जिम्मेदारी  किस  पर

 आती  है  ?  जो  सरकार  वहां  काम  करती  थों  |  मुझे  आश्चर्य  होता  है  वहां  सत्तारूढ़  दल  कांग्रेस  पार्टी

 के  अन्दरूनी  झगड़े  जब  बढ़ते  थे  और  तात्कालिक
 मुख्य

 मंत्री  को  हटाने  की  बात  की  जाती  थी  तो

 उग्रवादियों  का  दबाव  भी  बढ़  जाता  था  ।  क्या  राज है  इसमें ?  क्या  सरकार  पंजाब की  समस्या को

 सुलझाने  की  नीयत  भी  रखती  है
 ?

 मुझे
 तो

 इसमें  संदेह  है
 ।

 इस इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए

 त्रिपक्षीय  वार्ता  उसमें  मतभेद  बहुत  सीमित  रह  गया  था  ।  वहां  समस्याओं  पर  जहां-जहां  भी

 आपस  में  सहमति  निकली  क्या  उनको  तुरन्त  कार्यान्वित  उसके  अनुसार  सरकार  ने

 कुछ  काम  किया  ?  अगर  सरकार  बताती  है  कि  कुछ  काम  किया  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  |  त्रिपक्षीय

 वार्ता  के  बाद  भी  प्रतिपक्ष  का  कानक्लेव  हुआ  जिसमें  अकाली  दल  भी  था  और  उन्होंने  समस्या

 का  समाधान  सरकार  के  सामने  प्रस्तुत  किया  तो  बया  सरकार  ने  उस  पर  कोई  कारगर  कदम

 उन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  ?  इससे  कया  साबित  होता  है
 ?

 यही  साबित  होता  है

 कि  सरकार  की  वहां  की  समस्या  को  सुलझाने
 में

 कोई  दिलचस्पी  नहीं  है  ।  जब  पंजाब  में  राष्ट्रपति  का

 6.00  म  प्‌०

 शीरान  लागू  किया  गया  था  तो  मुझे  आशा  बंधी  थी  कि  पंजाब  की  स्थानीय  सरकार  वहां  की  दलबन्दी

 के  कारण  अक्षम  लोगों  के  आ  जाने के  कारण  कारगर  नहीं  हो
 रही

 अब  केन्द्रीय  सरकार  शायद

 ay समस्या  ं  पर  काब  पा  परन्तु  कोई  भी  दिन  नहीं  निकलता  जिसमें  अखबारों में  +  खूरेजी  की

 खबर  न  निकलती  हो  ।  क्यां  समाधान  की  दिशा  में  या  विधि
 व्यवस्था

 पर  काबू  पाने  की  दिशा  में

 कोई  कदम  उठाया  गया  है  ?

 अभी  गृह-मंत्री  ने  पंजाब  की  यात्रा  की  आर  उसके  बाद  कहा  कि  यहां  स्थिति  पर

 सरकार  को  पकड़
 2
 ए  और  उसका २ उदाहरण  vc Fate  24  घंटे मे ंमें  मिल  जब  भूतपूर्व  पुलिस  के

 उपाधी क्ष  न
 ty

 बचन
 सिंह

 की  3  और
 341G UI site af wal

 के  साथ
 हत्या  कर

 वी  गई  ।  यह  प्रशासन  की

 पकड़  का  उदाहरण है  ।  मुझे  आये होता  है  कि  कांग्रेस  पार्टी के  महामंत्री  वहां  जाकर  घोषणा

 करते

 उपाध्यक्ष  महोदय  sit  चित्त  यह  विधेयक  सीमित  प्रयोजन के  लिए  हैं  ।  यदि  आप

 सब  सहयोग  दें  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  कह  सकता  हूं  कि  वह  उत्तर  दें  और  इसे  पूरा  करें  ।  यह

 सीमित  प्रयोजन  के  लिए  है  ।  इसके  लिए  केवल  एक  घंटा  निर्धारित  किया  गया  है  ।  परन्तु  मैं  तब
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 तक  बैठने  तैयार  हूं  जब  तक  आप  सभी  के  भाषण  समाप्त  नहीं  हो  जाते  ।  इसलिए  में  उन्हें
 बता  रहा  श्री  चित

 बसु  ने  मेरा  ध्यान  घड़ी
 की  ओर  दिलाया  इसलिए  मैं  उन्हें  fs Q  बता

 रहा  हूं
 ।

 श्री  चित्त  बसु
 :

 मैं  जा  रहा

 Sto  अजित
 कुमार  मेहता

 :  मैं  यह  कह  रहा
 था  कि  पंजाब  की  समस्या  पर  काबू  पाने  के

 पंजाब  में  जो  परिस्थिति  उत्पन्न  हों  गई  उसका  समाधान  करने  में  सरकार  की  अब  कोई

 रुचि  नहीं  है  ।  मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  केवल  राजनैतिक लाभ  को  ध्यान  में  रखकर

 कोई  काम  करती  चाहे  उसमें  राष्ट्र  बिखरे
 ।

 st  एस०  रामगोपाल रेड्डी  :  असत्य  है  ।

 Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  असत्य  तो  मुझे  प्रसन्नता  होती  कि
 मेरी  बात

 गलत  है  ।

 मगर  आपके  कारनामे  ऐसे  नहीं  हैं  ।  सब  समस्याओं  का  समाधान  सुझाया  गया  at  आपने  क्या

 कार्यवाही  की  ?  लोगों  ने  उग्रवादियों  की  बात  की  और  उसमें  श्री  जरनैल  सिंह  भिडरांवाला  का

 नाम  लिया  और  कहा  कि  वह  उग्रवादी  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  उन  पर

 कोई  area  यों  तो  मुकदमा  बहुत  लोगों  पर  है  और  श्री  जरनैल सिह  भिंडरांवाले  पर  भी  कई

 लेकिन  क्या  उनके  खिलाफ  वारंट  है  ?  अगर  are  नहीं  है  तो  आप  किस  मुंह  से  कहते  हैं

 कि  वह  उग्रवादी  अगर  ae  उग्रवादी  हैं तो  आपकी  ओर  प्रधान  मंत्री  की  ओर  से  या  अन्य

 किसी  कीं  area fart से  किसी  ने  कहा  कि  वह  उग्रवादी  बल्कि  मुझे  आश्चर्य  होता  जब  मैंने  यह  सुन्

 अपने  सहयोगी  प्रो०  चक्रवर्ती के  मुंह  से  कि  उन्हें  एक  सर्टिफिकेट  दे  दिया  at  अब  फिर

 उनको  कयों  दोष  देते  हैं
 2°

 >
 यों  तो  यह  विधेयक  केवल  संवैधानिक  प्रक्रिया  कों  पुरा  करने  के

 लिए  लाया
 गया  1.0  कुछ

 अधिक  इसमें  नहीं  कहा  जा  सकता  है  परतु  पंजाब  की  जो  घटना  उसको  सही  परिप्रेक्ष्य  में

 देखें  और  वहां  पर  केवल  शासन  के  लिए  प्रशासन  जारी  न  रखें  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि
 अगर  आप  सही  काम  सहीं  समय  पर

 करें  तो  समस्या  का  समाधान  परन्तु  आपने  इसको  इतना  अधिक  खींचा  है  और  पंजाब  में

 इतने  अधिक  लोगों  को  उसमें  शामिल  होने  का  मौका  दिया  है  कि  अब  आप  कार्यवाही  किस  प्रकार

 अगर  आप  कार्यवाही  करना  भी  चाहें तो
 तभी  सफल  हो  सकते  थे  जब  चार  अपराधियों

 पर  कार्यवाही  लेकिन  जहां  पंजाब  में  लाखोंਂ  लोग  इस  आन्दोलन  में  इनवॉल्व  हो  गए  हों  तो

 क्या  आप  लाखों  लोगों  पर  कार्यवाही  कर  लेंगे  ?  क्या यह  '  सम्भव  है  ?  पंजाब  की  समस्या

 व्यवस्था  समस्या  नहीं  है  ।  वह  राजनैतिक  समस्या  हैਂ  और  सरकार  इस  दृष्टिकोण  से  उसको

 सुलझाने  का  प्रयास  करे  ।  तभी
 वह  सफल  हो  सकती  है

 ।
 इसमें  उसको  प्रतिपक्ष  का  भी

 सहयोग

 सरकार १  (३  ह  मं  लिए  at  वह मिलेगा  ।  लेकिन  अगर  प्रतिपक्ष  का  सहयोग
 राजनीतिक  लाभ
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 नहीं  मिल  सकेगी ।  we  को  बिखराव
 से  बचाने

 th  लिए  प्रतिपक्ष कि  as  oe नह  का  सहयोग  उसको  अवश्य

 मिलेगा

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  के  द्वारा  राष्ट्रपति  को

 विधायी  शीत  प्रदान  करने  से  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  वहां  की  स्थिति  को  काबू
 में  लाने  के

 लिए  लोकप्रिय  सरकार  बनाने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  सरकार  ने  दहां  पर  लोकप्रिय  सरकार  को

 हटा  कर  गलत  काम  किया  और  अभी  भी  वह  गलत  पर  गलत  काम  करती  जा  रही  उसने

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  कानून  में  संशोधन
 फिर  भी  भिडरांवाले  शर  उनके  उनके  पीछे  चल

 ट्
 चालों  का--वे  खालिस्तानी  देश  के  दुश्मन  हों  या  कोई  मम माना पन  जारी  ए  हिंसक

 प्रवृतियां  बढ़ती  जा  रही  हिसक  घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  सरकार  उनको  दबा  नहीं  पा  है

 जोकि  उसने  बहुत-सी  शरत  अपने
 हाथ

 में  ले
 ली

 है
 ।

 सारा  देश  भिंडरांवाले  या  उसके
 पीछे  चलने

 वालें  लोगों  के  विरुद्ध  जिसमें  सिख  समुदाय व ेके  अधिकांश  लोग  भी  चाहे  वे  पंजाब  में  हों  या

 पंजाब से  बाहर  हों  ।  वे  सभी  उनकी  हिंसक  और  तोड़-फोड़  की  कार्यवाहियों  का  विरोध

 करते  हैं  ।

 दुख  की  बात  है  कि  भिंडरांवाले  की  इन  राष्ट्रविरोधी  कार्यवाहियों  से  फायदा  उठा  कर

 हिन्दुओं  में  .  भी  सम्प्रदाय वादी  शक्तियां  fax

 उठ

 उठा  रही  हैं  और  उन्होंने  इरादा  जाहिर  किया
 है

 कि

 वे  मान  करके  यहां  तक  आयेंगे  |  पता  उन  यह  इरादा  अभी  भी  है  या  समाप्त  हो  गया  है a  |

 ऐसी  शक्तियां  चाहती  हैं  fe  हिन्द  द सिख  आपस  में  लड़  कर  मर  सीटें  और  दूसरी  तरफ

 साम्राज्यवादी  शक्तियों  और  उनके  पीछे  चलने  उनकी  चाटुकारिता  करने  वाली  पाकिस्तान

 की  सरकार  को  भी
 हिन्दुस्तान  पर  आंख  गढ़ाने  का  मौका  मिले

 ।
 यह  खतरा  हमारे  सामने  है

 इसके  बावजूद  सरकार  अभी  तक  कोई  कठोर  कदम  नहीं  उठा  पा  रही
 है  ।  जरूरत  है  कठोर  कदम

 उठाने  लेकिन  सरकार  पग  बनी  हुई  AT  पाला  ।  जो  देश  को तोड़ने बाली  शक्तियां

 चाहे  भिडरांवाले fi  या  सिख  सम्प्रदाय वाद  अमरीकी  साम्राज्यवाद  हो  या  और

 साम्राज्यवादी  सरकार  को  उनके  प्रति  कठोर  बनना  चाहिए  ।  जनता  के  बीच  में  जाए  ।  शांति

 मोर्चे  की  बात  कही  जाती  है  तो  आपको  नहीं  आता  है  ।  यह  बात  मैं  आपको  बताना  चाहता

 कि  के  लोगों  को  गर्व  है  कि  कम्युनिस्ट  पार्टी  जनता  के  बीच  पीस-सोचें  संगठित  करती

 हिन्दुओं  और  सिक्खों  में  मेल  पैदा
 करने  की  को  बढ़ाती  है  ।  यह  रैली  एक  मई  को

 इसी  प्रयोजन के  लिए  की  गई  थी  कि  हिन्दू  सम्प्रदाय  और  सिख  सम्प्रदाय  अपने  को  उनसे  अलग

 रखें  |  उन्होंने  जिले-जिले  में  पीस-नाच  निका  ला
 ताकि  जनता  में

 यह
 भाव  जगे  कि  नहीं

 इस  तरह की

 शक्तियां  हमारे  पंजाब  के  अन्दर  हिंसक  घटनाओं  से  सम्बन्धित  नहीं हैं  PL  कानून  तो  आपने  बना

 लिया  है  और  यह  अधिकार
 भी  आप  ले

 रहे  हैं  ।  राष्ट्रपति जी  और  कानून  भी  बना  सकते है ंहैं  और

 जरूरत  पड़े  तो  सदन  के  सामने
 भी  आ

 सकते  हैं
 ।

 इससे  ज्यादा  जरूरत  इस  बात की  है  कि  आप

 इसको  राजनीतिक  हल  निकालें  |  उनके  साथ  मिल-बैठकर  चाहे  द्विपक्षीय  वार्ता  के  जरिए  था

 त्रिपक्षीय  वार्ता  के  जरिए--वहां  की  समस्या  का  समाधान  निकालने  पर  सबस ेज्यादा  जोर  दीजिए  ।

 नहीं  की  समस्या  पर  काब त  Va  पर  पा  सकते aet  or
 ऐसा  नहीं  करेंगे तो  हम
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 आखिरी  बात  मैं  इरा  सदन  के  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर

 जो  पंजाब  से  बाहर  सिख  जिनकी  तादाद  पंजाब  के  सिखों  से  ज्यादा  मेरी  उनसे  अपील  है

 |  ह
 अनुरोध  है  कि  वे  भिंडरांवाले  या  न  तरह  की  शक्तियों  के  खिलाफ  आवाज  को  बुलन्द  कर  ्  कुछ

 लोग
 कर

 भी
 रहें  उनकी  जि  गलत  नीति  का  विरोध कर  रहे  हैं  और  देश  की  एकता  का  समर्थन

 कर  रहे  हैं
 =

 हैं  ।  खालिस्तान  के  नारे  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  उनसे  पुनः  यही  अनुरोध  ट  कि वे

 जगह-जगह  जिस  सूबे  में  भी  उनकी  आबादी  जिस  शहर  में  भी  उनकी  आबादी  वहां  जिस

 निकाल  कर  भिंडरांवाले  था  इस  तरह  की  शक्तियो ंके  विरोध  में  प्रचार  करें  ।

 अंत  अकाली  दल  के  जो  दूरदर्शी लोग  हैं  जिनका  भिंड़रांवाले  की  नीति  से

 मतभेद  जो  देश  की  एकता  को  कायम  रखना  चाहते  साथ  ही  अपने  अधिकारों  को  हासिल

 करना  चाहते  उनसे  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  अपनी  भूमिका  को  अदा  करके  पंजाब  की  स्थिति  को

 सुधारने  में  मददगार
 बनें नें  ।  इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  अशफाक  हुसेन  राजगंज )  :
 उपाध्यक्ष  पिछली  अक्तूबर  में  पंजाब  में  दरबारा

 सिंह  जी  की  सरकार  को  हटाकर  और  प्रेजीडेंट स  रूल  लाग  करने  की  वजह  से  ही  इस  बिल  को

 सदन  में  लाने  के  fare  आवश्यकता  पड़ी  ।  प्रेजीडेंट  रूल  को  करने  की  मेरी  दृष्टि  में  खास  वजह

 यह  थी  कि  सरकार  की  समझ  गें  यह  था  कि  यह  एडमिनिस्ट्र  fea  मसला  सियासी  मसला  नहीं

 सबसे  बड़ी  सरकार  के  नजरिए  की
 बात

 यह  है  fe  सरकार ने  अभी  तक  जिस  तरह  से  इस

 मामले  को  डील  किया है प् पड  उससे  यह  मसला हल  नहीं  हुआ  है  ।  पहले  वहां  पर  गवर्नर  का  राज  हुआ

 और  एडवाइज सें  में  आपसे  मतभेद  फिर  होम  सैक्रेटरी  ने  बागडोर  संभाली  और  इसी  तरह  से

 बाद  में  प्राइम  मिनिस्टर  के  एडवाइजर  ने  और  पता  नहीं  कितने  लोगों  ने  इस  मसले  को  हल  करने

 के  लिए  अगे  बढ़  कर  काम  को  लेकिन  उससे  भी  कोई  नतीजा  नहीं  निकला  |  मेरे  कहने  का

 मतलब  यह  है  कि  सरकार  का  नजरिया  पंजाब  के  पुरे  मसले  के  बारे में  क्या  है
 ?
 नजरिये की  बात

 जब  कहता  हूं  तो  मेरी  समझ
 में  यह  बात  आती  है  कि

 सरकार
 ने

 शुरू
 से  इसको

 मजहबी  मसला

 हिन्दू  और  सिखो ंके  बीच  का  मसला  जैसे  अंग्रेज  समझते  थे  कि  हिन्दुस्तान  की

 आजादी  की  लड़ाई  का  मसला  fag  और  मुसलमानों  का  मसला  जिसका  नतीजा  यह  हुआ  कि

 हिन्दुस्तान  की  तकसीम  हुई  ।  उत  वक्त  के  शासक  गलत  समझकर  या  जानबूझकर
 उसको सै दि

 मजहबी

 मसला  बना  देना  चाहते  थे  ।  इसलिए  आपके  माध्यम  से  सरकार  में  मेरा  आग्रह  है  कि  इसको

 मजहबी  मसला  न  यह  धार्मिक  मसला  नहीं  बल्कि  सियासी  मसला  है  ।  इसको  सियासी

 तरीके से  हल

 जब  आप  इसको  सियासी  मसला  समझेंगे  तो  जिस  तरह  से  त्रिपक्षीय  वार्ता  जिस  तरह

 से  अपोजिशन  लीडर्स  ने  अपनी  मदद  जिस  तरह से  होम  मिनिस्टर  ने  उनको  बुलाकर  आगे  बात

 करने की  कोशिश  उसी  तरह  से  अब  प्राइम  मिनिस्टर  को  भी  उन्हें  बुलाकर  बात  करनी

 चाहिये  |

 |

 यह  परहेज  नहीं  करना  चाहिए  fe  उनके  पैकर्ड-म्रेड

 in लीड्स

 को  बुलायें या  फस्ले-ग्रेड

 ated  को  बुलायें
 | |  उनको  बुलाकर  इसको  सियासी  मसला  समझते  हुएं  हल  निकालने  की  कोशिश
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 करें  ।  वह  हल  न  एडमिनिस्ट्रेटिव होगा  और  मजहबी  न  गुरुवाणी के  प्रसारण  से  हल

 होगा  या  दूसरी  बातों  के  मान  लेने  से  हल  बल्कि  जो  बुनियादी  सवाल  है  जैसे  पानी  का

 मसला  टैरिटरीज़  का  मसला  है  सियासी  तौर  पर  उनको  हल  करने  की  कोशिश  से  कोई  नतीजा

 निकल  वरना  उग्रवादियों  के  हाथ  मजबूत  होते  रहेंगे  और  वहां  अमन  कायम  नहीं  हो

 सकेगा  ।

 आपने  संत  लौंगोवाल  के  खिलाफ  सरकार  की  तरफ  देशद्रोह  का  मुकदमा  लेकिन

 सही  मायनों  में  जो  एक्सट्रीमिस्ट  कहलाते  हैं  उनके  खिलाफ  आपने  कोई  देशद्रोह  का  मुकदमा  नहीं

 चलाया  |  यह  बात  तब  सामने  आई  जब  उनकों  सर्टिफिकेट  दिया  गया  कि  वे  एक्सट्रीमिस्ट  नहीं

 धार्मिक  लीडर  हैं  ।  आपने  इसको  धार्मिक  समला  सियासी  मसला  नहीं  समझा  ।  इसलिए

 मैं  जोर  देकर  कहना  चाहता  हूं  सियासी  मसला  समझकर  हल  एडमिनिस्ट्रेटिव

 तरीका  से  हल  नहीं  बंदूक  के  जरिये  हल  नहं  निकल  सकता  है  ।

 अब्दुल  tate  काबुलो  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपके  माध्यम  से  पहली

 बत  यह  अजे  करूगा  कि  जो  यहां  लाया  है  उसमें  कहा  गया  है---पंजाब  राज्य  के  लिये

 कानून  बनाने  के  लिए  विधान-मंडल  की  शक्तियां  राष्ट्रपति  के  निहित  करने  वाले  विधेयक  धर

 '  बिचार  किया  जाये  ।  इसके  बारे  में  मेरी  राय  यह  है  कि  पंजाब  की  असेम्बली  अभी  डिजॉल्व  नहीं

 हुई  प्रोरोग  हुई  वह  अंभी  मौजूद  अण्डर  सस्पेंशन  एक  तरफ  तो  असेम्बली  वहां  मौजूद

 है  और  दूसरी  तरफ  आप  प्रेसिडेण्ट  को  यह  इख्तियार  दे  रहे  हैं  कि  वह  पंजाब  के  लिये  लाज  बनायें  ।

 मैं  समझता  हूं  यह  डैमोक्रेटिक थेसिस  के  खिलाफ है  ।  या  तो  आप  असैम्बली  को  डिजॉल्व कर

 या
 उसको  फिर  से  केविन  कीजिये  ताकि  वह  अपने  लिये  खुद  कानून  बना  सके  ।  आपने

 किस  के  लिये  उसको  प्रयोग किया  है  ।  यह  बात  समझ
 में

 नहीं  आ  रही  है  ।.
 की

 जहां  तक  पंजाब  का  सवाल  पंजाब  को  इस  दृष्टि  से  देखना  चाहिये fe  यह  इन्सानियत

 का  सवाल  है  ।  वह  एक  ऐसी  स्टेट  है  जिसने  हिन्दुस्तान
 को

 बहुत  कुछ
 दिया  हिन्दुस्तान  >

 arse  को  सिक्योर  बनाने कके  लिये  पंजाब  के  लोगों  ने  बिला-मजहब-व-मिल्लत  के  खून  बहाया  है  |

 पुराने  वक्‍त  से  पंजाब के  लोगों  इस  शुल्क  at  जिन्दगी  देने
 के  इस  मुल्क  को

 ए
 जै  |  आज  अनाज  में आगे  बढ़ाने  के  लिए  हर  हर  सुहाग  पर  काफी  खून  बहाया

 प्रोक्योरमेंट  हो  रहा  है--वह  सबसे  ज्यादा  पंजाब  और  हरियाणा  में  हो  रहा  ।
 और  इन  स्टेट्स  की

 तबाही  का  बुरा  असर  मुल्क  पैर  होगा  और  मैं  समझता  हूं  कि  बदकिस्मती  है  ।  इसके  लिए  हम  सब

 जिम्मेदार  हैं  ।  जो  सिख  जाति  इसके  लिए  उसको  इल्जाम  नहीं  जा  बदकिस्मती

 यह  है  कि  जब  पंजाब के  लोगों  ने  अपने  लिए  पंजाबी  सुबे की
 मांग  रखी

 तो  उस  वक्त  वहां  के

 हिन्दुओं  ने  एक  गलती  की  कि  उन्होंने  अपनी  अपनी  भाषा  हिन्दी  पंजाबी  भाषा

 होने  के  बावजूद  उन्होंने  अपनी  भाषा  हिन्दी  लिखवाई  और  यह  एक  aga  दुखदायी  बात  उन्होंने

 जिससे  पंजाब  को  बहुत  नुकसान  हुआ  और  हालात  इतने  बिगड़  गये  पंजाबियत  के
 ५  भाषा  अ  थ  CaTar प्रो०  तिवारी  एम०  पी०  जो  पंजाब  ||  पान  नात  ol  रि  tise  कल्चर  की  बात  क  रते

 वे  भी  उम्र  वादियों  के  हाथों  कत्ल  हो  गये  ।
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 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  बढ़कर  बदकिस्मती  की  बात  और  क्या  हो

 सकती  है  कि  आज  पंजाब  पुलिस  एक  तरफ  हैं  और  वी०  एस०  Rho  दूसरी  तरफ  |  गर्ज  यह  कि

 कुछ  सेंटर  और  स्टेट  फोर्सेज  में  टकराव  की  कैफियत  पैदा  हो  रही  है  ।  इसलिए  मैं  खबरदार  करना

 चाहता  हूं  कि  जब  पंजाब  की  बात  हम  तो  पूरे  मुल्क  का  और  तमाम  पार्टियों  का  यह  फर्ज

 होना  चाहिए  कि  वह  रूलिंग  पार्टी  हो  और  चाहे  अपोजिशन  के  हम  सब  उसमें  शामिल  हैं

 कि  उसमें  सिख  और  हिन्दुओं  की  बात  बनाकर  उसे  न  करें  ।  पंजाब
 का

 जो  मसला  बहू  एक  बहुत

 नाजुक  मसला है  और  बड़ी  ताकतें  चाहती  हैं  कि  पंजाब  के  मसले  को  लेकर  इस  मुल्क का  नुकसान

 इसकी  पीठ  में  छूरा  भौंकें  और  इस  मुल्क  को  तकसीम  उसको  टुकड़ों  में  बांट  दें  ।  हमने

 पार्टीशन  को  देखा  है  और  36  वह  के  जो  जख्म  हमारे  दिलों  में  वे  अभी  ताजा हैं  ।  इसलिए  पंजाब

 में  जो  आग  लगी  इलाकों  बुझाना  इसको  भड़काना  नहीं  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  आप

 उम्र वादियों  के  खिलाफ  ताकत  इस्तेमाल  करें  और  उनको  रोकें  और  यह  जो  मर्ज  पैदा  हो  गया

 बह  जो  बीमारी
 पैदा  हो  गई  इसका  इलाज  करना  पड़ेगा  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि

 हमें  इन्ताहपसन्दी  से  नफरत  करनी  चाहिए  न  कि  इन्ताह पसन्द ों  उग्रवादियों  से  क्योंकि  वे  भी  एक

 इंसान  हैं  ।  वे  कुछ  जजबात  की  वजह  कुछ  गलत  किस्म  की  आइडियोलाजी  की  वजह-से  ऐसा
 =

 करते  हैं  ।  अपने  गुस्से  की  वजह  से  ऐसा  करते  हैं  लेकिन  ज्यादा  वे  री-एक्शन  की  वजह से  करते  हैं  ।

 हमारी  यह  बहादुर  कौम  है  लेकिन  कुछ  जजबात  में  आकर  यह  अपना  नुकसान  करते  हैं  और  पुरे

 मुल्क  का  भी
 नुकसान

 करते  हैं  और  इस  बिना  पर  मैं  यह  ast  करना  चाहूंगा  कि  पंजाब  के  मामले

 पर  जितनी  भी  पार्टियां  उनको  इस  बात  का  अहसास  होना  चाहिए  कि  यह  एक  नाजुक  मामला

 है  और  इस  पर  किसी  को  फायदा  उठाने  कोशिश  महीं  करनी  चाहिए  ।  न  इससे  रूलिंग  पार्टी

 को  फायदा  न  अपोजीशन  का  फायदा  और
 न  मुल्क  का  फायदा  होगा  ।  मुल्क  a

 a  किसान  से  बचाने  के  लिए 2  ~s
 हमारा  फर्जे  बनता  है  कि  हम  जजबात  में  न  आएं  और  इसको  फिरक

 परस्ती  का  रंग  न  दें  और  टकराव  की  सूरत  पैदा न  होने दें  ।  हम  एक  दूसरे को  दोष न  दें  आ

 इस  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  सब  मिल  बैठे  और  इस  मसलें  का  हल  तलाश  करें  बरना

 बीत  रहा  है  और  हमें  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  ।  अकालियों  में  कुछ  लोग  चाहे  कितने  भी  बुरे

 कयों  नहों  लेकिन  यह  एक  नेशनलिस्ट  फोर्स  है  ।  मैंने  भी  यह  बात  कहीं  कही  था  कि  हालात

 बिगड़  रहे  हैं  और  ख़ुदानख़ास्ता  अकालियों  के  हाथ  से  ताकत  चली  तो  फिर  इन्ताह पसन्द ों

 उग्रवादियों  का  मुकाबला  करना  पड़ा  मुश्किल  और  आज  हमारे  मुल्क  की  प्राइम  मिनिस्टर

 कहती  हैं  कि  हालात  बहुत  ज्यादा  बिगड़  चूके  हैं  और  परसों
 ही

 उनका  बयान  आया  है  कि  अकालियों

 के  हाथ  से  स्थिति  निकल  गई  है
 और  यह  बड़ी  बदकिस्मती  की  बात  है  खुद  प्राइम  मिनिस्टर  ने  यह

 इरशाद  किया  है  और  इस  बिना  पर  मैं  यह  ant  करना  चाहता  हूं  कि  हम  सबको  एक  साथ

 बैठकर  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  हालात  को  ठीक  करें  और  एक-दूसरे  को  दोषी  करार

 ह आखिर  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  एक  ही  सोल्यूशन  एक  el  हल  है  कि

 हमें  इसका  पोलिटिकल  सोल्यूशन  निकालना  होगा  ।  सियासी  हल  के  सि कि  इसका और  कोई

 इलाज  नहीं  सियासी  हल  इसका  तलाश  करना  पड़ेगा  और  दरवाजा
 बन्द

 न
 करके  इसको  खुला
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 म

 रखना  है
 तलवार और  फौज  की  कुव्वत से  यह ह  नहीं  हो  सकता  ।  कुछ लोग  आज

 चिल्ला  रहे हे  हैं  कि  पंजाब  को  मिलिट्री  के  हवाले  कर  दो  ।  हमारे  देश  में  कुछ  लोग  यह  डिमांड  कर

 रहे  हैं
 कि

 वहां  पर  आर्मी  रूल
 कर  जाए ।  यह  बहुत  अनफाचूं नेट  है  और  बहुत  गलत  किस्म

 की  बात  है  |  इसका  यह  हल  नही ंहै  और  इसका  fas  पालीटीकल  और  सीसफूल  हल  ही  हो  सकता

 इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  खत्म  करता  हूं  ।

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  आपने  ठीक  ही  बताया

 है
 कि  इस  विधेयक  का  कार्यक्षेत्र  सीमित  है  ।  पंजाब  की  स्थिति  के  बारे  में  दोनों  ही  सदनों  में  कई

 बार  चर्चा  हो  चुकी है  ।  मैं  किसी  भी  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  जाने  वाले  सुझावों  पर  कोई

 आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  यह  समस्या  इतनी  गम्भीर  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  समस्या  के

 tea  हल  के  लिए  अपने-अपने  सुझाव  निश्चय  ही  देंगे  |

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  ने  कुछ  प्रश्न  किये  ।  मैं  उन  प्रश्नों  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हू  ।

 अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  महासचिव  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  दिए  गए  कथित

 वक्तव्य  के  बारे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  आशा  है  कि  उन्होंने  आज  का  '  इंडियन  एक्सप्रेस
 = भी  देख  ही  लिया  होगा  |  a4  इसका  स्पष्टीकरण  उन्होंने कर  दिया  उन्होंने  कहा  है  कि

 नहीं  किया उनका  वक्तव्य  तोड़-मरोड़कर  पेश  किया  गया  है  और  इसे  संदर्भ  में  रख  कर  प्रस्तुत नह

 गया  है  ।  aq  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वे  समाचार पत्र  पढ़  लें  और  अखिल

 भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  महासचिव  द्वारा  किये  गए  खण्डन  को  भी  देख लें  ।  उनकी

 कारी  के  लिए  मैं  आज  के  एक्सप्रेस  के  उस  समाचार को  पढ़ता  हूं  जो  पृष्ठ  7  पर

 छपा  यह  इस  प्रकार है

 ये  केवल  तथ्यात्मक  विवरण  हैं  और  उन  गतिविधियों  में  से  किसी  भी  गतिविधि  को

 न  तो  स्वीकारते  हैं  और  ही  अनुमोदित  करते  हैं  जो  उनके  नाम  से  की  गई  ष हैं  यानी जा

 रही  हैं  ।  श्री  राजीव  गांधी  ने  स्पष्ट  रूप  से  आतंकवादी  हिंसा  की  निन्दा  की  थी  और  इसे

 समाप्त  करने
 के  लिए  कारगर  उपायों  की  मांग  की  थी  ।  कांग्रेस  हिसा  की  राजनीति  -  की

 सदैव  विरोधी  रही  है  चाहे  बह  हिसा  कोई  भी  करे  ।”

 उन्होंने  पुर्णतया  न  केवल  अपने  वक्तव्य  को  स्पष्ट  किया है  बल्कि  दल  की  नीति  को  भी  स्पष्ट  किया

 है
 ।

 अतः
 यह  पूरी  तरह  से  स्पष्ट  है

 कि
 हमने  सदन  में  कई  बार  यह  साफ-साफ  बता  दिया  है  कि

 हम  किसी  भी  हिंसात्मक  गतिविधि  को  बरदाश्त  नहीं  करेंगे  और  हिंसा  को  रोकन ेके  हरसम्भव
 प्रयास क करेंगे ।

 पंजाब  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  राजनीतिक  दलों  के  कुछ  प्रमुख  नेताओं  द्वारा  संसद  में  तथा

 संसद  के  बाहर  दिए  गए  वक्तव्यों  के  बावजूद  हसने  विपक्षी  दलों  द्वारा  दिए  गए  सहयोग  की  सराहना

 की  है  ।  रमे  उन  लोगों
 के

 वा  नामा  को  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  सभी पासा  जानते  हैं  कि  पंजाब  की

 मौजूदा  स्थिति  के  बारे  में
 इस

 सदन  में  क्या-क्या  दिए  गए  हैं  ।
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 श्री  चक्रवर्ती  द्वारा  एक  प्रश्न  यह  भी  पूछा  गया  था  कि  क्या  सरकार  के

 सम्बन्धित  गुरुद्वारो ंके  प्राधिकारियों  से  यह  कहा
 है  ि

 कि

 वे  कानून  का  पालन  कराने  वाले  प्राधिकारियों

 दवारा  फरार  व्यक्तियों  को  अधिकारीगणों  को  सौंप  दें

 सरकार  ने  समय-समय  पर  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  से  कहा है  कि  वह  स्वर्ण

 मन्दिर  में  ठहरे  हुए  अपराधियों  को  अधिकारियों  को
 सौंप  दें

 ।  1981  में  पंजाब के

 तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  श्री  दरबारा  सिंह  ने  श्री  गुरुचरण  सिंह  अध्यक्ष  शिरोमणि  गुरुद्वारा

 प्रबन्धक  समिति  को  लिखा  था  कि  ag  श्री  बलबीर  सिंह  संधु  सहित  कुछ  व्यक्तियों  को  अधिकारियों

 को  सौंप दें दें  ।  अमृतसर  के  पुलिस  अधीक्षक  ने  भी  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  2 अमृतसर  के

 सचिव  को  अक्तूबर  1981  में  लिखा था  ।  दरबार  साहिब  अमृतसर  के  प्रबंधक  तथा  शिरोमणि

 गुज़ारा  प्रबंधक  समिति  अमृतसर  के  सहायक  सचिव  को  भी  कछ  फरार  व्यक्तियों  को  सौंपने  के

 लिए  कहा  गया  था  ।

 यहां  तक  कि  हाल  ही  में  27  1984 को  पंजाब  के  गह  सचिव  ने

 गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  के  अध्यक्ष  श्री  दोहरा  को  श्री  बलबीर  सिंह  संधु  को  सौंपे  जाने  के  लिए

 लिखा  था  ।  अमृतसर  के  पुलिस  अधीक्षक  ने  भी  इस  मामले  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति

 के  अध्यक्ष  और  सचिव  को  लिखा  था

 परन्तु  शिरोमणि  गुरुद्वारा  saan  समिति  तथा  अन्य  अधिकारियों  ने  फरार  व्यक्तियों  को

 सौंपने  के  बारे  में  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ॥

 हमारे  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  40  घोषित  अपराधी  स्वर्ण  मन्दिर  परिसर  में

 शरण  लिए  हुए  हैं  ।  भारी  संख्या  में  अन्य  अपराधी  एवं  उग्रवादी भी  वहां  for  हुए

 स्वर्ण  मन्दिर  में  घुसने  के  बारे  में  भी  हमने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  >  गिरकर  मन्नी  तथा

 प्रधान  मंत्री  ने  भी  इस  बारे  में  सरकारी  नीति  को  पुरी  तरह  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  मैं  एक  बार  फिर

 सरकारी  नीति  को  दोहराये  देता  हं  कि  सरकार  सभी  सम्भव  कदम  उठा  रही  है  ।  यह  बड़ी  जटिल

 समस्या  है  और  सरकार  ने  अकालियों  को  सम्पूर्ण  सिख  समुदाय  का  प्रतिनिधि  कभी  नहीं  मार

 है
 |

 |  न  ही  हमने  कभी  हिन्द  और  सिखों  में  संघर्ष  पदा  करने  की  कोशिश  की  है  जसा  कि

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  कहा  गया  है  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  वहां  मौजूदा  स्थिति  बहुत  अशां

 मैं  इस  बात  को  पुनः  दोहराता  हूं  कि  कुल  मिला  कर  वहां  पर  लोग  साम्प्रदायिक  सदभाव  बनाये

 हुए  हैं  और  हमें  इस  बारे  में  पंजाब  के  लोगों  को  धन्यवाद  देना  चाहिए  ।  अत्यन्त  उत्तेजक  स्थिति

 होने  के  बे  सम्प्रदाय  एकता  बनाये  हुए  हैं  और  हम  इसके  लिए  उन्हे  धन्यवाद  देते  हैं  ।

 जहां  तक  श्री  रामावतार  शास्त्री  जी  का  सम्बन्ध है  ,  में  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  इतने  वरिष्ठ

 शास्त्री  जी  की  इस  अपील से  सहमत  हूं  जो  उन्होंने  पंजाब से  बाहर  तथा  देश  से
 बाहर  रहने

 वालें  सिखों  के  बारे  की  है  कि  उन्हें  आगे  आना  चाहिए
 और

 साम्प्रदायिक  ated के  प्रति  जनमत

 जगत  करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  बढ़िया  अपील  है  ।
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 पंजाब  राज्य  विधान-मण्डल  का  विधेयक  3

 मई

 1984

 श्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या :  जी  यह  बहुत  बढ़िया  अपील  है  ।  एक  cat  माननीय  सदस्य

 ने  मोगा  की  ताजी  स्थिति  के  बारे  में  पूछा  है  ।  वहां  स्थिति  यह  है  किं  गुरुद्वारों  में  वाले  लौंग

 बाहर  आ  रहे  उनकी  जांच  पड़ताल  कीਂ
 जा  रही  यह  बड़ा  नाजुक  मामला  मैं

 माननीय  सदस्यों  से  केवल  यही  अनुरोध  करता हुं  कि  वे  हमें  वही  सहयोग  देते  रहें  जो  वे  पंजाब

 की  समस्या  को  हल  करने  में  हमें  दे  रहे  हैं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं एक  बार  फिर  माननीय  सदस्यों

 को  उनके  सहयोग  के  लिए  धन्यवाद देता  हूं  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  आपको  उस  अल्टीमेटम  के  बारे  में  भी  कुछ  बताना  चाहिए  जों

 शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  ने  दिया  है  ।  अब  उन्होंने  सरकार  को  अल्टीमेटम  देना  शुरू  कर

 दिया है  ।  आपकी  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया है  ?  आप  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही कर  रहे  हैं  ?

 श्री  पी०  जव कट सब्ब
 :  जब  यह  समय  आयेगा  तब  हम  इसे  देख  लेंगे  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :
 इसका

 यहां  क्या  सम्बन्ध  है
 ?  यदि  आप  इस  विधेयक  से  सम्बन्धित

 | कोई  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  तो  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  इस  बात  का  इस  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है

 राष्ट्रपति  को  पंजाब  राज्य  के  विधान-मण्डल  की  विधि  बनाने  की  प्रदान

 करने  वाले  विधेयक पर  विचार  किया  जाए  ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  में  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  किया  जाएगा  ॥

 प्रश्न यह  है

 कि खण्ड  2  कौर  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  मजीद  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।'”
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 13  1906  सदस्यों  की  गिरफ्तारी तथा  रिहाई

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  | अ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 6.32  सर  पीठ

 सदस्यों  की  गिरफ्तारी  तथा  रिहाई

 उपाध्यक्ष महोदय  :  मुझे  एक  घोषणा  करनी  मैं  सदन  को  सूचित  करता  हूं  कि

 नई  दिल्‍ली  जिला  के  पुलिस  उपायुक्त  से  3  1984  का  पत्र  प्राप्त  हुआ  :

 आपको  सादर  सुचित  करना  है  कि  लोक  सभा  के  माननीय  सदस्यों  adit

 अटल  बिहारी  चरण  सूरज  मनी  राम  स्वामी  इन्द्रवेश  और

 रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  पुलिस  द्वारा  दिए  गए  विधिसम्मत  निदेशों  का  पालन न  करने  के

 आज  लगभग  1.50  म०  प०  दिल्‍ली  पुलिस  अधिनियम  की  धारा  65  के

 अंतगर्त  निरुद्ध  किया  गया  ।  उन्हें  आज  3  1984  को  लगभग  3.35  म०  To  पर

 छोड़  दिया  गया  ग

 6.33  Ho  प्‌

 तत्पश्चात  लोक  सभा  4  1984/14  1906  के  11  Ao  पु०

 तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 चौधरी  मुद्रण
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